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 प्रश्नों  के  मोखिक  उत्तर

 केन्द्रीय  सड़क  निधि
 oe  38

 श्री  महेश्वर  सिह  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कैन्द्रीय  सड़क  निधि  में  केन्द्रीय  सड़क  निधि  संकल्प  के  अनुसार  नियमित  रूप  से  धन
 है  ध  हु

 जमा  किया  जा  रहा  और
 |

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
 और

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  के०  पी०  :  और  मोटर  स्प्रिट  और

 हीजन  तेल  पर  लगने  वाले  सीमा  शुल्क  और  उत्पाद  शुल्क  में  स ेअलग  रखी  जाने  वाली  लेवी  की

 राशि  को  बढ़ाकर  और  जमा  रकम  को  केन्द्रीय  सड़क  निधि  में  अलग  से  जिसे  सड़क  विकास

 हेतु  इस्तेमाल  किया  जाना  सड़कों  के विकास  और  रख-रखाव  के  लिए  केन्द्रीय  सड़क  निधि  में

 वढ़ि  करने  हेतु  एक  संकल्प  उसी  को  को  लोक  सभा  द्वारा  सर्वसम्मति  से  पारित  किया  गया
 राज्य  सभा  ने  भी  उसी  संकल्प  को  पारित  दिया  था  परन्तु  केन्द्रीय  सड़क  निधि में  जमा

 जैसा  कि  संकल्प  में  प्रावधान  किया  गया  अभी  तक  वितरण  के  लिए  उपलब्ध  नहीं  करवाई

 ॥ई  है  ।

 श्री  महेश्बर  सिंह  :  अध्यक्ष  सड़कें  हमारे  जीवन  की  रेखाएं  हैं  ।  खेद का  विषय  है  कि

 4  वर्ष  की  आजादी  के  बाद  भी  36  प्रतिशत  गांव  सड़कों  से  नहीं  जुड़  सके  हैं  और  50

 गज़म्रीण  सड़कों  की  दशा  दयनीय  इसका  मुख्य  कारण  घन  अभाव  में  जयकार  कमीशन

 डी  रिपोर्ट  पर  सैंट्रल  रोड़  फण्ड  की  स्थापना  की  गयी  थी  हैं । सारा सदन इंट्रस्टिड है । आप  ब्रीफ

 धध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  आपके  दो  सवाल  हैं  ।  सारा  सदन  इंट्रस्टिड  आप  ब्रीफ

 प्वाल  पूछिए ताकि  मंत्री  जी  भी  ब्रीफ  जवाब  दे  सकें  ।

 श्री  महेश्वर सिह  :  अध्यक्ष  को  जंसा  मंत्री जी  ने  निर्णय  लिया

 शा  कि  पेट्रोल  और  डीजल  के  बेसिक  रेट  पर  5%  सैंट्रल  रोड़  फण्ड  में  जमा  होगा  ।  जिसके  मुताबिक
 करोड़  रुपया  जमा  होना  लेकिन  आज  तक  यह  इम्पलीमेंट

 नहीं आज के समय



 30  1990

 जा  eee  खफछऊछऊ/ऊ#ऊ##ऑौऑौाौा.
 अयर  उस  रेजोल्यूसन  के  मुताबिक  पेसा  जमा  किया  जाता  तो  4  हजार  करोड़  रुपया  होता  ।  मैं

 जानसीय  मंत्री  महोदय  से  जामना  चाहूंगा  कि  किन  कारणों  से  यह  प्रस्ताव  आज  तक  क्रियान्वित  नहीं
 किया  जबकि  लोक  समा  और  राज्य  समा  दोनों  में  पारित  किया  गया  था  ?  क्या  यह  सदन  की

 मानहानि  नहीं  है  ?  दूसरा  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  मंत्री  महोदय  वित्त  मंत्री  महोदय  के  साथ

 इस  मामले  को  टेक-अप  ताकि  हस  प्रस्ताव  जो  1988  में  पारित  किया  गया

 स्थित  किया  जा  सके  ?

 भौ  के०पी०  उम्मीकृष्णण  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  सड़कों  की  स्थिति  के
 बारे  विशेषतया  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जो  उन्हें  मूल  रूप  से  बाजार  के  साथ  जोड़ती  हैं  और

 सामान  और  अन्य  आवधश्यकताझों  के  लिए  परिवहन  की  सुविधा  जुटाती  जो  चिन्ता  व्यक्त  की
 हैं  जी  इस  चिस्ता  में  शामिल  संसद  ने  इस  विधेयक  13  19६8  को  पारित  किया  था  ।

 किस्तु  दुर्माग्य  से  वित्त  मंत्रालय  का  यह  विचार  था  कि  उनके  पास  वे  स्रोत  नहीं  हैं  जंसी  कि
 कल्पना  के  अनुसार  उनके  पास  यहां  तक  कि  मेरे  पृर्वाधिका  री  मुमसे  पहले  झौर  स्वयं  मैं  कार्य
 भार  सम्मालने  के  पदचात्‌  इस  विषय  को  अपने  मानमीय  वित्त  के  साथ  उठाता  रहा
 किस्तु  अमी  तक  हस  समस्‍या  का  कोई  समाधान  नहीं  निकला  यह  अमी  वहीं  का  वहीं  है  ।

 श्री  जहेदबर  सिह  :  अध्यक्ष  माग  का  जवाब  नहीं  यह  प्रस्ताव  क्‍यों
 नहीं  क्रियान्वित  किया  हिमाचल  प्रदेश  एक  पिछड़ा  हष्ना  प्रदेश  है  जहां  यातायात  का  मुख्य
 साथंम  सड़कें  हैं  इस  वर्ष  सेन्ट्रल  रोड  फण्ड  में  कुल  नो  करोड़  रुपया  है  जिसमें  से  हिमाचल  प्रदेश  को
 केवल  9  लाख  8]  हजार  रुपया  दिया  गया  और  पहाड़ों  में  एक  किलोमीटर  कच्ची  सड़क  बनाने
 के  लिए  एक  साख  रुपया  लगता  ऐसा  लगता  है  कि  सेन्ट्रल  रोड  फण्ड  के  अन्दर  केवल  दस
 किलोमीटर  कची  सड़क  बन  क्‍या  हिमाचल  प्रदेश  को  सेस्ट्रल  रोड  फंड  के  अंडर  जो  धन
 रा्षि  दी  गई  उसको  बढ़ानै  की  कृपा  क्‍या  मंत्री  महोदय  वित्त  मंत्री  महोदय  से  इस  मामले
 को  टेक-अप  करेंगे  ताकि  यह  रेजोल्यूशन  हृम्पलीमेंट  हो  सके  ।

 ]
 भरी  के०  पी०  उस्मौकृष्यणन  :  माननीय  सदस्य  द्वारा  किए  गए  निवेदन  और  उनकी  मांग

 से  मूके  सहामुभूति  हिमाचल  प्रदेश  में  सड़कों  की  अवस्था  के  बारे  में  मुझे  मी  चिन्ता  राज्यों
 के  लिए  कोई  विधेष  या  नए  आवंटन  देने  के  लिए  सेन्‍्ट्रल  रोड  फंड  में  कोई  ढद्धि  नहीं  की  गई
 इस  समय  यह  स्थिति

 थ  भहेश्वर  लिह  :  अध्यक्ष  भाग  का  जवाब  नहीं  क्या  वित्त  मंत्री
 महोदय  इसे  टेब-अप

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  पहले  बोल  चुके  हैं  ओर  आपने  सुना  नहीं  ।

 -  जौजती  बीता  मुखर्जो  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  इस  फंड  में  से  65  प्रतिष्षत  रकम  राज्यों  को

 भौक्षिक  उत्तर



 8  1912  मौखिक  उत्तर
 सससील_तनंनं्ं

 राज  मार्गों  के  विकास  के  लिए  दी  जानी  थी  ।  क्‍या  यह  मी  सच  नहीं  है  कि  सदन  के  बीच  यह
 निष्ठ  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  इस  विधेषक  को  लागू  किया  मैं  यह  जानता

 चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सरकार  द्वारा  सदन  के  विशेषाधिकार  का  हनन  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  ऐसा  प्रष्न  नहीं  है  मंत्री  महोदप  उत्तर  दे  सकते  हैं  !

 झीमती  गीता  मुखर्जो  :  में  जानता  चाहूंगो  कि  इस  पर  पक्‍्लापफी  और  मंत्रों  महोदय  को  क्‍या
 प्रतिक्रिया  होगी  ।  आखिरकार  इस  आबंटन  से  हमारे  राज्यों  व  भ्ौर  अधिक  राक्षि  मिलेगी  और
 रोजगार  के  अधिक  अवसर  पंदा  होंगे  ।

 भी  के०  पी०  उस्नीकृष्णन  :  विधेयक  के  अनुसार  प्राप्त  घन  बा  आधा  प्रतिश्नत  प्रशासकीय  शक्षर्च
 के  लिए  व्यय  किया  353  प्रतिशत  रकभ  थ  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राष्ट्र  मार्गों  के
 विकास  और  रख-रखाव  लिए  उपयोग  किया  जायेगा  और  फंड  के  शेप  64  प्रतिशत  भाग  को
 प्रत्येक  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  मैं  पंट्रोल  प्लौर  डीजल  के  उपभोग  के  पर  राज  मार्गों  के

 विकास  और  रख-रखायव  के  लिए  राज्यों  और  संष  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  व्यय  किया  जायेगा  ।

 वे  ठीक  कहती  हैं  कि  विधेयक  में  इसी  की  परिकल्पना  की  गई

 झी  पी०  आर०  कुमारभंगलम  :  एक  वरिष्ठ  महिला  माननीया  श्रीमती  धीता  मुखर्जी
 ने  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  प्वाइंट  उठाया  है  कि  यह  सदग  का  अपमान  है  अथवा  नहीं  ।  मेरे  विदार

 यह  प्रएघन  ही  अपने  आप  में  उत्तर  है  क्योंकि  यह  अवध्य  सदन  का  अपमान  किन्तु  बात  यह
 उठती  है  कि  यह  एक  सरल  विषय  नहीं  है  जहां  कोई  व्यर्थ  का  मुद्दा  उठाया  गया  है  या  कोई  गलती
 कर  दी  गई  है  या  किसी  ने  इसे  अनदेखा  कर  दिया  यह  और  अधिक  मूलभूत  है  ।

 दोनों  सदनों  ने  इसे  संकल्प  द्वारा  पारित  कर  दिया  सरकार  को  इसे  अबद्य  लागू  कर
 देगा  चाहिए  ।  कार्यपालिका  को  इसे  अवश्य  लागू  कर  देना  मुझे  यह  देखकर  आहदथर्य  होता
 है  कि  वित्त  मंत्रालय  अधिक  शक्तिष्वाली  बन  गया  है  ओर  वित्त  मंत्रालय  के  अफसर  बास्‍्तब  में  देश
 के  दासवः  बन  गए  लोग  प्रभुमत्ता  सम्पन्न  नहीं  है  ।  हम  देखते  हैं  कि  इस  स्थिति  के  लिए  सबकी
 मिली  जुली  जिम्मेवारी  प्रधान  मंत्री  उपस्थित  हैं  और  यदि  मैं  उनका  ध्यान  इस  ओर  दिला
 सकता  हूं  तो  मैं  उनका  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहूंगा  |  मैं  नहीं  जानता  कि  वे  मेरी  बात  सुनेंगे  या

 नहीं  ।  मुद्दा  यह  है  कि  स्वयं  पिछनी  सरकार--मैं  नहीं  शमकता  कि  उन्हें  इस  उत्तरदायित्व  से  मुक्त
 रखा  जा  सकता  हमारी  व्यवस्था  संसद  ही  लोगों  का  प्रतिनिधित्व  करती  है  और  लोग  शासक

 जब  संसद  किसी  विधेयक  के  द्वारा  बोई  निर्णय  लेता  है  तो  यह  कंसे  हो  सकता  है  कि  पदाधिकारी
 ओर  वित्त  मंज्ञालय  अड़  जाये  और  न  कर  दे  ।  क्‍या  इसके  लिए  प्रावधान  मैं  प्रधान  मंबी  महोदय
 से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  ऐसा  क्‍यों  है  कि  इसे  अमी  तक  लाग्रू  नहीं  किया  गया  मैंने  यहू  स्पष्ट
 रूप  से  कह  दिया  किसी  को  मी  इसके  उत्तरदायित्व  से  मुक्त  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 मैं  विशेष  रूप  से  माननीय  भू-तल  परिवहन  मंत्री  और  प्रधान  जो  यहां  उपस्थित  से

 यह  जानना  क्योंकि  मंत्रिमंडल  का  संयुक्त  उत्तरदायित्व  होता  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह
 टिप्पणी  करके  बच  नहीं  सकते  कि  वे  वित्त  मंत्री  से  सम्पर्क  बना  रहे  हैं  ओर  न  ही  प्रधान  मंत्री  यहू
 कह  सकते  हैं  कि  मेरा  विभाग  नहों  क्योंकि  यह  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  विषय  है  जिसमें  सदन
 की  लोगों  की  प्रतिष्ठा  ओर  पूरी  व्यवस्था  की  प्रतिष्ठा  पर  प्रदन  चिन्ह  लगा  यह
 बेरोजगारी  से  मी  सीधे  सम्पक  रखता  है  क्योंकि  सट्क  ब्रिछाना  रोजगार  उस्पस्तू  करने

 के सबसे बड़े स्रोतों में से एक ''****'
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 __  एफ  फफफ  फ  फअछ  उछअछअउ  फ

 आप  भी  हमारा  साथ  आपको  भी  रोड्स  की  जरूरत  ऐसा  नहीं  कि  मेरे  प्रदेश  में

 जरूरत  है  ।

 मैं  विशेष  रूप  से  वचनबद्धता  के  रूप  में  यह  जानना  चाहूंगा  कि  वे  यह  सुनिदिच्त  करने  के  लिए

 कितना  समय  लेंगे  कि  संकल्प  लागू  किया  जाये  ।

 मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  प्रधान  मंत्री  हमें  यह  आएवासन  देंगे  कि  वह  हस्तक्षेप
 करेंगे  और  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  इस  संकल्प  को  लागू  किया  कि  फंड  की  65  प्रतिशत  रकम

 को  बकाया  राषि  के  बकाया  राशि  के  साथ  यह  लगमग  2,000  रुपये  से  3,000  करोड़  रुपये

 तक  हो  जाता  आबंटित  किया  मैं  विशेष  रूप  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  ऐसा
 किया  जा  सकता  है  ।

 ओऔ  के०  पी०  उस्मीकृष्णन  :  इस  प्रकार  के  मामले  में  एक  समय-सूची  बनाना  बहुत  कठिन

 होता  जैसा  मैं  पहले  कह  रहा  था  कि  मेरे  पूर्वाधिकारी  ने  और  मैंने  इस  प्रश्न  को  वित्त  मंत्री  के
 साथ  उठाया  मैंने  उनसे  बात  की  और  उनसे  निवेदन  किया  और  इस  विधेयक  की  और  उनका
 ध्यान  दिलाया  और  हमारे  मंत्रालय  का  यह  विचार  है  कि  इसे  लागू  कर  दिया  जाना  चाहिए  भौर
 घनराशि  उपलब्ध  करा  दी  जानी  चाहिए  ।

 श्री  पी०पध्ार०  कमारमंगलम  :  उन्हें  सरकार  की  ओर  से  बोलना  पड़ता

 थी  के०पी०  उम्मीकृष्णणन  :  समय  सूची  बनाना  बहुत  कठिन  है  और  मैं  माननीय  सदस्य  को
 अआश्बासम  दे  सकता  हूं  कि  हमारी  ओर  से  यह  सुनिद्दिचत  करने  के  लिए  हर  प्रयत्न  किया  जायेगा
 कि  इस  विधेयक  को  लागू  किया  जा  सके  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रधान  मंत्री  महोदय  ।

 भरी  पी०धार०  कमारमंगलम  :  प्रधान  मंत्ती  जी  उत्तर  यह  समा  की  अवमानना  का
 प्रहन  है  ।

 प्रधान  संत्री  विश्वताथ  प्रताप  :  मैं  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाए  गए  प्रइन  पर  विचार
 करू

 भोमती  गीता  मुश्चर्जी  :  मैं  इस  सम्बन्ध  में  प्रधान  मंत्री  जी  को  घन्यवाद  देती  “  )
 श्रष्यक्ष  महोदय  :  श्री  सैफुद्दीन
 भरी  संफुहोत  चौधरी  :  प्रधान  मंत्री  ने  प्राध्वासन  दिया  है  कि  वे  हस  पर  विचार  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  है  कि  वे  इस  पर  विचार
 भी

 सैफुद्दीन
 चोषरो  :  अब  पूछने  के  लिए  मेरे  पाप  कोई  प्रएन  नहीं  मैं  चाहता  था  कि

 प्रधान  मंत्री  हस्तक्षेप  कर  और  आदवासन  दे

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  अगले  प्रषन  पर  आते
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  में  प्रधान  मंत्री  और  मंत्री  के  कहने  के  अब  कोई  नई
 कारी  नहीं  मिलेगी  ।

 झी  तरित  बरण  तोपदार  :  यह  ऐसा  प्रहन  है  जो  वित्त  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  नियम  193
 के  अधीन  एक  चर्चा  होनी  चाहिए  ।

 प्रो०  प्रेम  कमार  धूमाल  :  इस  पर  चर्चा

 अध्यक्ष  महोदय  :  देखेंगे  ।

 श्री  राम  नाईक  :  यह  बात  बहुत  अच्छी  है  कि  प्रधान  मंत्री  जी  ने  आश्वासन  दिया  बात

 इतनी  ही  है  कि  जो  यह  आश्वासन  है

 प्रघान  मंत्री  ने  कहा  है  कि  वे  इस  पर  विचार  हम  इसे  प्राश्वासन  के  रूप  में  लेंगे  ।

 ओर  राजमंगल  पांडे  :  इसलिए  हम  लोग  चाहते  हैं  कि  प्रधान  मंत्री  जी  आष्वासन  दें  नहीं  तो
 193  के  अन्तगंत  चर्चा  हो  ।

 प्रघान  मंत्री  महोदय  के  यह  कहने  से  कि  इसे  इससे  कोई  लक्ष्य  पूरा  नहीं  होता  ।  प्रधान
 मंत्री  को  इसे  कार्यान्वित  करना

 झी  रास  नाईक  :  प्रधान  मंत्री  महोदय  के  इस  आश्वासन  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  कि  वे  इसे
 क्या  सरकार  इसे  कम  से  कम  इस  वर्ष  के  अन्त  तक  निपटा  देगी  ?  मेरे  प्रश्न  का

 उत्तर  दिया  जाना  अभी  बाकी  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बंठ  जाओ  |  मैं  श्री  उन्‍्नीकृष्णन  को  बोलने  के  लिए  कह  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  पाण्डे  आप  सदन  का  निपम  जानते  अमी  तो  उन्नीकृष्णन  जी  को

 सुनने  दीजिए  ।  यह  तो  बिजनेस  एडवायजरी  कमेटी  में  देखा  जायेगा  ।

 भरी  राम  भाईक  :  महोदय  मैं  अपने  प्रदन  को  दोहराता  प्रधान  मंत्री  के  इस  आष्यासन  के
 सन्दर्म  कि  वे  इसे  मेरा  प्रहन  यह  है  :  क्या  इसका  निर्णय  कम  से  कम  इस  वर्ष  के  अन्त  तक
 कर  लिया  जायेगा  ?

 भी  के०पी०  उस्मीकृष्णन  :  जैसा  कि  मैंने  पहले  ही  बता  दिया  इस  प्रकार  के  प्रइनों  के  लिए
 कोई  समय  सीमा  निर्धारित  करना  अत्यधिक  कठिन  सरकार  समी  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 निर्णय  करेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाओ  हमें  प्रधान  मंत्री  जी  की  बात  सुनने  दीजिए  ।
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 प्रधान  मंत्री  फिर  बोल  रहे  हैं  ।

 ]
 क्री  विहबनाथ  प्रताप  मामले  को  देखे  बिना  कोई  आश्वासन  देना  सभा  के

 लिए  उचित  नहीं  होगा

 भी  संफुह्रोन  चौधरी  :  ट्सका  सम्बन्ध  उस  स्वंसम्मत  संकल्प  से  है  जो  संसद  के  दोनों  सदनों

 द्वारा  रवीकःर  किया  गया  सरकार  इसे  कार्यान्वित  करने  के  लिए  बाध्य  यह  कोई  ऐसा  मसला

 नहीं  है  जिसमें  यह  विचार  किया  जाए  कि  इसे  कार्यान्वित  करना  है  अथवा  नहीं  करना  है  ।  उन्हें

 कहना  होगा  कि  इसे  बार्यान्वित  किया  यह  कोई  सरकारी-हस्तक्षेप  का  प्रइन  नहीं  है  ।  यह्‌
 संसद  द्वारा  पारित  एक  संकल्प  उन्हें  इसे  कार्यान्वित  करना  होगा  ।

 श्री  असुदेव  आचार्य  :  यह  संकल्प  के  का्यन्वियन  का  मामला

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  प्रधान  मंत्री  बोल  रहे  कृपया  आप  बंठ  जाओ  ।

 भी  बलुदेव  श्राचाय  :  बे  सदन  को  यह  आश्वासन  दे  सकते  हैं  कि  इसे  कार्यान्वित  कर  दिया
 जायेगा  ।

 ली  विशयनाथ  प्रताप  सिह  :  जरा  मेरी  बात  सुनिए  |  मैं  इस  मामले  में  माननीय  सदस्यों  की
 भावनाओं  के  प्रति  सचेत  हूं  ।  मैंने  यह  कहा  था  कि  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  ने  इस  बात  का  उल्लेख
 कर  दिया  था  कि  उम्होंने  यह  मामला  बित्त  मंत्रालय  को  भेज  दिया  पिछली  सरकार  ने  इसे
 पारित  कर  दिया  1988  में  यह  सकलप  पूरों  ईमानदारी  के  साथ  गारित  कर  दिया  गया
 फिर  उसमें  कुछ  कठिनाइयां  रही  होंगी  ।  निषचय  कुछ  बड़  वारण  रहे  जिनकी  वजह  से
 सरकार  इसे  टी  प्रकार  से  कार्यान्वित  नहीं  कर  मुझे  पिछली  सरकार  के  इरादे  पर  हक
 वहीं  है  ।  मुझे  इस  बात  का  पता  लगाना  है  कि  वित्त  मंत्रालय  के  सामने  क्‍या  समस्याएं  और
 कठिताई  थी  हमारा  इरादा  आपको  केवल  कठिनाई  के  बारे  में  ही  बताना  नहीं  हमें  पता  लगाना
 है  कि  ये  परिस्थितियां  क्‍या  और  इसके  बाद  आपको  सही  स्थिति  से  अवगत  कराते  हुए  यह
 बताना  है  कि  बतंमान  परिस्थितियों  में  क्या-कुछ  किया  जा  सकता

 मध्य  प्रदेश  के  बन  क्षेत्रों  से  गुजरने  बालो  सड़कों  का  निर्भाण

 *305,  भ्रो  छव्राम  अगंल  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया
 मध्य  प्रदेश  में  बन  विभाग  द्वारा  भूमि  अन्तरित  न  किए  जाने  के  कारण  वलन

 डाकू  प्रस्त
 आदवारो  क्षेत्रों  से  होकर  गुजरने  वाली  तथा  ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारंटी

 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  बनाई  जा  रही  सडकों  के  निर्माण  में  समस्याएं  उत्पन्न  हो  रही  और
 यदि  तो  बेन्‍्द्रीय  सरकार  ने  मंजूरशुदा  सड़कों  का  निर्माण  तेजी  से  करने  के  लिए

 बन  से  कदम  उठ।ए

 कि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  उपेसा  नाव  :  यह
 सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  के  वन  क्षेत्रों  से  होकर  गुजरने  बाली  सड़कों  के  निर्माण  में  कुछ  विलम्ब  हो

 6.

 पु
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 रहा  है  क्योंकि  गे  र-बन  प्रयोजनों  के  लिए  वन  मूमि  के  अपवर्तन  को  वन  1980
 के  प्रावधानों  के  तहत  नियंत्रित  किया  जाता  है  और  वन  भूमि  पर  निर्माण  कार्य  आरंभ  करने  से
 पहले  केन्द्रीय  सरकार  की  पूर्व  अमुमति  प्राप्त  करनी  होती  है  ।

 भारत  सरकार  की  पूर्व  अनुमति  प्राप्त  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रस्तावों  को
 तेयार  करने  में  मदद  करने  हेतु  पर्यावरण  तथा  वन  मंत्रालय  द्वारा  विस्तत  मार्गदशिकाएं  जारी  की
 गई  पर्यावरण  तथा  वन  मंत्रालय  द्वारा  प्रस्तावों  पर  कार्य  वाही  करने  हु  आवश्यक  सूचना  मंबाने
 के  लिए  एक  प्रोफार्मा  भी  तेयार  किया  गया  है|  ग्रामीण  विकास  विभाग  ने  उन  सड़कों  के  बारे
 जिनके  लिए  इस  विभाग  द्वारा  मंजूरी  दी  गई  राज्य  सरकार  से  उनके  विदिध्ट  प्रस्तावों  को
 शीघ्र  अनुमोदित  कराने  में  मदद  करने  का  प्रस्ताव  किया

 क्री  छथिरास  झर्गल  :  मानमीय  अध्यक्ष  मेरा  सवाल  यह  है  कि  मध्य  प्रदेश  के  बन
 विभाग  द्वारा  भूमि  हस्तांतरित  न  किये  जाने  के  कारण  वन  क्षेत्रों  और  डाकूग्रस्त  प्रभावित  क्षेत्रों  एवं
 चम्बल  के  आदिवासी  क्षेत्रों  से  गुजरने  वाली  तथा  ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के
 प्रस्तगंत  बनायी  जाने  वाली  सड़कों  के  निर्माण  में  समस्‍यायें  उत्पन्न  हो  रही  हैं  जिसे  मंत्री  महोदय  ने
 स्वीकार  किया  मैं  मंत्री  जी  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रस्ताव  में  विलम्ब  क्‍यों  हो  रहा
 है  ।  आपने  जो  वन  1980  के  प्रावधानों  के  तहत  जो  नियंत्रण  लगा  रखा  है
 कि  वन  भूमि  पर  निर्माण  काय  असरम्भ  करने  से  पहले  केन्द्रीय  सरकार  की  पूर्व  अनुमति  प्राप्त  करनी
 होतो  है  और  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  एक  हजार  के  लगमग  आबादी  वाले  ढाकू  प्रभावित
 क्षेत्रों  तथा  आदिवासी  इलाकों  को  सड़कों  से  जोड़ने  के  बारे  में  केन्द्र  शासन  के  बन  विभाग  से

 होकर  जाने  वाली  सड़कों  के  भूमि  की  स्वीकृति  अनेक  प्रस्ताव  भेजे  मैं  जानना  चाहता

 हूँ  कि  मारत  सरबार  के  पास  पर्यावरण  या  अन्य  कोई  बहाना  लेकर  सालों  ऐसे  मामले  लम्बित  पड़े
 रहते  इसे  देखते  हुए  क्‍या  आप  वहां  की  राज्य  सरकार  को  अधिकृत  करेंगे  कि  ऐसे  प्रकरणों  में

 वह  अपने  स्तर  से  स्वीकृति  प्रदान  कर  दे  ताकि  उन  सड़कों  के  निर्माण  कार्य  में  अनावश्यक  बिलम्ब
 न  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  तहत  आज  तमाम  निर्माण  कार्य  अधूरे  पड़े  क्या  आप  ऐसे
 मामलों  में  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  ऐसी  सड़कों  की  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिये  प्राधिकृत
 करेंगे  ताकि  निर्माण  कार्य  रुकने  न  पाये  ।

 श्री  उपेसा  साथ  बर्मा  :  अध्यक्ष  ऐसी  इजाजत  देने  का  कार्य  वन  विभाग  के  पर्यावरण

 बिग  की  ओर  से  किया  जाता  है  ।  ऐसे  मामलों  में  अनुमति  देने  के  लिये  वहां  एक  एडबाइजरी  कमेटी

 बनी  हुई  उसकी  बंठक  प्रत्येक  मास  होती  उस  एडवाइजरी  कमेटी  में  तीन  नॉग-भॉफिशियल
 ओर  चार  ऑफिशियल  मंम्बर  उसके  चेयरमंन  आई०जी०  फोरेस्ट  होते  हैं  ।  जहां  तक  राज्य

 सरकारों  को  ऐसे  प्रकरण  में  स्वीकृति  देने  क ेअधिकार  का  सम्बन्ध  प्रामीण  विकास  विभाग  ऐसा
 नहीं  कर  सकता  कि  वह  राज्य  सरकारों  को  भ्रपनी  ओर  से  कोई  इजाजत  दे  दे  ।

 भी  छबिराम  भ्रगंल  :  अभी  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  राज्य  सरकारों  को  यह  अधिकार  नहीं  दिया

 जा  सकता  ।  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  वन  विभाग  से  डाकू  प्रमावित  क्षेत्रों

 अम्बल  क्षोत्र  में  तथा  उससे  बाहुर  भी  डाक्‌  प्रमावित  इलाकों  में  एवं  आदिवासी  इलाकीं  में  सड़कें
 बनाने  हेतु  प्रोपोजल्स  तेयार  सारी  औपचारिकताएं  पूरी  करने  के  मध्य  प्रदेश  सरकार

 ने  केन्द्र  शासन  के  पास  कितने  ऐसे  प्रस्ताव  स्बीक्षति  हेतु  भेजे  हैं  औौर  आपने  उनमें  से  कितने  प्रस्तावों
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 को  अब  तक  स्वीकृति  प्रदान  की  कर  दी  जिन  प्रस्तावों  को  प्रमी  तक  स्वीकृति  नहीं  दी  गयी

 डसके  कारण  कया  हैं  ।  अध्यक्ष  आप  जानते  हैं  कि  मध्य  प्रदेश  का  एक  बहुत  बड़ा  भाग

 आदिवासी  इलाका  है  ।  उस  इलाके  के  विकास  के  लिये  यहक्षपि  अनेक  प्रकार  को  धोषणायें  इस

 सरकार  की  ओर  से  की  गयी  राष्ट्रपति  महोदय  के  अःममाषण  में  मी  इसका  जिक्र  किया  गया

 मध्य  प्रदेश  एक  पिछड़ा  राज्य  उस  पिछड़े  राज्य  में  आदिवासी  चम्बल  क्षेत्र  और

 डाकू  प्रभावित  इसाकों  में  सड़कें  बनाने  का  कार्य  वहां  की  मरकार  करना  चाहती  है  परन्तु  केन्द्र

 शासन  के  पास  सन्‌  1984  से  अनेक  प्रकरण  लम्बित  बया  भारत  सरकार  इस  मामले  में  कोई

 ऐसी  नीति  अपनायेगी  ताकि  उन  लम्बित  प्रस्तावों  को  शीघ्र  स्वीकृति  प्रदान  की  जा  सके  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बस  हो  बार-बार  रिपीट  करने  से  प्रश्न  की  महत्ता  बढ़  नहीं  जाती  ।

 भी  उपेशा  नाथ  बर्मा  :  अध्यक्ष  जिस  एडवाइजरी  कमेटी  का  मैंने  जिक्र  उसके

 सामने  मध्य  प्रदेश  से  सम्बन्धित  11  ऐसे  प्रस्ताव  आये  जिनमें  से  सात  को  स्वीकृति  अब  तक  दी

 जा  चुकी  दो  रिजेक्ट  कर  दिये  गये  हैं  और  दो  प्रस्ताव  अभी  पैन्डिग  हैं  ।  जो  दो  प्रस्ताव  पेन्डिग

 आगामी  4-5  सितम्बर  को  होने  वाली  एडबाइजरो  कमेटी  को  बैठक  में  उन  पर  विचार  किया

 जायेगा  ।  अमी  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  मैं  ऐसे  अधिकार  राज्य  सरकारों  को  नहीं  दे

 मैंगे  ऐसा  नहीं  मैंने  कहा  था  कि  हमारे  ग्रामीण  विकास  विभाग  को  यह  अधिकार  नहीं  है  कि

 बह  राज्य  सरकार  को  वन  संरक्षण  विभाग  से  सम्बन्धित  किसी  मामले  में  कोई  अधिकार  प्रदान

 कर  सके  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  लेकिन  भाप  मारत  सरकार  तो  उमा  मारती  जो  ।

 अध्यल  भहोदव  :  आपके  दो  सवाल  हो  घुके  आप  बंठ  जाइये  ।

 कूमारी  उस्रा  भारतो  :  अध्यक्ष  मेरे  लोक  समा  क्षेत्र  खजुराहो  के  जिला  छतरपुर  का
 एक  हिस्सा  ऐसा  है  जो  मध्य  प्रदेश  में  हत्या  ओर  डकंती  की  वारदातों  में  दूसरे  नम्बर  पर
 माना  जाता  माननोय  वर्मा  जी  पिछले  दिनों  उस  इलाके  के  दौरे  पर  गये  उस  समय  मी
 मैंने  इनसे  निवेदन  किया  था  कि  विशेष  रूप  से  डकंतों  से  मरे  इस  क्षेत्र  में  केन  नदी  के  किनारे  बहुत
 बीहड  हैं  ।  शस  कारण  वहां  हजारों  लाखों  एबड  जमीन  ऐसी  है  जो  अनुपयोगी  यदि  उस  भूमि
 का  समतलोकरण  कर  दिया  अमी  आ'ने  चम्बल  की  जमीन  के  समतलीकरण  के  लिये  कुछ
 मशीने  भेजी  णदि  उसी  प्रब।र  से  उस  क्षेः  में  मी  मशीनें  उस  भूमि  को  समतल  बना
 दिया  जाता  है  तो  उससे  जहां  डकंती  और  दूसर;अपराधों  में  कमी  आ  सकती  वहीं  जमीन  का
 उपयोग  भी  हो  जायेगा  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहती  हूं  कि  कितनी
 जल्दी  आप  वहां  मशीनें  भेज  कर  छतरपुर  के  दोहड  माग  की  भूमि  समतल  कराने  का  प्रयास  करेंगे  ?

 भी  उपेसा  नाथ  बर्मा  :  अध्यक्ष  मूल  प्रइन  से  इनके  प्रधन  का  सम्बन्ध  नहीं  इसके
 लिये  मुझे  अलग  से  सूचना

 प्रो०  एन०  जो  रंगा  :  यह  एक  असम्तोषजनक  उत्तर
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 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  कहते  हैं  कि  उन्हें  एक  ह्पष्ट  नो  टेस  चाहिए  ।

 भी  बिलीप  सिह  भूरिया  :  भ्रष्यक्ष  इस  कानून  से  मध्य  प्रदेश  वेः  विकास  में  बहुत  बाधा
 भरा  रही  है  और  सरकार  ने  यह  कहा  है  कि  आठवीं  योजना  में  सारे  के  सारे  गांवों  को  सड़कों  से
 जोड़  ठो  मध्य  प्रदेश  तो  अधिकतर  प.रेस्ट  और  ट्राइबल  एरिया  है  जिनमें  गांव  यहां  प्रधान
 मंत्री  जी  बैठे  हैं  खासकर  इनसे  और  माननीय  मंत्री  जी  से  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  मध्य  प्रदेश
 के  गांवों  को  सड़कों  से  जोड़ने  के  क्‍या  वे  कानून  में  ऐसा  कोई  परिवर्तन  करेंगे  जिससे  सड़कें  बन
 जाएं  और  मध्य  प्रदेश  मरकार  का  जो  भी  प्रयोजल  आए  बह  स्वीकृत  हो  मंत्री  जी  ने  अभी
 बताया  कि  ]1  प्रपोजल  आए  थे  उनमें  से  7  स्वीकार  किए  दो  भ्रस्वीकृत  किए  गए  और  अमी
 तक  2  लम्बित  तो  जो  प्रपोंजल  इरीगेशन  &  टेलीफोन  की  लाइनों  और  बिजली  की
 लाइनों  के  सध्बन्ध  में  हैं  जिनके  कारण  इन  क्षेत्रा  फा  |वकास  नहीं  हो  पा  रहा  ये  सब  काम  रुके
 पड़े  इनको  क्लियर  करने  के  लिए  क्‍या  नियमों  में  कुछ  संशोधन  करंगे  ?

 क्री  उपेय  नाथ  बर्मा  :  अध्यक्ष  यह  प्रएधन  सीमित  है  ।  इसमें  सारे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 सड़कों  के  निर्माण  की  बात  नहीं  यह  तो  सिर्फ  मध्य  प्रदेश  से  सम्बन्धित  सड़कों  के  बारे  में  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सिफं  गध्य  प्रदेश  के  सम्बन्ध  में  ही  उत्तर  सारे  देश  के  बारे  में  नहीं  ।

 भरी  उपेसा  नाथ  बर्मा  :  जंसा  कि  प्रइन  पूछ  गया  मैंने  अपने  उत्तर  में  स्पष्ट  उत्तर  दिया  है
 कि  11  ऐसे  प्रपोजल  एडबायजरी  कमेटी  के  सामने  आए  थे  जिनमें  7  स्वीकार  वर  2  अस्बीकृत
 हो  गए  भ्रोर  2  पेंडिग  हैं  जो  आगा*  बंठक  में  दिचाराथ्थ  रखे  जाएंगे  ।

 भी  मातो  मद्‌टाचार्य  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  से  आपके  माध्यम  से  यह  पूछना
 चाहता  हैँ  कि  ये  जो  एडवायजरी  कमेटी  बनाई  गई  है  इसमें  मामलों  को  क्लियरेंस  देने  के  सिलसिले
 में  अनेक  सुझाव  आए  हैं  ।  इसी  प्रकार  से  पश्चिम  बंगाल  में  कई  प्रोजेक्ट  रके  पड़े  हैं--तीस्ता

 सुवर्ण  रेखा  प्रोजेक्ट  ये  रुके  पड़े  तो  इन  रुके  हुए  प्रोजेक्ट  को  क्लियर  करने  के
 लिए  केन्द्रीय  सरकार  कुछ  करे  या  ऐसा  बन्दोबस्त  हो  जिससे  ये  प्रोजेक्ट  क्लियर  क्‍योंकि  भ्रभी
 तो  सब  काम  स्टाल्ड  हो  गया  है  ।  इनको  जल्दी  क्लीयर  किया  जा  सके  और  इस  बारे  में  सूचना
 प्राप्त  हो  ऐसी  उपवस्था  क्या  केन्द्रीय  सरकार  करने  जा  रही  है  ?

 भरी  उपेख  नाथ  वर्मा  :  अध्यक्ष  मैंने  शुरू  में  ही  कहा  है  कि  यह  सिर्फ  मध्य  प्रदेश  की
 सड़कों  के  बारे  में  है  ।  पद्म  बंगाल  या  अन्य  राज्यों  का  जहां  तक  सवाल  इसके  लिए  मुझे
 अलग  से  नोटिस  भाहिए  ।

 डा०  लक्ष्मीतारायण  पाण्डैय  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना
 चाहता  हूं  कि  फाबुआ  मध्य  प्रदेश  में  है  भादिवासी  क्षेत्र  बस्तर  और  सीधी  ये  इलाके  भी  मध्य  प्रदेश
 के  आदिवासी  क्षेत्र  वहां  पर  अम्बल  व  आस  पास  का  इलाका  भी  पिछड़ा  है  यह  क्षेत्र  मी  डाकृग्रस्त
 क्षेत्र  में  है  ।  जो  ।।  प्रोजेक्ट  अपने  बताए  जिनमें  से  7  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  2  अस्वीकृत
 कर  दिए  ओर  2  पेडिग  क्या  सरकार  केन्द्रीय  सड़क  अधिनियम  में  कोई  ऐसा  संघोघन  कर  रही  है
 जिससे  आदिवासी  क्षेत्र  का  विकास  हो  सके  ?  डाकुओं  से  प्रमावित  क्षेत्र  में  लोगों  को  आने-जाने  की

 सुविधा  उनका  संरक्षण  इस  दृष्टि  से  क्या  आप  सुनिश्चित  करेंगे  कि  केन्द्र  के  बन  संरक्षण
 अधिनियम  में  हस  प्रकार  का  संशोधन  किया  जाए  कि  राज्य  सरकारें  डाकृप्रस्त  इसाकों  में



 शननननिनिकीकीी
 ॥रय॑  करे  व  वन  संरक्षण  अधिनियमों  में  संझोघषन सामान्य  को  सुविधा  देने  के  लिए  सड़क  बनाने  का  क

 कर  राज्य  सरकार  को  कुछ  अधिकार  दें  ।

 करी  उपेगत्र  नाथ  बर्मा  :  यह  बात  सही  है  कि  डाक्‌  प्रभावित  क्षेत्र  मध्य  उत्तर  प्रदेश  और

 राजस्थान  में  हैं  ओर  उन  डाक्‌  प्रमावित  क्षेत्रों  में  जो  सड़कें  बनाने  की  बात  इस  सम्बन्ध  में
 रामानाथन  समिति  की  एक  रिपोर्ट  आई  ओर  उस  रिपोर्ट  के  अनुसार  1985  से  लेकर  1990  तक
 यानि  सप्तम  पंचवर्षीय  योजना  में  279  करोड़  रुपये  की  लागत  से  सड़कें  बनाने  की  बात  ध्राई
 समिति  ने  यह  सिफारिश  को  थी  कि  इसमें  100  करोड़  रुपये  भारत  सरकार  दे  और  शेष  राज्य
 सरकार  ।  उसी  के  तहत  उन  क्षेत्रों  में  सहुक  निर्माण  की  स्कीम  बन  रही  है  ।

 अजंता  गुफाप्ों  के  निकट  देलीफोन  एक्सचेंज  में  एल०टी०डी०  सुविधा

 #306.  भ्री  पुंडलिक  हरी  दानवे  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अजन्ता  गुफाओं  के  निफ्ट  स्थित  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  एस०  टी०  डी०  सुविधा  उपलब्ध
 कराने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  यह  सुविधा  कब  तक  कर  दी  जाएगी  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेश्वर  :  हां  ।

 1992-93  के  दौरान  |

 भी  पुंडलिक  हरी  दानवे  :  अध्यक्ष  अजम्ता  केग्ज  दुनिया  मर  में  मशहूर  हैं  ।  अजन्ता
 नाम  का  एक  गांव  उस  गांव  में  टेलीफोन  तो  है  लेकिन  सुबह  धुमाएं  तो  शाम  को  रिंग  बजती

 प्रजस्ता  भौर  एलोरा  दुनियाभर  में  मछाहूर  विदेशी  १यंटक  वहां  पर  आते  हैं  ।  जब  अजम्ता
 से  औरंगाबाद  फोन  ब-रना  पड़ता  है  तो  फोन  जल्दी  नहीं  मिल  पाता  बात  नहीं  हो
 एमरजसी  में  बात  नहीं  हो  सकती  ।  इसलिए  यह  बहुत  हो  इम्पार्टेन्ट  सवाल  पहले  से  तो  प्रस्ताव
 है  लेकिन  मंत्री  जी  यह  बताएं  कि  1992-93  के  दोरान  वे  क्‍या  करने  जा  रहे  1992-93  की
 आप  स्टडी  कर  रहे  हैं  भोर  हम  एस०टी०डी०  चाहते  हैं  ।  इसे  तुरन्त  लगाने  की  कोशिश्ष  मंत्री  जी
 कब  करेगे  ?

 भौ  अनेश्वर  मिथ  :  प्रजन्ता  केब्ज  भोर  अजम्ता  विलेज  दोमों  की  लाइन  केवल
 20-20  की  इतने  छोटे  एक्सचेंज  में  एस०  टी०  डी०  की  सुविधा  ब्यवहारिक  रूप  में  महीं  दी  जा
 सकती  इसलिए  यह  तय  किया  गया  है  कि  दोनों  को  बदला  अजम्ता  विलेज  में  88  की
 साइन  और  अजन्ता  क्रेश्ज  में  60  की  लाईन  लगाई  जाएगी  ।  इसमें  दो  साल  का  समय  लगेगा
 इसलिए  मैंने  कहा  कि  बह  1992-93  में  होगा  ।

 भ्रो  पुंडलिक  हरो  दानबे  :  अजन्ता  गांव  में  जो  प्राम  पंचायत  है  वहां  पर  टेलीफोन  बहां
 पर  एस०ट०डी०  होनी  वहां  पर  एस०टी०डी०  लगाने  की  कोशिक्ष  कब  करेंगे  ?

 भी  जनेहबर  मिश्र  :
 टूरिस्ट  आम  तोर  से  औरंगाबाद  में  जाते  हैं  लेकिन  फिर  भी  अजम्ता

 गांव  के  मारे  में  माननीय  सदस्य  कह  रहे  हैं  तो  बहां  जो  नई  लाईन  लगेगी  उसके  बाद  एस०्टी०्डी० की  सुविधा  हो
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 8  1912  मौखिक  उत्तर

 पारम्परिक  मन्तुआरों  की  सुरक्षा

 +307,  भरी  राम  नाईक  :
 श्री  गोपीनाथ  गलपति  :

 क्या  कछुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गंर-सरकारी  क्षेत्र  की  बड़ी  कम्पनियों  को  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  की  अनुमति
 दी  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इन  कम्पनियों  की  मत्स्य-नौकाएं  गहरे  समुद्री  क्षेत्र  में
 मछली  पकड़ने  की  बजाय  पारम्परिक  मह्तुभ्रारों  के  लिए  नियत  क्षेत्र  में  मछली  पकड़ती

 यदि  तो  क्‍या  तट  के  निकट  इन  मत्स्य-नौकाओं  द्वारा  मछली  पकड़ने  के
 रवरूप  पारम्पन्कि  मछुआरों  की  प्ाजीविया  खतरे  में  है  ओर  उनके  मछली  उत्पादन  पर  प्रतिकूल
 प्रमाव  पड़ा  और

 (2)  यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 ]

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  नोतोश  :
 और  समुद्र  ठटवर्तो  जल  क्षेत्र  से  मत्स्य  उत्पादन  बढ़ाने  को  सीमित  गजाइश  होने  गगी  बजहू  से
 सावंजनिक  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों  और  गर-सरवारी  उद्यमियों  को  प्रोत्साहित  किया  गया  है  तथा  उन्हें
 गहरे  समुद्र  में  मत्स्यन  जिसमें  काफी  पूँजी  लगती  शुरू  करने  के  लिए  विगत  कई  वर्षों  से  प्रभुमति
 दी  हुई  है  ।

 परम्परागत  मदछ्ुआरों  के  लिए  निर्धारित  क्षेत्ष  मे  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले
 जलयानों  से  मछली  पकड़ने  की  कोई  सूचना  नहीं

 और  (2),  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 झी  राम  माईक  :  अध्यक्ष  गहरे  समुद्र  में  डीप  सी  में  ट्रालस  में  फिशिग  करनी

 वह  नहीं  करते  हैं  ।  इस  प्रकार  की  झिकायत  आसप्न  प्रदेश
 सभी  प्रदेशों  की  मेरे  पास  नेशनल  फिशरमंन  एक्शन  फोरम  का  निवेदन  जो  सरकार  के  पास
 भी  भेजा  हुआ  उसमें  सभी  प्रदेशों  क ेलोग  काम  करते  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  इस  प्रकार
 की  शिकायत  भेजी  है  ।  आपके  उत्तर  में  ऐसा  है  कि  इस  प्रकार  की  कोई  शिकायत  नहीं  भव

 मेरा  सवाल  यह  है  कि  समुद्र  के  तटबर्ती  क्षेत्र  में  मछली  नहीं  मिलती  इसके  कारण

 मदछुआरों
 को  बड़ा  मुकसान  होता  है  ओर  आपने  तो  इसमें  पार्ट  का  रिप्लाई  दिया  है  कि

 परम्परागत  मछुआरों  के  लिए  मिर्धारित  क्षेत्र  में  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  जलयानों

 से  मछली  पकड़ने  की  कोई  सूचना  नहीं
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 तो  प्रएन  यह  है  कि  यह  रिपोर्ट  भेजने  दी  जिम्मेदारी  किसकी  है  और  उन्होंने  आज  तक  रिपोर्ट

 नहीं  भेजी  है  तो  क्यों  नद्ों  भेजी  है  ?  इसके  बारे  में  मंत्नी  महोदय  जानकारी  देंगे  क्या  ?

 झी  नीतीश  कमार  :  प्रध्यक्ष  डीप  सी  फिशिंग  वेसल्स  आपरेट  करने  की  एक  सीमा

 है  ।  डीप  सी  फिशिंग  वेसल्स  को  आपरेट  करने  की  इजाजत  सरकार  के  द्वारा  दी  हुई  लेकिन
 उनकी  एक  सीमा  इन  तमाम  चीजों  को  रंगुलेट  करने  के  लिए  कुछ  कानून  भी  बने  हुए  हैं  ।

 ट्रैडीशनल  फिशरमन  का  एरिया  भी  डिमाकटेड  उसके  अन्दर  क  ई  भी  डीप  सी  फिशिंग  वेंसल

 एष्टर  नहीं  कर  सकता  इसको  रोकने  के  लिए  कई  कानून  बने  हुए  जहां  तक  इस  कानून  के

 बायलेट  करने  की  बात  है  तो  कई  प्रकार  की  फार्यवाही  की  जाती  है  प्लौर  विभिन्न  राज्यों  ने  जो

 कानून  बनाये  मारत  सरकार  ने  जो  कहा  था  मेरिन  फिशिंग  रंगुलेशन  एक्ट  उसको  कई
 राज्यों  ने  अपने  यहां  बना  लिया  है  और  उसका  सरुती  से  पालन  किया  जा  रहा  है  इसलिए  डीप  सी

 फिशिंग  बैसल्स  मश्नुआरों  के  ट्रेडीशगल  एरिया  में  प्रवेश  कर  रहे  ऐसी  कोई  रिपोर्ट  हम  लोगों  के

 पास  नहीं  यह  मैंने  कट  |

 झौ  राम  नाईक  :  अध्यक्ष  सरकार  के  पास  रिपोर्ट  नहीं  आई  रिपोर्ट  भेजी

 नहीं  गई  ।  यह  एक  बड़ी  गम्मीर  सगसस्‍्या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्य  सरकार के
 इसके  बारे  में  कानन  देखने  वाले  जो  मंत्री  उस  प्रकार  के  मछुआरों  का

 जो  प्रतिनिंधिक  संगठन
 ऐसे  सबको  हकट्टा  बुनाकर  इसमें  जो  वायलेशन  हो  रहे  उसके  बारे  में  सरकार  जानकारी

 लेकर  आगे  कुछ  काम  करेगी  क्‍या  ?  सवाल  यहू  है  कि  बड़  फिशिग  ट्रालसं  में  बहुत  कम
 लोग  काम  करते  हैं  और  छोटे-छोटे  में  मछुआरों  को  ज्यादा  काम  मिलता  उसमें  बहुत  लोग  काम
 करते  हैं  ।  अपनी  नीति  लेबर  इंट  सिव  ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों  को  काम  देने  की  नीति  इस
 बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्‍या  इस  प्रकार  की  एक  मीटिंग  जरूरी  राज्यों  के  फिशिंग  के  साथ
 सम्बन्धित  मंत्री  ओर  फिशिग  के  जो  संगठन  उनको  बुलाकर  इस  त्रिषय  वे  बारे  में  कोई  मीटिंग
 सरकार  बातचीत  करेगी  ?

 भी  नीतीक्ष  कुमार  :  अध्यक्ष  डीप  सी  फशिंग  का  जितने  मौ  मैरीन
 फिशिंग  प्रोडक्ट्स  उसमें  मात्र  एक  परसेण्ट  है  और  49  परसेण्ट  बष्ट्रीब्यूशन  द्रेडीगनल  मछूआरों
 का  है  और  50  परसेण्ट  कण्ट्रीब्यूशन  मकेनाइज्ड  बोट्स  का  यह  स्थिति  अभी  तक  उनका  एक
 परस्षेन्ट  ही  कण्ट्रीब्यूडन  डीप  सी  फिशिंग  वेसल्स  में  तो  किसी  भी  प्रकार  से  मछुआरों  के  हित

 |  अवहेलना  या  उनको  उपेक्षा  करने  का  कोई  सवाल  ही  नहीं  पंदा  होता  है  और  इस  प्रकार  की
 कोई  मी  क्षिकायत  अगर  आयेगी  तो  जो  एग्जिस्टिग  कानून  हमारे  पास  वह  सक्षम  उसके
 तष्टत  उस  पर  कार्यवाही  की  जा  सकती  अगर  कोई  स्पेसिफिक  शिकायत  हो  तो  वह  शिकायत

 ने  पर  हम  लोग  इसको  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  से  स्टेट  टरीटरी  2  नोटिकल
 माइल्‍स  है  और  जो  मॉडल  बिल  हम  लोगों  ने  बनाया  एक्ट  सकुलेट  किया  उसके  आधार
 पर  कई  राज्य  सरकारों  ने  अपने  मरीन  फिक्षिग  रंगुलेशन  एक्ट  बनाये  हुए  हैं  और  उसके  तहत  बह
 कार्यवाही  करने  के  लिए  स्वतन्त्र  हैं  ओर  सरकारों  को  इसके  तहत  सहायता  देने  के  लिए  भी
 केन्द्र  सरकार  का  प्रस्ताव  है  कि

 जो  कंपीटल  उसमें  लगती  जंसे  वायरलेस  संट  उसके  लिए
 पैट्रोलिंग  बोट्स  इस  तरह  की  जो  चीजें  हैं  उसके  लिए  एक  सैण्ट्रली  स्पोंसर्ड  स्कीम  चलाने  पर  भी
 सरकार  विचार  कर  रही  है  ताकि.स्टेट  गवनंमेण्ट्स  के  पास  जो  एजेन्सी  बह  पुरुता  हो  और
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 नजर  कक  जज

 मजबूती  के  साथ  हसको  लागू  कर  इसके  लिए  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  को  मदद
 देगी  ।

 ..
 भी  समरेख  करडू  :  यह  एक  प्रत्यधिक  महत्वपूर्ण  प्रष्न  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय

 का  ध्यान  उन  दो  बातों  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  जो  हस  प्रहन  से  सम्बन्धित  हैं  ।  उन्होंने
 यह  बिल्कुल  सही  कहा  है  कि  भारत  में  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  कार्य  से  कुल  मछलियों  का

 केवल  एक  प्रतिशय  भाग  ही  प्राप्त  होता  परन्तु  गहरे  समुद्र  में  मछ  लयों  का  मारी  मंडारਂ
 विश्षमान  है  ।  थाईलैंड  ज॑से  छोटे  देश  और  एशिया  के  इससे  भी  अधिक  छोटे-छोटे  देश  भी  गहरे

 समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  कार्य  से  भारी  मात्रा  में  मछली  पकड़  लेते  लेकिन  हम  कुछ
 भी  करने  में  समर्थ  नहीं  हुए  क्‍या  मंत्री  महोदय  के  पास  गहरे  समुद्र  से  बड़ी  मात्रा  में  मछली

 पकड़ने  की  कोई  योजना  है  ?

 दूसरी  जो  मुम्बई  के  मेरे  माननीय  मित्र  ने  कही  मी  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  यह  बात

 सही  है  कि  ट्रालसं  और  शक्तिचालित  नौकाएं  छोटी  नौकाओं  के  लिए  निर्धारित  क्षेत्रों  में  अवेध  रूप

 से  घुस  जाते  हैं  भोर  मछली  पकड़ते  वे  गहरे  समुद्र  में  नहीं  जा  सकते  वे  इस  क्षेत्र  में  अवैध  रूप  से

 घुसपंठ  हैं  और  लोगों  बगो  परेशान  करते  इस  समस्या  का  एक  रामाधान  यह  है  कि  सरकार  छोटी
 नौकाओं  को  शक्तिचालित  नौकाओं  में  परिवर्तित  कर  ताकि  वे  15-20  और  भागे  जा

 अब  वे  4  अथवा  5  किलीमीटर  से  आगे  नहीं  जा  सकते

 भी  नीतीदा  कुमार  :  अध्यक्ष  मरिन  फिशिंग  का  अभो  जो  हमारा  पो्टेशियल  वह
 करीब  45  लाख  टन  का  उसमें  मात्र  लगमग  20  लाख  टन  को  एक्सप्लॉयट  किया  जा  रहा
 जो  तटवर्ती  इलाके  उसमें  अधिक  से  अधिक  एक्सप्लॉयट  किया  जा  रहा  सरकार  की  योजना

 है  कि  डीप  सी-फिशिंग  को  प्रमोट  किया  जाए  और  उसमें  उसका  अधिक  से  अधिक  एक्सप्लॉयटेक्षन
 किया  जंसा  माननीय  सदस्य  ने  कहा  इसके  लिए  भी  सरकार  चार्ट  वंसल  के  लिए  अनुमति
 देती  है  ।  इस  प्रकार  की  कई  योजनायें  चल  रही  जिससे  कि  बीस  किलोमीटर  वाले  बड़े  वेसल्ख  को
 लाया  जा  काम  में  लगाया  जा  सके  |  जहां  तक  ट्रेंडिशनल  फिशर  रमन  के  इब्टरेस्ट  को  प्रोटैक्ट
 करने  का  सवाल  है  या  उनकी  आमदनी  को  बढ़ाने  के  लिए  मोटराइजेशन  का  सवाल  तो  एक
 संन्ट्रली  स्पॉन्सर्ड  स्कीम  जिसमें  केट्यीय  सरकार  मदद  करती  25  परसेंट  के  तौर  पर  केन्द्रीय
 सरकार  मदद  करती  25  परसेट  सब्सिडी  के  तौर  पर  राज्य  सरकार  मदद  करती  है  और  50
 परसेंट  मोटराइजेशन  का  उनको  अपने  आप  वित्त  का  प्रबन्ध  करना  पड़ता  है  या  बेंक  से  वे  लोन  से
 सकते  यह  स्थिति  ताकि  वह  अधिक  से  अधिक  मोटराइजेशन  कर  सके  ।

 भो  बाई०  एस०  राजझेखर  रेह्टो  :  पारम्परिक  मछुआरों  और  यान्त्रिक  बोट्स  चसाने
 वाले  मछुआरों  के  बीच  एक  प्रकार  का  भ्रम  और  टकराव-सा  बना  हुआ  है  ।  जैसा  कि  मंत्री  महोदय
 ने  भी  अमी  स्पष्ट  किया  यह  एक  अलग  बात  है  और  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ना  दूसरी  बात
 है  ।  भारत  सरकार  ने  थाईलेड  और  मलेशिया  ज॑से  विभिन्‍न  देशों  के  पोतों  को  देक्ष  की  समुद्री
 सीमा  में  गहरे  समुद्र  में  मछनी  पकड़ने  के  लिए  अधिकृत  कर  रखा  सरकार  इस  समुद्र  सीमा  में

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  कौर  अधिक  पोत  काम  पर  लगाने  का  प्रयास  भी  कर  रही  है
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 जिससे  झौर  अधिक  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  की  जा  सके  ।  इस  काये  में  विदेशी  मुद्दा  अजित  करने  में  श्रम
 कार्पोरेशन  विशेष  रूप  से  लगा  हुआ  है  ।  यह  विशेषकर  विशाखापटनम्‌  के  पूर्वी
 पारादीप  धौर  मद्रास  में  सभी  ट्रालस  पिछले  एक  वर्ष  से  तालाबन्दी  में  सरकार  तालाबन्दी

 को  समाप्त  करने  के  लिए  भ्रभी  भी  कुछ  नहीं  कर  रही  सारा  काम  रुका  पड़ा  क्‍या  सरकार
 इस  बारे  में  सचेत  कया  सरकार  इसके  बारे  में  कोई  कार्यवाही  कर  रही  क्या  श्रम  विभाग
 अथवा  कृषि  विमाग  इस  बारे  में  कुछ  कर  रहा  है  ?

 थी  नोतीोश  कुमार  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  जो  सवाल  किया  उसका  इससे
 सीधा  संबंध  नहीं  जो  उन्होंने  बात  कही  इन्होंने  सूबना  दी  है  कि'**  पहले  से  पता

 सरकार  करा  कर  रही  इसलिए  इस  संबंध  में  उन्‍होंने  जो  वुछ  कहा  सरव।र  सधेष्ट  है  और

 कार्यवाही  की  जाएगी  ।  उस  संबंध  में  जो  कुछ  मी  सरकार  के  पास  जानकारी  उपलब्ध  उसके  अनुकूल
 कार्यवाही  की  जहां  तक  इनके  सेकेंड  हाफ  सवाल  का  संबंध  इसके  बारे  में  मैंने  यह  कहा
 है  ।  जहां  तक  मेकेनाइज्डवोट्स  का  सवाल  इसके  संबंध  में  मैंने  पहले  ही  कहा  कि  इस  प्रकार
 सरकार  का  उदं  दय  बढ़ावा  देने  का  जो  कि  अमी  डीप-सी-फिशिंग  का  कन्ट्रीब्यूशन  एक  परसेंट  का

 उसमें  ट्रमेंडस  पोटेनशियल  इसलिये  उसको  एक्सप्लायट  करने  के  लिए  हम  उसको  चार्ट्
 वेसल्स  के  जरिये  या  दूसरे  प्रकार  से  हम  चाहते  हैं  कि  उसको  एक्सप्लायट  कर  सके  ताकि
 फौरन  एक्सचेंज  अनिग  हो  सके  |  हम  यह  भी  चाहते  जहां  तक  सवाल  है  किसी  की  सीमा  पर
 इंटरफीयर  ने  उसके  लिये  जो-जो  कानून  बने  हुए  हैं  और  हमारे  पास  कोसस्‍्टल  गाडंस  हैं  वह
 यह  देखते  हैं  कि  फौरन  वेसल्म  हमारे  यहां  न  घुसे  और  इस  पर  कार्थवाही  होती  अगर  आप
 चाहेंगे  कि  कितने  केसिस  हुए  हैं  तो  उसके  सारे  आंकड़े  मैं  आपको  बता  )

 भी  बाई०  एस०  राजपझश्षर  रेड्डी  :  हड़तालों  और  तालाबन्दियों  के  बारे  में  क्‍या  स्थिति  है  ?
 इस  उद्योग  में  पिछले  डेढ़  वर्ष  से  तालाबन्दी  उन्होंने  उसके  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  है  ।

 हरी  नोतोश  कमार  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  अपने  दूसरे  प्रधन  का  उत्तर  मिनिस्ट्री  आफ
 फूड  प्रोसेसिंग  से  पूछ  तो  ज्यादा  अच्छा  रहेगा  ।

 भी  के०  एस०  राव  :  मेरे  माननीय  साथी  ने  पहले  ही  कहा  है  कि  गहरे  समद्र  से  मछली
 पकड़ने  के  कार्य  का  90  प्रतिशत  भाग  विशाखापटनम्‌  समुद्र  तट  विज्षेषकर  नये  ट्रालरों  से  किया  .
 जाता  उस  कार्य  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  अरबों  रुपया  दिया  जा  चुका  जंसा  कि  मेरे
 एक  अन्य  साथी  ने  कहा  यह  रुपया  सम्पन्न  भ्रथवा  समृद्धशाली  व्यक्तियों  को  प्राप्त  हो  जाता
 जबकि  वर्षों  से  समुद्र-तट  पर  रह  रहे  लाखों  निधन  मछुआरे  अभी  भी  गरीब  ही  उन्हें  इससे

 कुछ  भी  फ़ायदा  नहीं  मिला  है  यद्यपि  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  उन्हें  राज-सहायता  के  रूप  में  कुछ
 यान्त्रिक  नौकाएं  दी  गई  जो  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  कार्य  में  दी  गयी  राज-सहायता  की

 तुलना  में  नगणष्य  सी
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 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  उन  गरीब  मझ्ुआरों  को
 जो  वहां  रह  रहे  हैं  और  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  कार्य  में  मी  दक्ष  इन  गहरे  समुद्र  संबंधी

 ट्रालरों  को  चलाने  का  प्रशिक्षण  देने  जैसे  अवसर  प्रदान  करने  का  विचार  करेगी  ?

 क्या  सरकार  इन  गरीब  मछुआरों  द्वारा  बनायी  गयी  समितियों  के  माध्यम  उम्हें
 कुछ  धनराशि  मुहैया  कराने  पर  विचार  ताकि  ये  लोग  भी  इन  ट्रालरों  को  रखने  की  उस

 सुविधा  का  सलाम  प्राप्त  कर  जो  केवल  धनी  लोगों  को  ही  प्राप्त  बिना  कुछ  निवेश  किये  ये
 लोग  करोड़ों  रुपये  के  सरकारी  घन  का  लाम  उठा  रहे  हैं  ।

 भरी  नीतीश  कुमार  :  अध्यक्ष  सरकार  का  इरादा  अलग-अलग  क्षेत्र  में  समी  वर्गों  को
 बढ़ावा  देने  का  इस  फिशिंग  के  ट्रृंड  में  जो  लगे  हुए  जहां  तक  ट्रंडिशनल  फिशरमैन  का
 सवाल  है  उनके  लिये  चार  सेंट्रल  स्पोंसर्ड  स्कीम  चल  रही

 भ्रो  के०  ए8०  राब  :  मैं  आपसे  पूछ  रहा  हूं  कि  क्या  आप  उन्हें  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने
 के  ट्रालर  न  कि  साधारण  नौकाएं  देने  के  लिए  तैयार  हैं  ?

 भी  नौतीझ  कुमार  :  ट्रेडिशनल  फिशरमेत  का  जहां  तक  सवाल  है  उसके  बारे  में  मैं  आपको
 बता  दूं  कि  उनके  प्रोटेबल्नन  के  बेलफेयर  के  लिए  भौर  उनके  काम  में  मदद  करने  के  लिए  भी
 4  सेंट्रल  स्पोंसर्ड  स्कीम  जिसके  बारे  में  अमी  चर्चा  हुई  है  ओर  दृम्पुवड  फिश  लंडिंग  क्राफ्ट  की  ये

 सेंट्रल  स्पोसर्ड  स्कीम  जहां  तक  डीप  फिश्िंग  के  बारे  में  सवाल  इसको  प्रमोट  करने  हसमें
 चार्टर्ड  नौकाओं  को  जो  इजाजत  दी  गई  है  उत्तके  सम्बन्ध  में  85  चार्ट ४  नौकाओं  को  परमिट  इशु
 किया  गया  इसमें  अमी  तक  पब्लिक  सेक्टर  को  कोआपरे,टव  सोसायटी  को  5  और  लार्ज
 और  मीडियम  कम्पनिज  को  79  परमिट  दिए  गए  हमारा  इरादा  जो  अपेक्षाकृत  कमजोर  लोग

 उनको  बढावा  देने  का  जहां  तक  उनके  अंतिम  खंड  का  सवाल  है  कि  उनको  डोप  सी  फिशिग
 की  ट्रेनिंग  दी  जाये  या  न  दी  जाये  तो  आप  भी  समझ  सकते  हैं  कि  इसमें  काफी  पूंजी  की  जरूरत

 पड़ती  लेकिन  सरकार  झपनी  नीतियों  के  तहत  जो  मदद  देना  चाहती  वह  मदद  देने  को  तैयार

 है  लेकिन  ध्राप  मी  कि  हसका  क्कियल  एसपेक्ट्स  डीप  सी  फिशिंग  हसमें  ज्यादा

 फाइनेंस  की  जरूरत  होती  ज्यादा  पूंजी  निवेश  की  जरूरत  होती  जहां  तक  ट्रेनिंग  का  सवाल

 है  उसके  बारे  में  विचार  किया  जा  सकता  इसमें  ज्यादा  पूंजी  का  सवाल  इसलिए  माननीय
 सदस्य  को  मी  इस  सम्बन्ध  में  समझना  चाहिए  ।

 क्री  के०एस०  राब  :  मैंने  उनसे  पूछा  है  कि  कया  वे  फिशिंगਂ  ट्रालर्स  खरीदने

 के  लिए  ब--आप  रेटिव  सोसायटीजਂ  को  कोई  धनराष्ति  देने  को  तैयार  वह  या

 में  उत्तर  दें  ।

 भी  नौतीक्ष  कुमार  :  अध्यक्ष  मैं  इनके  सबाल  जवाब  दे  देना  चाहता  इसमें  जो

 15



 मौखिक  उत्तर  30  1990

 प्राथमिकता  तय  की  गई  है  वह  इस  प्रकार  सबसे  अधिक  प्राथमिकता  इस  मामले  में  सार्वजनिक

 क्षेत्र  के  उपक्तम  को  है  और  दूसरे  नम्बर  पर  जो  माननीय  सदस्य  बता  रहे  हैं  वह  है  मखुआरा

 सहकारी  समितियों  जो  कोआपरेटिव  सोसायटीज  हैं  उश्तको  ओर  उसके  बाद  पद्िलक  सेक्टर  और

 दूसरे  प्रपस  को  प्रायरटी  दी  जाती

 कली  लोकमाथ  चौधरी  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  सरकार  इस  बात  से  अवगत  है  कि  बड़े
 घरानों  को  लाइसेंस  देने  पर  ऐसे  लघु  जिन्हें  जलपोत  उचार  दिए  ते  प्रभावित  होते  हैं  ?

 चूंकि  बड़े  घराने  उस  क्षेत्र  में  मनधिकार  रूप  से  प्रवेश  करते  जहां  लघु  उद्यमी  मछली  पकड़ते  हैं  ।.
 इस  कारण  से  लघ्‌  उद्यमी  अपने  ऋण  नहीं  क्र  णते  कया  सरकार  को  इस
 तथ्य  की  जानकारी  है  ?  ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  ्वान्त  श्री  कृपया  अपनी  बात  जिससे
 मंत्री  जो  आपकी  बात  सुन  सकें  |

 भी  लोकनाथ  चौधरी  :  कई  लघ  उद्यमियों  ने  जलपोत  उधार  लिए  अब  सरकार  ने  बड़े
 घरानों  तथा  एफाधिकार-घरानों  को  लाइसेंस  जारी  वे  एकाबिकार-घराने  उन
 क्षेत्रों  में  प्रनधिकार  प्रवेश  करते  हैं  जहां  पर  छोटे  जल-पोत  मछलियां  पकड़ते  परिणामस्वरूप
 स्थिति  यह  हो  गई  है  कि  जिन  लोगों  ने  सरकार  से  जलपोत  की  खरीद  हेतु  ऋण  लिया  है  मे
 उद्यमी  उसे  वापस  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  |  क्या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी-है  ?  क्या  सरकार
 को  इस  बात  की  मी  जानकारी  है  कि  प्रक्नेक  राज्य  का  मछली  पकड़ने  का  क्षेत्र  निर्धारित  है  ?  लोग
 एक  राज्य  रो  दूसरे  राज्य  में  जा  रहे  टकदााव  की  स्थिति  पैदा  हुई  उन  में
 आपस  में  मनमुटाव  परिणामस्वरूप  तटीय  क्षेत्रों  में  तनाव  व्याप्त  क्या  सरकार  को  इसकी
 अआनकारी  है  ?  जो  कानून  उन्होंने  बनाए  हैं  उन्हें  लागू  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्र  सरकार
 से  उन  कानूनों  को  लागू  करने  के  लिए  निगरानी-पोतों  की  मांग  4)  है  ।  केन्द्र  सरकार  अपने  वादे  के
 अनुसार  उन्हें  कानूत  लागू  करने  के  लिए  ऐसे  जलपोत  क्यों  नहीं  सप्लाई  जिससे  कि  वहां
 तनाथ  समाप्त  किया  जा  सके  ?

 है

 .
 थी  मोती  ह्  कुमार  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  जिस  परेशानी  का  उल्लेख  किया

 उसको  ध्यान  में  रखते  हुए  मेरीन  फिशिंग  रेगूलेटिंग  एक्ट  का  माडल,बिल  बनाकर  राज्य  सरकारों  को
 सकु  लेट  किया  गया  है  और  कई  कोस्टल  स्टेट्स  ने  अपने  यहां  कानून  बना  लिये  कई  कोस्टल  *

 स्टेट्स  ते  कानून  नहीं  ब-.ए  लेकिन  जिस  स्टेट  टेरीटरी  में  बेसल  आपरेट  करना  चाहते  उनको
 उस  स्टेट  में  रजिस्ट्रेशन  होता  कई  सेफगा्ड  म॑  भी  लिए  गंए  जहां  तक  एक्ट  को  एनफोर्स
 क

 रने  के  लिए  एजेंसी  बनने
 का  सवाल  उसके  बारे  में  मैंने  पूर्व  में  ही  बताया  है  कि  केन्द्र  स्तर  कार ,

 एक  संट्रल  ₹7।सड  स्करम  चलाकर  एक्ट  एनफोसं  करने  में  मदद  करना  च।हती  है  और  इस  पर  विचार

 चल रहा है | जो बोट्स या वाटर शिप्स की जरूरत पड़तो है या कंपीटल-अनित सुविधाओं की जरूरत उनको देने के लिए सरकार तंयार है और इस पर विचार चल रहा



 है  1912  मौखिक  उत्तर

 किया  था  अतः  मैं  एक  निश्चित  उत्तर  चाहता  यह  एक  गंभीर  समस्या  मैं
 इसका  एक  सुनिश्चित  उत्तर  चाहता

 *...
 अध्यक्ष  महोदव

 :  मंत्री  महोदय  से  यथासंभव  श्रापके  प्रइन  का  उत्तर  दे  दिया  है  तया  मैंने  अब
 श्री  यमुना  प्रसाद  शास्त्री  को  अपनी  बात  कहने  के  लिए  कहा  चौधरी  काया  आप
 बेठ  ह

 प्रध्य  प्रदेश  में  रीबां  में  ठेलीफोन  एक्सचेंज  की  स्थापना

 308.  भरी  यमुना  प्रसाद  झ्ास्त्री  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  वर्ष  1988-89  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  के  रीवां  हर  में  दो  हजार  लाइनों  के

 एक  टेलीफोन  एब्स  बेंज  की  स्थापना  को  मंजूरी  दी

 यदि  तो  अब  तक  इसका  निर्माण  काय  छुरू  न  किए  आने  के  क्या  कारण  और

 वहां  टेलीफोन  एक्सचेंज  कब  तक  स्थापित  कर  दिया  जायेगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  लनेहबर  से  वर्ष  1988-89  के  लिए
 केवल  बारह  सौ  लाइनों  की  क्षमता  के  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंब्र  की  योजना  थी  जिन्हें  पहले  हीਂ  संस्थापित

 या  जा  चुका
 है  और  ये  कार्य  कर  रही  बहरहात  अब  2000  लाइनों  के  एक  इलैक्ट्रानिक

 एक्सचेंज  का  प्रस्ताव  है  भौर  इस  एक्सचेंज  के  लिए  एक  भवन  निर्माण  की  योजना  को  मंजूरी  दी  गई
 है  ।  मबन  निर्माण  का  कार्थ  1993  तक  पूरा  किए  जाने  की  योजना  ह_स  टेलीफोन  एक्सचेंज है
 को  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  स्थापित  कर  देते  की  योजना

 श्री  यमुना  प्रसाद  शास्त्री  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  जो  जवाब  दिया  उसके  लिए  मैं

 +पन्‍्यवाद  देता  यह  2000  लाइनों  का  एक्सचेंज  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंदर  पूरा  कर

 लिया  लेकिन  श्रीमान--मुझे  निवेदन  यह  करना  है  कि  रीवां  नगर  की  जनसंख्या  इस  समय

 ढाई  लाख  1200  लाइनों  का  जो  एक्सचेंज  इस  सपय  वहां  पर  बह  उस  समय  का  है  जब

 वहां  की  जनसंख्या  केवल  50000  लेकिन  इस  समय  रीवां  की  जनसंख्या  ढाई  लाख  से  भी  अधिक
 है  ।  बाण  सागर  बनने  के  कारण  वहां  बहुत  अधिक  सरकारी  कमंचारी  और  अधिकारी  मी  आ
 गए  कुछ  थोड़े  से  उच्योग-प्रंधे  कायम  हो  गए  बहां  इस  समय  जो  प्रतीक्षा  सूची  है  वह  करीब

 1500  लोगों  की  इसको  देखते  हुए  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  आप  1995
 तक  प्रतीक्षा  न  करके  1992-93  तक  जब  मवन  पूरा  हो  उसी  समय  2000  लाइनों
 चेज  भी  लगाने  की  कृपा  करेगे  ?

 झी  जनेदबर  सिश्र  :  अध्यक्ष  रीवां  शहर  में  1200  लाइनों  के  इलैक्ट्रानिक  एक्ससेंज
 को  पिछले  साल  100  लाईन  और  बढ़ाया  गया  और  1300  लाइन  किया  गया  इस  समय  प्रतीक्षा

 सूची  जो  सरकार  की  जानबारी  में  वह  426  हम  सममभते  हैं  कि  जसे  ही  भवन  पूरा  हो
 2000  लाइन  वाला  इलेक्ट्रोनिक  एबसवेज  अलाट  हो  चुका  उसको  तंत्काल  लगाने  की

 कोशिश  की  जाएगी  ।

 भरी  यमुना  प्रसाद  क्ास्त्री  :  अध्यक्ष  मेरा  दूसरा  प्रदन  यह  है  कि  जो  मैंने  आपके  साममे

 समस्या  रखी  उसको  ध्यान  में  रखते  हुए  100  लाइन  का  एक्सचेंज  आपने  बढ़ा  दिया  उससे  वहां  की
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 कीडकस  ससस८  स

 समस्या  का  समाधान  नहीं  क्‍योंकि  जनसंख्या  काफी  बढ़  गई  है  और  शहर  निरन्तर  बढ़ता  था  रहा
 इसलिए  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  मबन  निर्माण  भी  1992-95

 तक  न  करके  1991  के  श्वन्त  तक  पूरा  किया  जाए  ओर  2000  लाहन  का  एक्सचेंज  भी  लगवा  दिया

 इस  संबंध  में  भी  क्‍या  ध्यान  देंगे  ?  क्योंकि  426  की  प्रतीक्षा  सूची  भाप  कह  रहे  यह  आपको

 सही  सूचना  नहीं  वहां  पर  1500  से  अधिक  की  प्रतीक्षा  सूची  बहुत  लोग  वहां  आ  गए

 यह  बहुत  आवदयक  इसलिए  क्‍या  1991  तक  यह  लगवाने  की  कोशिश  करेंगे  ?

 की  जनेश्यर  मिथ्र  :  अध्यक्ष  रीवां  की  बढ़ती  हुई  आबादी  को  देखते  हुए  2000  लाइन
 का  नया  एक्सचेंज  मंजूर  किया  गया  कोशिश  की  जाएगी  कि  भवन  निर्माण  शीघ्र  हो  और  भवन  -

 निर्माण  जितना  क्षीत्र  की  वेटिंग  लिस्ट  जो  बढ़ती  जा  रही  उसको  पूरा  किया

 भरी  सत्यनारायण  जटिया  :  अध्यक्ष  हलेगद्रानिक  एक्सचेंज  जो  मध्य  प्रदेश
 में  लगने  वाले  इन्दोौर  और  जबलपुर  में  स्वीकृत  किए  गए  इसी  प्रकार  का  आधुनिक  एक्सबेंज
 मेरा  आग्रह  है  कि  1992  में  उज्जैन  में  कुम्म  सिंहस्थ  पर्व  का  आयोजन  वहां  लगाने  की  कृपा
 करेंगे  ?  उज्जैन  में  अमी  टेलीफोन  की  कार्म-क्षमता  को  बढ़ाने  की  आवश्यकता  है  |  वहां  प्रतीक्षा  सूची
 काफी  बड़ी  संल्या  में  मैं  आपके  माध्यम  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  कुम्म  सिंहस्थ  पर्व
 भा  रहा  एक  करोड़  लोग  आने  वाले  वहां  टेलीफोन  की  कारयक्ष मत  प्रोपर  लेनी  इस
 दृष्टि  से  वहां  पर  आधुनिक  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  बी  आया  हुआ  उसको  स्थापित  करने  के
 सम्बन्ध  में  क्या  मंत्री  महोदय  विचार  करंगे  ?

 थी  अनेशबर  लिभ्र  :  अध्यक्ष  कुम्म  पर्व  के  मौके  पर  आम  तौर  पर  टेलीफोन  एक्सचेंज
 नया  लगाया  जाता  उसकी  व्यवस्था  की

 भी  रतिलाल  कालौदास  बर्भमा  :  अध्यक्ष  आपके  द्वारा  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  घाहता

 बब
 भी  हम  लोग  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  के  बारे  में  लिखते  हैं  तो  एक  ही  जवाब  मिलता  हैकि  «

 सामान  को  कमी  होने  के  कारण  यह  काम  पूरा  नहीं  कर  सकते  ।  मेरा  कहना  है  कि  टेलीफोन  आमदनी
 देने  बाला  इससे  सरकार  को  नुकसान  नहीं  होता  तो  क्‍यों  नहीं  जल्दी  से  जल्दी  इलेक्ट्रोनिक
 एक्सचेंज  खरीद  कर  जहां  इसकी  मांग  उसको  पूरा  करते  ?

 भो  जनेदबर  लिभ  :  अध्यक्ष  टेलीफोन  के  उपकरण  को  बनाने  में  जितना  विसम्ब
 होता  है  उसी  हिसाब  से  अलाट  करने  में  मी  दिक्कत  आती  हालांकि  टेलीफोन  विभाग  भ्रामदनी
 का  विभाग  लेकिन  जैसे-जेसे  टेलीफन  एक्सचेंज  बनते  जाते  बंसे-वंसे  अलाट  किये  जाते
 इनमें  विलम्ब  होता

 है भी  छेरी  पासवान  :  अध्यक्ष  मध्य  प्रदेश  से  सम्बन्धित  मेरा  सबाल  नहीं  मैंने
 सासाराम  के  सम्बन्ध  में  एक  बार  सवाल  उठाया  था  |  मैं  आपके  माष्ठयम  से  मंत्री  महोदय  से  जानना
 चाहता  हूं  कि  बिहार  के  सासाराम  में  इलक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  लगाने  का  वियार  रखते  हैं  या  नहीं  ?

 भरी  जनेश्यर  मिश्र  :  भ्रध्यक्ष  इसके  लिए  अलग  से  सूचना  देंगे  तो  विचार  करेंगे  ।  ५
 लडकफ  लक  इड  :



 है  1912  अल्प  सूचना  प्रएन॑

 12:00  बष्याह

 झत्प  सुचना  प्रश्न

 रेखने  के  थाहनों  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  शपत  में  कटौती

 अ>्सृ०प्र०  1,  प्रो०  रास  गणेश  कापसे  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उनके  मंत्रालय  के  बाहनों  में  पेट्रोल  तथा  डीजल  वी  खपत  में  दस  प्रतिश्षत
 कटोौतो  करने  के  लिए  21  1990  को  कोई  आदेश  जारी  विए  और

 यदि  तो  21  1990  से  15  1990  तक  की  अवधि  के  बीच  पेट्रोल  और
 डीजल  की  बचत  में  की  गई  कटोती  का  अलग-अलग  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्री  :  (+१)  वित्त  मंत्रालय  ने  अपने  27  1990  के  पत्र  हारा

 अनुदेश  जारी  किये  हैं  कि  1990-91  से  स्टाफ  कारों  सहित  सरब.री  बाहनों  में  पेट्रोल  और  डीजल  की
 खपत  में  वर्ष  1989-90  की  तुलना  में  20  प्रतिशत  की  कटोती  की  इस  आशक्षय  के  मी  अनुदेश  हैं
 कि  चालू  वित्त  वर्ष  की  शेष  अवधि  में  विभिन्‍न  सरकारी  कार्यालयों  के  सरकारी  बाहनों  में  पेट्रोल  तथा
 डीजल  की  खपत  इस  तरह  से  विनियमित  की  जाये  कि  समग्र  रूप  से  20  प्रतिशत  की  कटौती
 परिलक्षित  हो  ।

 वित्त  मंत्रालय  ने  कहा  है  कि  इस  दिशा  निर्देश  के  अनुपालन  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को

 तिमाही  रिपोर्ट  भेजो  1990  को  समाप्त  प्रवधि  के  लिए  इस  प्रकार  की  पहली
 रिपोर्ट  अक्तूबर  महीने  में  किसी  समय  उपलब्ध  होगी  ।

 प्रो०  राम  गणेता  कापसे  :  28  अगस्त  1990  को  तारांकित  प्रश्न  सं०  268  के  उत्तर  में  मंत्री
 महोदय  ने  खपत  कम  करने  के  लिए  मंत्रानय  द्वारा  उठाए  गये  कदमों  का  जिक्र  किया  था  जिनमें  ये
 उपाय  शामिल  हैं  कि  लोकोमोटिव  ड्राइवरों  द्वारा  लोकोमोटिब्ज  की  उचित  देखभाल  तथा  डीजल  तेल
 की  खपत  पर  निगरानी  की  व्यवस्था  की  आपने  '  हले  ही  उनका  उल्लेख  किया  क्या  आपके
 विभाग  मैं  एक  साप्ताहिक  रजिस्टर  की  व्यवस्था  है  तथा  यदि  यह  व्यवस्था  नहीं  तो  क्या  मंत्री
 महोदय  उस  सम्मावित  प्रतिकूल  प्रमाण  की  वजह  से  ऐसे  एक  साप्ताहिक  रजिस्टर  की  व्यवस्था
 जो  कुबंत  मसले  से  उत्पन्न  हुआ  है  तथा  जिसने  पूरे  विध्व  को  अपनी  गिरफ्त  में  ले  रखा  क्‍या
 वह  इस  सुमाव  को  मानेंगे  ?

 क्री  जाओ  फर्माग्डीज  :  भृंकि  डीजल  हत्यादि  का  आबंटन  उस  स्थान  पर  किया  जा  रहा  है  जहां
 पर  लोकोमोटिव  चलते  विभाग  में  कोई  साप्ताहिक  रजिस्टर  रखना  संमव  नहीं  हो  पाएगा  ।

 ब्रो०  राम  गजेजश्ञ  कापसे  :  कम  से  कम  एक  मासिक  रजिस्टर  रज्ला  जा  सकता

 भी  जाओ  फर्नास्डीज  :  विमागीय  तथा  क्षेत्रीय  स्तर  पर  भी  उन  स्थानों  में  जहां  डीजल

 दिया  जाता  वहां  पर  रिकार्ड  रखा  जाएगा  तथा  हमते  त्रेपासिक  रिपोर्टों  को  मांग  की  है  तथा  जैसा

 कि  मैंने  अपने  उत्तर  में  बताया  था  कि  ज॑ंसे  ही  हमें  त्रभासिक  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  जाती  शायद

 अबदूबर  माह  तक  प्राप्त  हो  जाए  तमी  मैं  आपको  बा  फे  आरे  बिल्कुल  ठीक  बता  थो  इस

 सम्बन्ध  में  किया  गया  है  ।
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 अल्प  सूचना  प्रश्न  30  Mo राम गणेश कापसे : जुलाई 1990 में पेट्रोल खपत कम होते
 तीन नमन  न  +पथ-न+५थ  नमन  कक 3५५  मन

 म०प०

 महोदव  पीठासीन

 प्रो०  राम  गणेश  कापसे  :  जुलाई  में  पेट्रोल  खपत  कम  होते  की  बजाय  आन्ध्र  तथा

 वर्नाटक  में  इन  उपायों  के  बाद  खपत  बढ़ी  ही  मैं  आंकड़े  बता  सकता  हूं  ।  कर्नाटक  में  जुलाई  प्रकार

 में  वेद्रोल  की  खपत  आंध्र  टन  जबकि  जुलाई  टन  में  यह्‌  खपत  जुलाई  टन  इसी  प्रकार

 से  जुलाई  |  में  आंध्र  प्रदेश  में  यह  खपत  नहीं  टन  जबकि  जुलाई  करेंगे तो  में  यह  के

 टन  हो  गई  ।  अ्रतः  रुपायों  का  उपयुक्त  असर  नहीं  हुआ  है  ।

 मैं  एक  सुझाव  देना  चाहता  यदि  प्रधान  मंत्री  जी  उसे  स्वीकार  करेंगे  तो  वह  देश  के  लिए

 काफी  सामदायक  सुझाव  यह  है  कि  सभी  सरकारी  विभागों  में  विषम  संरुया  वाली  कारों  को

 एक  दिन  चलाया  जाए  और  सम  संख्या  वाली  कारों  को  दूसरे  दिन  चलाया  नई  स्थिति  में

 समाधान  का  केवल  यही  एक  मार्ग  क्‍या  माननीय  मंत्री  जी  इसे  स्वीकार

 भी  जा  फर्ताश्डीज़  :  यदि  इस  सुझाव  को  स्वोकार  कर  लिया  तो  जिस  विमाग-विशेष  में

 सभी  कारें  विषम  संख्या  वाली  तो  उस  विमाग  में  कार्य  नहीं  हो  सकेगा  ।

 प्रोਂ  राम  गणेश  कापसे  :  सौभाग्य  से  प्रधान  मंत्री  जी  पर  उपस्थित  वह  इस

 सुझाव  पर  विचार  करेंगे

 श्री  सन्‍्तोष  मोहन  बेब  :  खपत  कम  करने  के  पीछे  मूल  विचार  अपव्यय  से  बचना  है  तथा
 इसलिए  मैं  नहीं  समझता  कि  माननीय  मंत्री  जी  सवारी  गाड़ियों  की  संख्या  कम  करने  के  दृष्टिकोण
 से  ऐसा  सोच  रहे  हैं  ।  बा  रखाने  इत्यादि  ज॑ंसे  अन्य  क्षेत्रों  में  बचत  की  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन  दिश्ानिदेशों  के  परिणामस्वरूप  ऐसी  गाड़ियों  की  संख्या  में  कमी  आई

 जो  देश  के  विभिन्‍न  मागों  में  चल  रही  हैं  तथा  यदि  ऐसा  है  तब  डीजल  की  खपत  पर  लगे  इस
 प्रतिबन्य  के  कारण  कितनी  रेलगाड़ियों  का  चलना  अस्त-ब्यस्त  हो  गया  है  ?

 श्री  जाजं  फर्नास्डोज  :  हमने  किसी  भी  रेलगाड़ी  का  चलना  बन्द  नहीं  किया  परन्तु  हमने
 लिश्चितरूप  से  ऐसा  विचार  अवश्य  किया  किसी  बढ़ी  आकस्मिक  घटना  की  आशंका  जहां
 पर  डीजल  की  उपलब्धता  में  कोई  कमी  हो  सकती  है  क्योंकि  समी  वाहनों  में  डीजल  का  प्रयोग  होता

 हम  अभी  से  ही  अपने  आप  को  तंयार  कर  रहे  हैं  तथा  यह  देखेंगे  कि  ऐसी  कौन  सी  सेवाएं  जिनमें
 कटौती  की  जा  सकती

 भरी  असुदेव  भ्राचाय  :  रेलवे  में  डीजल  की  खपत  डीजल-रेलबे-इजनों  में
 होती  चूंकि  रेलवे  ने  यह  निर्णय  ले  रखा  है  कि  भाप  के  इंजनों  के  स्थान  पर  विद्युत  तथा  डीजल  के
 इंजनों  से  काम  लिया  जाएगा  ।  लेकिन  विद्युतीकरण  की  प्रक्रिया  इतनी  तेजी  से  नहीं  हो  रही  अतः
 माप  के  इंजनों  के  स्थान  पर  डीजल  इंजनों  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि  क्‍या  डीजल  वी  खपत  में  दस  कमी  बहुत  पुराने  माप  के  इंजनों  के  स्थान  पर  डीजल  इंजन
 बदलने  की  प्रक्रिया  पर  कोई  भ्रसर

 भरी  जार  कर्तास्डीज
 :  इस  प्रकार  की  किसी  भी  आकस्मिक  स्थिति  से  इन्कार  नहीं  किया  जा

 सकता  ।

 20



 &  1912  लिखित  उत्तर
 —

 झी  लिसंल  कांति  चटर्जी  :  श्री  सम्तोष  मोहन  देव  तथा  श्री  बसदेव  आचार्य  दोनों  ने  जो  कुछ
 पूछताछ  की  उसी  में  मेरा  प्रश्न  शामिल  इस  बात  की  सम्मावना  से  इन्कार  करने  के  स्थान
 पर  क्‍या  कोई  ऐसा  मूल्यांकन  किया  गया  है  कि  डीजल-हंजन  के  स्थान  पर  किसी  ऐसे  नये  प्रकार  के
 इंजन  का  प्रयोग  किया  जाए  जो  अधिक  कार्यसक्ष  म  या  जंसा  कि  कोयले  के  प्रयोग  से  चलने  वाला
 इंजन  आदि  हो  ।  डीजल  में  दस  प्रतिशत  की  कटौती  के  कारण  यात्री  गाड़ियों  तथा  इसके  साथ
 साथ  बंगनों  के  संचालन  में  यातायात  में  कटौती  करने  का  क्‍या  परिणाम  होगा  ?  क्‍या  इस  बात  का
 पता  लगाया  गया  है  कि  इनका  आपस  में  कुछ  सम्बन्ध  है  ?

 श्री  जाजं  फर्नास्डोज  :  जहां  तक  रेलवे  का  सम्बन्ध  मैं  डीजल  में  दस  प्रतिशत
 कटौती  की  कल्पना  भी  नहीं  कर  सकता  ।  जहां  तक  अधिका  रियों  अथवा  कर्मियों  द्वारा  किसी  अन्य
 प्रशासनिक  उद्ंष्य  हेतु  वाहनों  के  इस्तेमाल  का  सम्बन्ध  हमने  यथासंमव  सीमा  तक  सरकारी
 निदेशों  का  अनुपालन  किया  १२न्‍्तु  जहां  तक  यात्री  गाड़ियों  तथा  विशेषकर  मालगाड़ियों  तथा
 माल  की  ढुलाई  का  सम्बन्ध  मुझे  विश्वास  नहीं  है  कि  और  अधिक  कटौती  करने  की  दिक्षा  में
 सोचना  हमारे  लिए  सम्मव  हो  क्योंकि  उसका  अन्त  में  प्रभिप्राय  यह  हीगा  कि  जो  यात्री
 रेल  से  जाते  हैं  तथा  जो  माल  रेलगाड़ी  द्वारा  भेजा  जाता  है  उन  सबको  बस  अथवा  द्रक  द्वारा
 भेजा  जो  रेलवे  की  भपेक्षा  पेट्रोल  तथा  डीजल  की  खपत  के  हिसाब  से  अधिक  खर्चीली
 साबित  इस  मामले  में  पूरा  ध्यान  दिया  जाये  तथा  मुझे  पक्का  विश्वास  है  सरकार
 इस  मामले  में  करंवाई  करना  आरम्म  कर  धुकी  है  ।

 क्री  मंजय  लाल  :  उपाध्यक्ष  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  रेल  द्वारा  सफर
 करने  में  और  बस  द्वारा  सफर  करने  मैं  ढीअल  का  क्या  कंजम्प्शन  पड़ता  है  ?

 भरी  जाज॑  फर्माग्डोज  :  उपाध्यक्ष  यह  बात  सही  है  कि  बस  में  पेट्रोल  और  डीजल  इस्तेमाल

 होता  है  बह  रेल  में  फी  व्यक्ति  के  पीछे  जो  औसतन  तालिका  है  उ  ससे  6  से  7  गुना  अधिक

 मेरी  यह  मान्यता  है  कि  जो  कटौती  वाली  बात  है  बह  कटोती  अगर  बस  और  ट्रक  में  ज्यादा  करें

 ओर  रेल  पर  कुछ  कम  नजर  डालें  तो  यह  हर  दृष्टि  से  अच्छा  होगा  ।

 प्रदनों  के लिखित  उत्तर

 श्रांप्र  प्रदेश  में  जिला  मुस्यालयों  को  एस०टी०डी०  सुथिया  हारा  जोड़ता

 ]
 #309,  भी  राजमोहन  रेडडी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  समी  जिला  मुलस्यालयों  को  एस०टी०डी०

 सुविधा  द्वारा  जोड़ने  का  प्रस्ताव

 कया  आंध्र  प्रदेश  में  यह  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  गया  भौर
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 यदि  तो  वर्ष  1990-91  के  दौरान  हैदराबाद  से  किन-किन  जिला  मुझ्याल्यों  को

 एस०टी०डी०  सुविधा  द्वारा  जोड़ने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  लतेश्बर  :  जी

 जी  हां  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 जबाहर  रोजगार  योजना  के  अस्तगंत  लाख  योजना

 #३10,  भरी  श्रीकांत  दत्तनरासिहराज  वाडियर  :  क्या  छुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  लाख  कुएंਂ  खोदने  सम्बन्धी  योजना

 आरंभ  की  गई

 यदि  तो  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  इस  योजना  के  अन्तगंत  राज्यों के
 लिए  कितनी-कितनी  धमरादि  निर्धारित  की  गई  और

 वर्ष  1989-90  में  भ्रोर  1990-91  के  दोरान  अब  तक  विभिन्‍न  राज्यों  में  कितने  कुएं
 खोदे  गये  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  भश्रामोज  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  उपेशा  साथ  से
 दस  लाख  कुओं  को  योजना  1.4.1988  को  तत्कालीन  मजदूरी  रोजगार  कायंत्रमों  अर्थात्‌  राष्ट्रीय
 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारणष्टी  कार्यक्रम

 की  एक  उप-योजना  के  रुप  में  भ्रारंम  की  गई  थी  |  यह  जवाहर  रोजगार
 योजना  जिसे  तत्कालीन  राष्ट्रोय  ग्रामीण  रोजगार  कायंत्रम|ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारण्टी
 कार्यक्रम  के  मजबूरी  रोजगार  कायंक्रमों  का  विलय  करके  1.4,1989  से  आरम्म  किया  गया
 की  एक  उप-योजना  के  रूप  में  भी  जारी

 2.  चालू  बिस्तीय  वर्ष  के  दोरान  योजना  के  अन्तगंत  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  आबंटित

 केसद्रीय/राज्य  अनुदानों  का  राज्यकार  ब्योरा  संलग्न  विध  में  दिया  गया  है  ।

 3.  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  1989-90  के  दौरान  योजना
 के  अस्तगेत  अब  तक  खोदे/बनाए  गये  कुओं  की  संरुया  संलग्न  विवरण  --2  में  दी  गई  है  ।  राज्यों/धंष
 शासित  क्षेत्रों  द्वारा  चालू  वर्ष  के  दौरान  खोदे  गये  बुओं  के  आंकड़ों  के  बारे  में  सूचना  अमी  तक  नहीं
 दो  गई

 के  दोरान  जवाहर  रोशगार  योजना  के  अम्तगंत  दस  लाख  कुओं  की
 घोजना  के  लिए  आवंटन

 ee  अत  आता  _४++<

 ऋ०  सं०  राज्य/संघ  एा।सित  क्षेत्र  बेन्‍्द्रीय  राज्य

 ]  2  3  4  5
 3“  इसनइकसनइ  ल  नुंट  ँ।र

 1,  आंध्र  प्रदेश  3066,59  766,65  3833,24
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 2.  अरुणाचल  प्रदेश  52.91  13.23  66.14

 3,  असम  818,33  204.58  1022.92

 4.  बिहार  6154.68  1538.67  7693.36
 5.  गोजा  57.16  14.29  71.46
 6.  गुजरात  1294.51  323,63  1618.14
 7,  हरियाणा  308,29  77.07  385.37

 8.  हिमाचल  प्रदेश  181.64  45.49  227.06
 9,  जम्मू  और  कश्मीर  257,84  64.46  322,30

 10.  कर्नाटक  1929 .55  482.39  2411.94
 11,  केरल  1023.39  255.85  1279.24
 12.  मध्य  प्रदेश  4224,40  1056.10  5280.50
 13.  महाराष्ट्र  3267.97  816,99  4084,97
 14,  मणिपुर  67.81  16.95  84.77
 15,  मेघालय  79.35  19.84  99.18
 16.  मिजोरम  33.42  8,36  41,78
 17,  नागालेंड  85,05  21.26  106,32
 18,  उड़ीसा  2095  19  523.80  2618.99

 19,  पंजाब  268,10  67.03  335.13
 20.  राजस्थान  2048  .84  512.21  2561.06
 21.  सिक्किम  30.97  7.74  38.71

 22,  तमिलनाडु  2755.79  688,95  3444.73
 23,  त्रिपुरा  88.08  22.02  111.10
 24.  उत्तर  प्रदेश  8174.92  2043,73  1021.66
 25.  पद्ििचम  बंगाल  3485,91  871.48  4357.39
 26.  अंडमान  और  निकोबार  हीप  31.31  0.00  31.31

 समूह
 27,  चंडीगढ़  7.76  0.00  7.76
 28.  दादरा  ध्रौर  नागर  हवेली  17.00  0.00  17.00
 29.  दमन  और  दीब  10,01  0.0०  10.01
 30.  दिल्‍ली  36.84  0,00  36,84
 31.  लक्षद्वीप  15.70  0.00  15,70

 32,  पांडिचेरी  30.65  0.00  30,65

 42000.00  10462,68  52462.68
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 ््ः

 1989-90  के  दौरान  जबाहर  रोजगार  योजना  के  अम्तगंत
 दस  लाख  क॒प्नों  की  योजना  के  तहत  निर्मित  कुओं  की  संख्या

 ऋ०  सं०  राज्य|संघ  शासित  क्षेत्र  निर्मित  कुओं  की  संख्या

 1  2  3

 1.  आंध  प्रदेश
 रा

 9954

 2,  अरुणा चल  प्रदेश  आरम्म  नहीं  किया  गया

 3,  झसम  लागू  नहीं  कर  रहे  हैं

 4.  बिहार  27883

 5,  गोमा  6

 6.  गुजरात  4900

 7,  हरियाणा  लागू  नहीं  कर  रहे  हैं
 8.  हिमाचल  प्रदेश  37

 9,  .  जम्मू  व  कश्मीर  113

 10.  कर्नाटक  1742

 11,  केरल  29

 12,-  मध्य  प्रदेश  3794

 13.
 महाराष्ट्र  12287

 14.  मणिपुर  श्न्य

 15.  मेघालय  लागू  नहीं  कर  रहे  हैं

 16,  मिजोरम  लागू  नहीं  कर  रहे  हैं

 17,  नागालंड  सूचना  नहीं  दी  है
 18,  उड़ीसा  9287

 19.  पंजाब  लागू  नहीं  कर  रहे  हैं

 20,  राजस्थान  4805

 21.  सिक्किम  लागू  नहीं  कर  रहे  हैं
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 22.  तमिलनाडु  1712

 23.  त्रिपुरा  लागू  नहीं  कर  रहे  हैं

 24.  उत्तर  प्रदेश  सूचना  नहीं  दी  है

 25,  बंगाल  .  3624

 26,  पंडमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  लागू  नहीं  कर  रहे  हैं

 27.  चंडीगढ़  सूचना  नहीं  दी  है

 28,  दादरा  व  नगर  हवेली  57

 29,  दिल्ली  लागू  नहीं  कर  रहे  हैं

 30,  दमन  व  दीव  घून्य

 31,  लक्षद्वीप  लागू  नहीं  कर  रहे  हैं

 32...  पांडिचेरी  लागू  नहीं  कर  रहे  हैं

 तन
 —  नये  भपियथयनानपपनयएपयपपयय

 भ्यायिकेतर  स्टाम्प  पत्रों  को  कभी

 +३  |],  क्री  नरतलाल  भीणा  :  क्पा  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्टाम्प  पन्न  विक्रेताओं  के  विशेषकर  पटियाला  नई  दिल्ली  में
 पांच  रुपये  आदि  के  न्यायिकेतर  स्टाम्प  पन्नों  की  कमी

 यदि  तो  तत्संबधी  कारणों  सहित  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  स्टाम्प  पत्नों  ओर  डाक  टिकटों  को  डाकखानों  के  माध्यम  से  बेचने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  ओर

 (2)  स्थिति  में  सुधार  लाने  तथा  स्टाम्प  पत्नों  को  भासानी  से  सुलम  कराने  कै  लिए  क्या  कदम
 उठाए  गए  हैं  ?

 गृह  मंत्री  मुफ्ती  मोहम्मद  :  और  हाल  ही  में  1  2  रुपये  और
 3  रुपये  के  गे  र-न्यायिक  सह्टाम्प  पेपरों  में  अचानक  कमी  ध्यान  में  आई  तथापि  5  रुपये  के
 न्यायिक  स्टाम्प  पेपर  की  कोई  कमी  नहीं  रही  है  ।

 और  जी  श्रीमान्‌  ।

 दिल्ली  संघ  शासित  क्षेत्र  मैं  पहले  ही  152  स्टाम्प  विक्रेता  जो  पूरे  दिल्ली  में  थैर-स्थायिक
 स्‍्टाम्प  पेपर  बेच  रहे  हैं  ।

 (2)  दिल्ली  कोबागार/स्टाम्प  दिल्ली  ते  इस  प्रयोजन  के  लिए  आवश्यक  कारंबाईं

 शुरू  कर  दी
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 ईसाई  समुदाय  कल्याण  परिचद  हारा  शापत

 +३]2,  श्री  तररासहराब  सूर्यवंक्षी  :

 श्री  जी०  एम०  अनातवाला  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  ईसाई  समुदाय  कल्याण  परिषद  के  एक  प्विष्टमंडल  मे  हाल  ही  में  उनसे  भेंट

 की  थी  और  अपनी  मांगों  के  संबंध  में  उन्हें  एक  श्वापन  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 इस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गयी

 गृह  संत्री  मुफ्ती  भोहस्मद  :  यह  ज्ञापन  26  1990  को  प्राप्त  हुआा  ।

 की  गई  मांगों  में  एक  क्रिस्खियन  विषय  विद्यालय  की  सेवाओं  में
 राज्य  समा  ओर  राज्य  विधान  परिषदों  में  सीटों  का  परामझंदात्री  और  सलाहकार  बोडों  में

 ईसाई  समुदाय  के  लिए  पर्याप्त  न्यायिक  और  राजनयिक  सेवाओं  में  मेघाबी  ईसाई
 उम्मीदबारों  की  ईसाई  धर्म  की  प्रथाप्नों  और  परम्पराओं  का  आदि  क्षामिल

 ज्ञापन  की  प्रतियां  उचित  कारंवाई  हेतु  संबंधित  मंत्रालयों  को  भेज  दी  गई

 दालों  के  उत्पादन  संबंधी  योजना

 9313,  भौ  संजय  लाल  :

 की  आर०  एस०  राकेश  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  देक्ष  में  दालों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  इनको  उत्पादम  टेक्नोलॉजी
 मिछन  के  अंतगेत  लाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  दालों  के  उत्पादन  के  संबंध  में  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  और

 यदि  तो  अगले  तीन  वर्षों  के  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किये  यये  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विश्ञाभ  में  राज्य  मंत्री  नीतीक्ष  :  (%)
 हां  ।

 हु

 फसल  उत्पादन  कृषक  सेवा  फसल  को  कटाई  के  आाद  की  प्रौद्योगिकी
 प्रोर  मण्डो  में  हस्तक्षेप  को  एक  समेकित  नीति  अपनाए  जाने  का  भ्रस्ताव

 1990-91  के  लिए  उत्पादन  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  ।

 राष्ट्रीय  दलहन  परियोजना  के  1990-91  का  लक्ष्य  150  साक्ष  मीटरी  टन
 बाद  के  वर्षों  क ेलिए  अमी  तक  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए
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 ननननननीनीीीनन-+

 डाक  बिभाग  में  अनुसूचित  जातियों  भौर  अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों
 को  तवर्थ  पदोस्तति

 +3]4,  भरी  उदयसिहु  राब  मानासाहिब  बायकबाड़  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  डाक  विभाग  ने  वर्ष  1953  के  दोरान  तथा  उसके  बाद  कामभिक  और  प्रद्मासनिक  सुधार
 विभाग  के  आदेशानुसार  उत्तर  प्रदेश  मंडल  में  अनुसूचित  ज!तियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के

 करमंचारियों  के  श्र  के  पदों  पर  तदर्थ  आधार  पर  पदोन्‍नति  की

 उत्तर  प्रदेश  मंडल  में  वर्ष  1986-87  और  1989-90  में  कितने  कमंचारियों  को  श्र  णी-त]ा
 में  तदर्थ  पदोन्‍नतियां  दी  गई  और  उसी  अवधि  में  अनुसूचित  जातियों  ध्लौर  अनुसूचित  जनजातियों
 के  कितने  करमंचारियों  को  पदोन्‍नति  दी

 क्या  उत्तर  प्रदेश  मंडस  श्र  के  पदों  पर  अनुसूचित  जातियोंओोर  अनुसूचित  जनजातियों
 के  कमंचा  रयों  की  तदर्थ  पदोन्नति  के  संत्रंब  में  कमिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विमाग  के  भादेक्षों  के
 उल्लंघन  के  बारे  में  कोई  शिवयतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  वास्तविक  स्थिति  क्या  है  और  दोषी  पाए  गए  अधिकारियों  के
 विरुद्ध  क्या  बा  रंवाई  को  गई  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अनेशबर  जी  हां  ।

 उत्तर  प्रदेश  सकिल  मैं  1986-87  और  1989-90  के  बीच  पी०  एस०  एस०  पग्रप  में
 तदर्थ  आधार  पर  पदोन्‍नत  किए  गए  कमंचारियों  की  तुलना  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसू  चित
 जाति  के  कमं  चारियों  की  संख्या  निम्नानुसार  है  :

 1986-87  :  6  तदथ॑  पदोन्‍नतियां  दी  एक  कर्मचारी  अनुसूचित  जाति  का

 1987-88  :  16  कर्मचारियों  को  तदर्थ  पदोन्नति  दी  गई  एक  कर्ंचारी  अनुश्मुचित  जाति

 1988-89  :  को  तदर्थ  पदोन्नति  दी  गई  अनुसूचित  जाति  अथवा  अनुसूचित
 जनजाति  का  कोई  कर्मचारी  नहीं

 1989-90  :  4  कर्मचारियों  को  तदर्थ  पदोन्नति  दी  गई  अनुसूचित  जाति  अथवा  अनुसूचित
 जनजाति  का  कोई  कर्मचारी  नहीं

 और  उत्तर  प्रदेश  सकिल  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनआति  के  क्रम  चारियों
 को  पोौ०  एस०  एस०  ग्रुप  में  तदर्थ  पदोन्नति  देने  के  बारे  में  पत्र  प्राप्त  हुए  थे  और  उनकी  जांच
 की  गई  यह  पाया  गया  कि  उत्तर  प्रदेश  सर्किल  में  अनुसूःचत  जाति  के  पात्र  कर्मचारियों  को
 उनकी  बरिष्ठता  के  अनुसार  पी०  एस०  एस०  ग्रुप  में  तदर्थ  पदोन्नति  दी  गई  और  सकिल  में
 पी०  एस०  एस०  ग्रुप  में  अनुसूचित  जाति  के  भ्रधिकारियों  की  कुल  संखुया  भारक्षण
 प्रतिशत  के  अनुसार  थी  |  अनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  को  वरिष्ठता  के  अमाव  में  पदोन्‍नत

 नहीं  किया  जा  सका  ।  इस  संबंध  में  उच्चित  अनुदेश  जारी  किए  गए  और  यह  सुनिह्िचत  करने  के  लिए
 दोहराए  भी  गए  कि  सभी  स्तरों  पर  तदर्थ  नियुक्तितयों  में  आरक्षण  नियमों  का  अनुपालन  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  उचित  ध्यान  दिया  जाना  भाहिए  ।
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 विदेश  याज्ञाओं  का  भ्र्य  अलचित्र  तैयार  करना

 +3|5,  श्री  राम  अवध  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनकी  विदेश  यात्राझ्रों  को  दूरदर्शन  पर  प्रसारित  करने  के  लिए  श्रव्य  चलबित्र
 तैयार  करने  का  काम  गे  र-सरका री  एजेंसियों  द्वारा  किया  जाता

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ध्यौरा  कया

 क्या  दूरदर्शन  के  पास  गेर-सरकारी  एजेन्सियों  द्वारा  किए  जा  रहे  उक्त  कार्य  को  करने  के
 लिए  भ्रपेक्षित  संसाधन  तथा  कमंचारी  भ्रौर

 यदि  तो  यह  का  गेर-सरकारी  एजेंसियों  को  सौंपने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 विदेश  मंत्री  इसा  कुमार  :

 प्रएन  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रधन  नहीं  उठता  ।

 पंजाब  में  डाकधरों  के  लिए  स्बतों  का  लिर्माण

 *316,  भी  कम्तल  चौधरी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 पंजाब  में  डाकघरों  के  लिए  वर्ष  1989-90  के  दौरान  कितने  मवनों  का  निर्माण  किया

 गया  और  बर्ष  1990-91  के  दौरान  कितने  भवनों  का  निर्माण  करने  का  विधार

 जिलावा  ब्यौरा  क्‍या  और

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  पंजाब  विशेष  रूप  से  होशियारपुर  जिले  में  डाकधरों  के
 लिए  नए  भवनों  के  निर्माण  क ेलिए  कितनी  धनराशि  गियत  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अनेश्यर  :  1989-५0  के  दौरान  फगवाड़ा ओर  मोगा  प्रधान  डाक  घरों  के  लिए  दो  मवनों  का  निर्माण  किया  गया  था  पंजाब  के  विभिन्‍न  जिलों
 1990-91  के  दोरान  18  डाकघरों  के  लिए  भवनों  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 (8)  जिलाबार  परियोजनाएं  इस  प्रकार  हैं  :-

 होशियारपुर  4

 गरुरुदासपुर  2

 भटिडा  2

 नभमतसर  2
 जालंधर  3

 लुधियाना

 कपूरषला
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 पटियाला

 संगरूर  2

 पंजाब  डाक  सकिल  के  लिए  1990-91  के  दौरान  २०  145  लाख  की  घनराशि  आवंटित
 की  गई  है  ।  इसमें  से  र०  8,5  लाख  होशियारपुर  के  लिए  रखे  गये

 भारतीय  नौबहन  लिगम  हारा  बिदेशौ  ओर  भारतीय  शिपयाड़ों'से  लरीदे  गये  महाम

 *३]7,  डा०  सुधीर  राय  :  क्या  जल-शूतल  परियषहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मारतीय  नोवहन  निगम  द्वारा  वर्ष  1973-85  की  अवधि  के  दौरान  विदेक्षों  में  निरभित
 झौर  भारत  में  निमित  किटने-कितने  जहाज  खरीदे

 वर्ष  1985-86  के  दौरान  मारतीय  नौवहन  निगम  द्वारा  विदेशी  छिपयाड्ों  को  और

 हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  को  कितने-कितने  जहाजओं  के  क्रयादेश  दिए  और

 भारतीय  शिपयाड़ों  को  पर्याप्त  क्रयादेश  न  दिए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिव  हम  मंत्री  के०  पी०  (१)  भारतीय  नौवहन  भिगम  ने
 1973  से  1985  तक  की  अवधि  के  दौरान  विदेक्षों  में  नमित  96  जहाज  और  भारत  में  निर्मित  9
 जहाज  प्राप्त  बिये  हैं  ।

 भारतीय  नौवहन  निगम  द्वारा  विदेशी  द्विपयार्ों  और  हिन्दुस्तान  छ्िपयार्ड  लिमिटेड  को
 आदेश  दिए  गए  जहाजों  की  संख्या  वर्ष  1985-86  के  दौरान  17  और  5

 मारतीय  नौवहन  निगम  मारतीय  शिपयार्डों  भिन्त-भिन्‍न  आकार  और  प्रकार  के
 जहाजों  की  अपनी  आवद्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  छिपयाड्ों  की  क्षमता  और  योग्यता  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  आदेश  देता  रहा  भारतीय  नौवहन  निगम  ने  इस  समय  कोचीन
 छिपया्ड  लिमिटेड  को  3  कड  टेंकरों  जिनमें  प्रत्येक  को  क्षमता  86000  डी  डब्ल्यू  टी  और  हिन्दुस्तान
 शिपयार्ड  लिमिटेड  को  2  बल्क  कैरियर्स  जिनमें  प्रत्येक  की  क्षमता  42750  डी  डब्स्यू  टी  है  और
 26000  डी  डब्ल्यू  टी  के  |  बल्क  करियर  का  आड्डर  दिया  हुआ

 सनीआडइंरों  पर  कमीक्षन  की  दर

 +318,  हरी  सी०  पो०  मुदाल  गिरियप्पा  :
 भरी  बी०  राज  रवि

 क्या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  १)  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  डाक  ओर  तार  विभाग  द्वारा  अन्तर्देशीय  मनीआइंर  ओर  टेलीग्राफिक  मनीआर्डर
 की  राशि  की  अधिकतम  सीमा  बढ़ा  दी  गई

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  मनीझ्राडर  पर  लगने  बाले  कमीक्षन  की  दर  को  घटाने  का  बिचार
 क्योंकि  अधिकतर  गरीब  लोग  ही  मनीआडंर  के  माध्यम  से  रुपये  भेजते
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 जा  सऑउन्‍ससफफसक्‍ससस ससससरस्‍रफएती

 (2)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं
 ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  लनेशबर  :  जी  हां  ।

 दिनांक  7  1990  की  राजपत्रित्  अधिसूचना  द्वारा  देक्  में  डाक  द्वारा  भेजे  जाने

 वाले  मनीआर्टर  और  तार  द्वारा  भेजे  जाने  बाले  मनीआई्डर  की  घनराशि  की  अधिकतम  सीमा

 1000/|%०  से  बढ़ाकर  कर  दी  गयी  है  ।

 जी  नहीं  ।

 उक्त  में  दिये  गये  उत्तर  के  संदर्भ  में  प्रएन  नहीं

 पहली  1986  से  कर्मचारियों  के  वेतनमान  में  संशोधन  करने  और  वर्ष  में  दो
 बार  महंगाई  मत्ता  देने  और  इसके  अलावा  हवाई  जहाजों  तथा  अन्य  निजी  वाहनों  से  डाक
 भेजने  के  शुल्वः  में  मी  वद्धि  होने  से  प्रचालन  लागत  में  वृद्धि  के  कारण  डाक  विभाग  प्रति  वर्ष  घाटा

 बहुन  कर  रहा  इस  घाटे  को  उचित  स्तर  पर  बनाये  रखने  के  लिए  1990  के  दौरान  हाल
 में  कुछ  सेवा  की  दरों  में  मी  संशोधन  करना  पड़ा

 मनीआईर  सेवा  एक  ऐसी  सेवा  है  जिसकी  लागत  की  काफी  हृद  तक  प्रतिपूर्ति  की  जाती
 कमीशन  की  मौजूदा  दरों  में  कमी  करने  से  इस  सेवा  के  कारण  होने  वाले  घाटे  में  स्‍प्रौर  भी  अधिक

 बृद्धि  होगी  ।

 #319,  भी  कंकर  सुंजारे  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सध्य  प्रवेश  के  स्वतस्तता  सेलानियों  को  पेंदान

 *.ध्य  प्रदेश  में  उन  स्वतन्त्रता  सेनानियों  की  जिले-वार  संख्या  कितनी  जिन्हें  स्वतम्त्रता
 सेनानी  सम्मान  पेंशन  स्वीकृत  की  गई  और

 (&)  बालाघाट  जिले  से  ऐसे  कितने  आवेदन  पत्र  मंजूरी  के  लिए  लम्बित  पड़े  हैं  तथा  इसके
 कया  कारण  हैं  ?

 गृह  संप्रो  मुफ्तो  मोहम्मद  :  स्वतन्त्रता  सनक  सम्मान  पेंशन  के  बारे  में
 जिला-बार  रिकाई  नहीं  रले  जा  रहे  3।  1990  तक  मध्य  प्रदेश  के  स्वतन्त्रता  सेनानियों
 के  3275  मामलों  में  पेंशन  मंजूर  की  जा  चुकी  है  ।

 अर्थात  3]  1982  तक  प्राप्त  कोई  भी  आवेदन  पत्र  पेंशन  की

 मंज्री  के  लिए  लम्बित  नहीं  है  ।

 मध्य  प्रदेश  भ्रौर  राजस्थान  में  मिशनरियों  द्वारा  प्राप्त  विदेशी  सहायता
 +320)..  डा०  लक्ष्मोतारायण  पाण्डेय  :  क्‍या  गह  मत्री  यह  बताने  की  कृपा

 मध्य  प्रदेश  भोर  राजस्थान  में  ब्ध  1988-89  और  1989-90  के  दौरान  विदेशी
 रियों  ने  कितनो  धनराशि  की  सहायता  प्राप्त

 कया  सरकारों  अथवा  संस्थाओं  के  लिए  जो  ऐसी  सहायता  प्रदान  करती  है
 सहायता  की  घनराक्षि  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  संबंधित  राज्य  सरकारों  को  इस  बारे  में
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 क्या  सरकार  को  इस  प्रकार  आाप्त  सहायता  राक्षि  का  वुश्पयोय  किये  जाने  के  बारे  में

 कोई  जामकारी  मिली  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 गृह  संत्री  भुक्ती  सोहल्मद  :  प्रध्य  प्रदेश  में  बिदेशी  मिशनरियों  द्वारा

 लिखित  राह्षि  प्राप्त  की  गई  :
 ॥॒

 जाके  जज
 प्राप्त  की  गई  राशि

 1988  1989  1990

 1,22,64,070  1,63,94,512  78,94,040

 राजस्थान  में  कोई  राशि  प्राप्त  नहीं  की

 कलंप्डर  बयं  के  आधार  पर  तैयार  किये  जाते

 जी  श्रीमान  ।

 द्श्पयोग  का  कोई  मामला  ध्यान  में  नहीं  आया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जयपुर-भुतावल  शक्षक  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करता

 $321.  ते  रामेदथर  पाटीदार  :  कया  जल-भूतल  परिथहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 जयपुर-भुसावल  सड़क  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  करने  घोषित  का  विचार  और

 यदि  तो  खरगोन  से  मुसावल  तक  इस  सड़क  का  निर्माण  कार्य  कब  आरम्भ  किया
 जायेगा  और  इसके  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  के०  पी०  :  नहीं  ।  जयपुर  पहले  से  ही
 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  12,  3  और  6  के  खण्डों  द्वारा  बरास्‍्ता  घूले  भुसावल  से  जुड़ा  हुमा  है  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 जम्मू  श्लौर  कश्मीर  में  गिरफ्तार  किये  ये  जातंकवादियों  पर  मुकदमा  चलाना

 $३22,  औ  झंकर  सिह  बेला  :

 डा०  ए्‌०  के०  पटेल  :

 क्या  भृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  बच्षों  के  प्रत्येक  जम्मू  और  बएमीर  में  प्रति  माह  कितने
 बादी  गिरफ्तार  किये

 उपयुक्त  अवधि  के  दोराम  उनमें  से  कितने  आतंकवादियों  को  बिना  मुकदमा  चलाये

 रिहा  किया  सया और  इसके  क्‍या  कारण  और

 3:



 लिखित  उत्तर  30

 कितने  आतंकवादियों  पर  मुकदमा  चलाया  गया  और  मैयांयालय  द्वारा  उन्हें  सजा  दी

 गई  ?

 यृह  संत्री  मुफ्ती  सोहस्मद  :
 से  1987,  1988  <  पर  1989  के  दौरान

 घिरफ्तार  किए  गए  प्लातंकवादियों  की  संख्या  क्रमशः  50  क्लोर  124  जम्मू  4  कए्मीर

 सरकार  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  सूचना  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  +

 बिंधरण

 पिरक्तार  किए  मए  रिहा  किए  गए  बव्यक्तितयों  तथा  जिनके  खिलाफ

 मुकदमें  चलाए  गए  उस  वब्यक्षिपपों  की  साहबार  सक्या

 (1)  भिरकक्‍्तार  किए  गए
 जजययपयाय  लता  ज+्5+प-ः

 माह  1988  के  दौरान  1989  के  दोरान

 जनवरी  2  10

 फरवरी  श्न्य  13

 मार्च  न्‍्य  9

 भप्रेल  शून्य  ।

 मई  2  6

 ज्‌न  16  14

 जुलाई  4  9

 प्रगस्त
 1  11

 सितम्बर  3  13

 अक्तूबर  हे  या

 नवम्बर  5  4

 दिसम्बर  6  23

 कुल
 $0  124

 (2)  रि  किए  गए  तथा  अभियोजित  ध्यक्ति
 ह

 या
 1989  के  दौरान  68  व्यक्तियों  को  पेरोल  पर  रिहा  किया  गया  ।  इन  68  व्य  क्तयों  में  से  64

 व्यक्ति  टी०ए००डो०ए0०  अधिनियम  के  मामलों  में  फंसे  ये  और  4  थ्यक्ति  अन्य  मामलों  में  फंसे  ये  ।
 1989  के  दौरान  2  व्यक्तियों  को  न्यायालय  द्वारा  रिहा  किया  वे  भी  टी०ए०डी०ए०  मामलों
 में  फंसे  बे  ।  2  को  छोड़कर  शेष  सभी  को  पेरोल  पर  छोड़  दिया  गया  ।  इन  2 व्यक्तियों  के  नजरबंदी
 आदेक्  न्यायालय  द्वारा  रदद  कर  दिए  गए  ।  19  8-59  के  दोरान  टी०एन०्डी०ए०  के  अधीन  किसी  भी

 व्यक्ति  को  सिद्ध  दोषी  करार नहीं  किया  गया  ।

 32
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 आदिवासो  क्षेत्र  के  किसानों  को  विपणन  सुविधाएं

 $323.  श्री  कड़िया  सुष्डा
 :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बिहार  तथा  अन्य  राज्यों  के  आदिवासी  क्षेत्रों  के  किसानों  को  विशेष
 विपणन  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  विचार  ताकि  वहां  के  किसानों  के  हितों  वो  रक्षा  की  भा

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  भौर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  उपेसत  नाथ  :  और
 इस  संबंध  में  कोई  विशेष  योजना  नहीं  है  ।  राज्य  सरकारों  और  राज्य  जिंगणत  बोर्शों  से

 भारत  सरकार  की  बाजार  विकास  योजना  के  अन्तगंत  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करके  आदिवासी
 क्षेत्रों  में  बाजारों  क ेविकास  को  वरीयता  देने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 झूमियर  इंजीनियरों  की  सागें

 *324,  भ्री  कुसुम  कृष्णमू्ति  :

 झी  अनवारी  लाल  पुरोहित  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1990  में  दूर-संचार  आयोग  तथा  टेलीकम्यूनिकेशन  इजीनियस  एसोसियेशन
 के  बीच  बेहतर  सेवा  सुविधाओं  के  लिए  उनकी  मांग  के  संबंध  में  कोई  समझौता  हुप्ा

 यदि  तो  इनकी  मुख्य  मांगे  क्या  थीं  तथा  क्या  इस  समभौते  को  कार्यान्वित  किया
 गया

 यदि  तो  इस  समझौते  को  कार्यान्वित  न  किये  जाने  के  क्‍या  कारण

 क्या  दूर-संचार  विभाग  द्वारा  इस  समभोौते  को  कार्यान्वित  न  किये  जाने  के  करण

 जूनियर  इंजीनियरों  ने  कारंवाईਂ  की  घभकी  दी  और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेहबर  31  1990  को
 कनिष्ठ  दूरसंचार  अधिकारी  संघ  और  दूरसंचार  ईजीनियर  सेवा  संघ

 एस  के  संयुक्त  मांग  पत्र  पर  एक  ब.रार  हुआ  था  ।

 मुख्य  विमाग  में  सेवा  के  बेहतर  अवसर  और  परदोन्‍तति  के  अवसरों  के  रे  में
 थी  ।  करार  की  नौ  मर्दे  एक  को  छोड़कर  सभी  मदों  को  लागू  करने  के  आदेश  जारी  कर  दिए
 हैँ  ।  शेष  मद  के  संबंध  में  आदेश  जारी  करने  के  क।म  को  प्राधमिकता  दी  गई  है  ।

 करार  को  सबंधित  प्राघिकारियों  की  औपचारिक  मंजूरी  से  लागू  किया  जा  रहा

 जी  हां  ।  28,8.90  को  शुरू  होने  वाला  आंदोलन  30,9.90  तक  मुल्तवी  कर  दिया  गया

 है  ।

 (8)  सेवाओं  को  यथासंमव  बेहतर  बनाने  के  लिए  सभी  संमव  और  आवश्यक  प्रबंध  जा

 रहे  हैं।किए  गए
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 दिल्‍ली  में  टेलीफोन  कनेकक्‍्दान  जारी  करता

 3523,  भीमती  बेजयस्तीमाला  बाली  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इस  वर्ष  मार-प्प्रेल  में  दिल्‍ली
 के  लिए  मंजूर  किए  गए  कुछ  टेलीफोन  कनेक्शन

 अभी  तक  नहीं  लगाये  गए

 क्‍या  वह  देरी  के  ऐसे  सभी  मामलों  की  जांच

 क्‍या  ऐसे  समी  कनेक्शनों  को  भ्विलम्ब  जारी  कर  दिया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंजालय  के  राज्य  मंत्री  जनेदवर  :  जी  हां  |  कुछ  टेलीफोन

 जो  तकनीकी  दृष्टि  से  व्यवहायं  नहीं  संस्थापित  नहीं  किये  जा  सके  ।

 से  (9),  जिन  स्थानों  पर  ये  टेलीफोन  लगाये  जाने  हैं  वहां  पर  भूमिगत  केबल  बिछाने
 का  कार्य  पूरा  होते  ही समी  बकाया  कमेक्शन  श्लोल  दिए  जाएंगे  ।

 गर-सरकारी  भू-केसा

 3524,  भी  समत  कमार  मंडल  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गेर-सरकारी  ग्राहकों  को  बिजनेस  सविसਂ  खरीदने  और  आई०बी०एस०

 भू-केम्द्रों  को  ग्राहकों  द्वारा  खरीदे  गए  उपकरण  घोषित  करने  का  विचार

 यदि  तो  इस  महत्वपूर्ण  नीति  के  कार्यान्वयन  का  क्‍या  ओऔचित्य

 इस  मामले  की  वतंमान  स्थिति  क्‍या

 इन  गेर-सरकारी  भू-केन्द्रों  पर  सरकार  किस  प्रकार  का  नियंत्रण
 क्या  ये  केन्द्र  रवदेशी  उपकरणों  से  स्थापित  करने  की  अनुमति  होगी  अथवा  इसके  लिए

 उपकरणों  का  आयात  करना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  कार्य  पर  कितना  पूजी
 परिश्यय  किया  जाएगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेश्वर  :  ऐसा  एक  प्रस्ताव  विचा  राधीन  है  ।

 सॉफ्टवेयर  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  ।

 प्रस्ताव  पर  अन्तंविभागीय  स्तर  पर  विचार  क्या  जा  रहा  है  ।

 भू-केन्द्र  उपस्कर  सरकारी  एजेंसी  द्वारा  नियंत्रित  किया  जाएगा  ।

 (2)  और  तकनीकी  दृष्टि  से  उपशुक्त  स्वदेशी  उपस्कर  का  उपयोग  करने  की  अनुमति  दी
 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  फिलहाल  आई०  बी०  एस०  के  लिए  स्वदेशी

 उपस्कर  उपलब्ध  नहीं

 फटिलाइजस  एण्ड  कंसिकह्स  ट्रायनकोर  कोचीस  से  निकलने  बाला  अपशिष्ट  पदार्थ

 3525,  श्री  पी०सी०  घामस  :  बया  क्षि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  में  फटिलाइजर्स  एण्ड  कंमिकल्स स॒  ट्रावनकोर  कोचीन  डिबीजन  के
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 कारखाने  अपशिष्ट  पदार्थों  को  चितैरा  बूका  नदी  में  बहाएं  जाने  के  कारण  बहुत  बड़ा  भू-क्षेत्र  कृषि

 के  लिए  भ्रनुफ्युक्त हो  गया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ऐसी  भूमि  को  फटिलाइजर्स  एण्ड  कंमिकल्श  ट्रावनको  र  लिमिटेड
 के  लिए  अधिगहीत  करने  का

 क्‍या  जिला  कलक्टर  एरनाकुलम  ने  इस  संबंध  में  कग्,नी  ओर  प्रमावित  व्यक्तियों  का  एक
 मम्मेलन  आयोजित  किया  और

 यदि  तो  इसके  कया  परिणाम  निकले  और  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  उपेया  नाथ  फैक्ट
 से  अपशिष्ट  पदार्थों  की  निकासी  केरल  राज्य  प्रदूषण  नियत्रण  ढोईड  की  सहमतिसेकी  जा  रही  है  और

 भूमि  कृषि  के  लिए  अनुपयुकत  नहीं  हुई  इसके  अतिरिक्त  भी  स्वीकार्य  सीमाओों  के
 अन्तर्गत  है  ।

 (a)  जी  नहीं  ।

 और  जी  हां  ।  जिला  एरनाकुलम  ने  10.8.90  को  सभी  सम्बन्धितों  के  साथ
 बेठक  की  और  उसमें  सभी  प्रन्तग्रंस्त  मुह्ों  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  यह  निर्णय  लिया  गया  था
 कि  सभी  संबंधित  पक्षकारों  द्वारा  और  भागे  ब्यौरे  एकत्र  करने/अब्ययन  किए  जाने  के  पश्चात  भविष्य
 की  किसी  तारीख  में  भ्रन्य  बंठक  आयोजित  की  जाएगी  ।

 गुजरात  में  मूंगफली  की  खेती

 3526,  ओरी  प्रकाश  कोको  ब्रह्ममटट  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गुजरात  राज्य  को  मूंगफली  को  फसल  उगाने  के  लिए  लगातार  हूसरे  वर्ष  भी

 प्रतिकूल  मौसम  का  सामना  करना  पड़  रहा

 क्‍या  प्रतिकूल  मौसम  के  कारण  सौराध्ट्र  में  भ्रनेक  फसल  उत्पादकों  को  बुआई  स्थगित
 करनी  पड़ी  है  और  इनमें  से  कुछ  उत्पादकों  को  बुआई  के  लिये  रखे  गये  बीज  को  सामान्‍य  मृंगफली
 के  रूप  में  बेचने  पर  मजबूर  होना  पड़ा  और

 यदि  तो  इन्हें  क्या  सहायता  देने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नोतीश  :

 दिनांक  11,7,90  से  15.8.90  तक  गुजरात  मौसम  विज्ञान  संबंधी  उप-प्रमाग  में  कम  बर्षा
 लेकिन  दिनांक  22,8.90  को  समाप्त  होने  वाले  सप्ताह  के  दौरान  सामान्य  बर्षा
 दिनांक  13.6.90  से  राज्य  के  सौराष्ट्र  तथा  कच्छ  मौसम  विज्ञान  संबंधी  उप-प्रमाग  में  कम  बर्षा  हो
 रही  जिससे  हस  क्षेत्र  में  मूंगफली  की  बुवाई  प्रमावित  हो  रही  है  ।  वर्ष  1989  के  इन
 क्षेत्रों  में  सामान्य  वर्षा  हुई  ।

 सोराष्ट्र  क्षेत्र  कम  वर्षा  होने  के  कारण  नष्ट  हुए  क्षेत्र  को  कवर  करने  के  लिए  किसानों
 से  अनुरोध  किया  भया  है  कि  वे  मूँगफली  की  बुवाई  न  हो  सकते  वाले  क्षेत्र  मे ंआकस्मिक  फसल  के
 रूप  में  तिल  को  बुवाई
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 बुवाई  के  लिए  रखे  गए  मूंगफली  के  बीज  को  सामान्य  मूंगफली  के  रूप  में  बेचने  की  कोई

 रिपोर्ट  गुजरात  सरकार से  प्राप्त  नहीं  हुई

 प्रषन  ही  नहीं  उठता  ।

 उर्धरकों  का  उपयोग

 3527,  भरी  पी०  नरसा  रेड्डी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  बया  केन्द्रीय  सरकार  ने  उवं  रकों  बा  उपयोग  अधिक  से  अधिक  बढ़ाने  हेतु  कोई  यीजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  योजना  को  किस  प्रकार  लागू  किया  जायेगा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  झौर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  मीतोश  :

 हां  ।

 आठवीं  योजना  के  दौरान  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  निम्नलिखित  दो  योजनाओं  को  कार्यान्वित

 किए  जाने  का  विचार  किया  गया  है  :

 (1)  कम  खपत  वाले  वर्षा  सिचित  क्षेत्रों  में  उ्व  रकों  के  उपयोग  की  विकास  संबंधी  राष्ट्रीय

 (2)  उबरकों  का  संतुलित  उपयोग  ।

 इन  योजनाझ्नों  के  जरिए  उर्वरक  उपयोग  के  प्रदर्शन  आयोजित  करने  का  प्रस्ताव  जिसमें

 सूक्ष्म  पोषक  तत्वों  के  प्रदर्शन  भी  शामिल  मुख्य  पोषक  तत्वों  तथा  सूक्ष्म  पोषक  तत्वों  दोनों  के
 लिए  मुदा  परीक्षण

 की  सुविधाओं
 को  मजबूत  बनाने  का  भी  लक्ष्य  रखा  गया  योजना  के  अंतर्गत

 खुदरा  विक्रय  केन्द्रों
 को  खोलन  का  प्रस्ताव  किया  गया  ताकि  उबं  रकों  की  सप्लाई  दूरस्थ  तथा

 दुरगंम  क्षेत्रों  मे ंसुनिश्चित  की  जा  सके  ।

 इन  योजनाओं  को  उवंरक  उद्योग  के  सहयोग  से  कार्यान्वित  किए  जाने  का  प्रस्ताव
 ताकि  व्यय  के  एक  भाग  को  शेयर  किया  जा  सके  ।  राज्य  सरकारें  इस  कार्यक्रम  को  शुरू  करने  के
 लिए  स्थानों  का  चयन

 डाक  सेवाओं  में  सुधार  सम्बन्धी  विधोवल  समिति  को  रिपोर्ट

 3528,  भरी  झांताराम  पोठदुले  :

 भी  समत  कमार  मंडल  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  समग्र  डाक  सेवाओं  बे  बारे  में  गठित  डाक  सेवा  सुधार  समिति
 की  रिपोर्ट  का  इस  बीच  अध्ययन  कर  लिया

 विशेषज्ञ

 यदि  तो  रिपोर्ट  में  ऐसी  क्‍या  मुख्य  सिफारिशें  की  गई  हैं  जिनसे  इन  सेवाओं  में
 गुणात्मक  सुधार  होगा  ओर  उपभोक्‍ताप्रों  की  संतुष्टि  हो  भौर
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 इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  हेतु  और  उपरोक्त  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुसार  डाक  सेवाओं
 में  सुधार  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जनेहबर  :  जी  हां  ।  डाक  सेवाओं  में

 उत्कृष्टता  पर  विशेषज्ञ  समिति  ने  उपभोक्ता  संतोष  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  आधुनिक  प्रोद्योगिकी  की

 शुरूआत  सहित  डाक  सेवाओं  में  हर  दुष्टि  से  सुधार  लाने  के  लिए  कुल  125  सिफारिशों  की  हैं  ।
 समिति  ने  निम्नलिखित  आठ  क्षेत्रों  में सुधार  करने  की  सिफारिशें  की  थी  :

 (1)  वित्तीय  उपबंध

 (2)  डाक  सेवाओं  में  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  को  शुरूआत

 3)  डाक  प्रबंधन

 4)  अंतर्राष्ट्रीय  प्रबंधन

 (5)  काभिक  नीति

 (6)  डाक  कर्मचारियों  को  प्रक्षिक्षण

 (7)  कर्मचारी  संबंध

 (8)  संगठनात्मक  संरचना  ।

 विभाग  ने  125  सिफारिशों  में  से  49  सिफारिशों  पर  निर्णय  लिया  डाक  सेवाओं  में

 आधुनिक  प्रौद्योगिकी  की  शुरूआत  करने  से  संबंधित  सिफारिशों  को  कार्या'न्वत  करने  के  लिए  सुकाव
 देने  के  प्रयोजन  से  एक  तकनीकी  समिति  भी  गठित  की  गई  है  ।

 डाकेलनी  से  प्रस्त  क्षेत्रों  में  सड़कों  का  लिर्माण

 3529,  श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उपरोकत  क्षेत्र  में  बहुत  कम  सड़कें  होने
 के  कारण  शाहबाद  क्षेत्र  में  डाकुओं  की  गतिविधियां  बढ़  रही  और

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  डाकेजनी  से  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  सड़कों/पुलों  के  निर्माण  की
 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अन्तर्गत  इस  क्षेत्र  को  प्राथमिकता  देने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है  ?

 कृषि  मंजालय  में  प्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  उपेस  नाथ  :
 राजस्थान  के  डाकेजनी  से  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  सड़कों  के विकास  के  लिए  राजस्थान  सरकार  द्वारा  तंयार
 की  गई  परियोजना  रिपोर्ट  में  कोटा  जिले  के  शाहबाद  क्षेत्र  में  कई  सड़कों  का  निर्माण  करने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 परियोजना  रिपोर्ट  में  छामिल  किए  गये  कार्यों  मैं  से  डाकेजनी  से  ग्रस्त  क्षंत्रों  में  सड़कों  के
 बिकास  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अंतर्गत  प्रशासनिक  अनुमोदन  देने  तथा  निधियों  के  प्रावधान
 के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  को  विस्तुत  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  जाते  मारत
 सरकार  को  राज्य  सरकार  से  शाहबाद  क्षंत्र  में  सड़कों  के  निर्माण  के  लिए  अब  तक  कोई  बिस्तत रु
 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।
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 मारतोय  पशुचिकित्सा  अनुसंधान  इज्जतनगर  में  अनुकम्पा
 के  प्राधार  पर  नियुक्ति

 3530,  भ्री  एम०  एस०  पाल  :  क्या  कुधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मारतीय  पशु  चिकित्सा  अनुसंधान  इज्जतनगर  दो  वर्ष  से  भी
 अधिक  अवधि  से  अनुकम्पा  के  आधार  पर  नियुक्ति  के  लिए  लम्बित  पड़ें  मामलों  का  ब्योरा  क्‍या

 इन  पर  अब  तक  कोई  कायंवाही  न  करने  के  क्या  कारण  और

 मृतकों  के  कानूनी  रूप  से  आश्चितों  को  कब  तक  नियुक्त  किया  जाएगा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नीतोझ
 भारतीय  पशु  अनुश्तघान  इज्जतनगर  में  अनुकम्पा  के  आधार  पर  नियुक्ति  का  कोई

 भी  मामला  दो  वर्ष  से  अधिक  समय  से  लबित  नहीं  पड़ा  है  ।

 ओर  भ्रन  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  साथ-साथ  बक्षों  का  उगाया  जाना

 3531.  श्री  प्रकाश  बो०  पाटिल  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  दोनों  ओर  वृक्ष  उगाने  की  योजना  बन्द  कर
 दी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  इस  योजना  को  आरम्म  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  वृक्षारोपण  कार्य  कब  से  आर+म  किया  जाएगा

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  के०  पो०  :
 नहीं  ।  वृक्षारोपण  एक

 सतत्‌  प्रक्रिया

 से  प्रइन  नहों  उठता  ।

 अंडमान  झहोर  निकोबार  होपसमूह  में  दूरसंचार  प्रणाली  का  विकास

 3532.  भ्री  मनोरंजन  मकत  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आटवी  योजना  दोरान  अंडमान  और  निकोबार  द्वीपस  मूह  में  दूरसंचार  प्रभाली
 के  विकास  हेतु  कोई  नई  पोजनाएं  तैयार  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्योरा  बया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेश्यर  :  ओर  जानकारी  एकत्र  की
 जा  रही  है  जिसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।
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 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संक्या  5  के  भुवनेश्वर  खंड  को  चौड़ा  करना

 3533.  श्री  डी०  अमात  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यातायात  को  कम  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  5  में  कटक  से

 भुबनेदव  र  तक  के  भाग  को  चौड़ा  करके  चार  लाहनों  वाला  बनाने  का  कार्य  कब  से  आरम्म  किया
 गया  और  इस  काये  के  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्मावना

 इस  परियोजना  पर  कितना  खर्च  भ्रायेगा  और  इस  पर  अब  तक  कितनी
 घनराशि  खर्च  की  गई  और

 वर्ष  1990-91  के  लिए  इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  धनराशि  का  आवंटन  किया  गया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  के०  पी०  :  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  5,
 कटक  से  मुवनेधवर  तक  24,6  कि०मी०  की  कुल  लम्बाई  में  से  2.80  कि०मी०  में  पहले  से  हो  चार
 लेन  का  शेष  लम्बाई  को  चार  लेन  का  बनाने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  हेतु  विश्व  बेक  को
 प्ररताव  भेजा  गया  है  लेकिन  उस  पर  अन्तिम  निर्णय  अमी  लिया  जाना  इसलिए  चार  लेन  का
 काम  पूरा  होने  की  तारीख  बता  पाना  अमी  संभव  नहीं  इसके  चार  लेन  का  बनाने  के
 लिए  अपेक्षित  समस्त  भूमि  अभी  कब्जे  में  नहीं  ली  गई  है  जिसके  लिए  381.63  लाख  रु०  की  राशि
 के  दो  प्रावकलन  मंत्रालय  द्वारा  संस्वीकृत  किए  गए

 और  विश्व  बेंक  को  भेजी  गई  चार  लेन  बनाने  की  परियोजना  की  अनुमानित
 लागत  113.20  करोड़  रु०  है|  वाधषिक  कार्यक्रम  1990-91  में  इस  परियोजना  के  लिए  30  लाख
 २०  का  बजट  आवंटन  किया  गया  है  लेकिन  अभी  तक  कोई  राशि  खर्च  नहीं  की  गई  जेसा  कि
 राज्य  लोक  निर्माण  विमाग  द्वारा  सूचित  किया  गया  ऊपर  उल्लिखित  भूमि  अधिग्रहण  प्रावकलनों
 में  से  263.58  लाख  रु०  ख्रं  किए  गए  हैं  ।

 महाराष्ट्र  में  टेलीफोन  टेलेक्स  एक्सचेंज  और  तारधर

 3534.  श्री  सुदास  दत्तात्र  य  देशमुख  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  31  1990  की  स्थिति  के  अनुसार  प्रत्येक  जिले  में  कितने  ठेशीफोन
 टेलेक्स  एक्सचेंज  तथा  तारघर  हैं  और  प्रत्येक  जिले  में  टेलीफोन/टेलेक्स  उपभोक्‍्तामों  की

 संख्या  कितनी  भ्ोर

 (a)  गत  पांच  वर्षों  के  दोरान  महाराष्ट्र  के  प्रत्येक  जिले  में  टेलीफोन  टेलेक्स

 एक्सचेंजों  और  उपभोक्ताओं  की  संख्या  में  कितनी  वृद्धि  हुई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेश्वर  :  ओर  जानकारी  एकत्र  की

 जा  रही  है  जिसे  सदन  के  समा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 सरकारो  उपक्षमों  में  सेपरमंन  तथा  प्रबंध  निदेशक  के  पदों  का  मरा  भागा

 3535.  भी  जनादन  पुजारो  :  कया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उसके  मंत्रालय  के  अन्तगंत  किन  सरकारी  उपक्रमों  में  चेयरमेन  और  प्रबंध  निदेशक  के

 पद  श्लासी  पड़े

 »
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 ये  पद  कब  से  खाली  पड़े  भौर

 इन्हें  कब
 तक  भरा  जायेगा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  के०  पो०  :  और  इस  मंत्रालय  के

 प्रस्वगंत  आने  वाले  उन  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  जिनमें  अध्यक्ष  और  प्रबंध  निदेशक

 के  पद  रिक्त  पढ़े  पद-रिक्ति  की  तारीख  सहित  नीचे  दिए  गए

 उपक्रम  वा  नाम  जिस  तारीख  से  रिक्त हैं

 1.  भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम  10.3,89

 2,  कोचीन  शिपयार्ड  लि०  12.8.89

 3.  मारतोय  नौवहन  निगम  लिमिटेड  21,12.89

 4.  दिल्ली  परिवहन  निगम  28.6.90

 a>  का  ०

 कोबोन  शिपयाड्ड  के  चेयरमंन  की  नियुक्ति

 3536,  श्री  मुल्लापल्लो  रामबन्द्रन  :  क्या  जल-भूतल  परिबहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  कोचीन  शिपयाड्ड  के  चेयरमन  की  नियुक्ति  की  जा  चुकी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 शिपयार्ड  के  चेयरमेन  की  नियुक्ति  कब  तक  कर  ली  जायेगी  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  के०  पी०  :  पूर्ण  कालिक  अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध
 निदेशक  अमी  नियुक्त  नहीं  किया  गया

 और  पी०  ई०  एस०  बो०  द्वारा  सिफारिश  किए  गए  नामों  की  सूची  अभी
 विचाराधीन  है  और  उक्त  पद  के  लिए  शीघ्र  हो  चयन  किए  जाने  की  सम्मावना  है  ।

 दिल्‍ली  में  सड़क  दु्घटनाएं

 व
 3537,  श्री  साधवराव  सिधिया  :  क्‍या  जल-शूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 क्‌ः

 दिल्‍ली  में  पिछले  आठ  महीनों  के  दौरान  हुई  सड़क-दुर्घटनाओं  की  संरुया  का  महीने  बार
 ब्यौरा  क्या

 हु

 इनमें  से  कितनी  दुर्घटनाओं  में  लोगों  की  मृत्यु  हुई  तथा  इन  दु्घटनाओं  थे  दिल्ली
 बहन  निगम  ब  इसके  बेड़े  के  अन्तग्गंत  चलने  वाली  अन्य  कितनी  बसे  शामिल  और

 40
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 दिल्ली  में  सड़क  दुघंटनाओं  में  कमी  लाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 जल-शूतल  परियहन  मंत्री  के०  थीਂ  :  ओर  दिल्ली  में  सड़क

 दुर्घटनाओं  के  अंकड़ों  का  विस्तृत  जेसा  कि  दिल्ली  पुलिस  प्राधिकारियों  द्वारा  भेजा  गया
 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  दिल्‍ली  में  सड़क  दुघंटनाओं  को  न्यूनतम  करने
 के  लिए  उनके  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  दुघंटनाप्रवण  क्षेत्रों  में  नए  लाइट  सिगनल
 साइन  बोर्ड  ओर  ब्लिवर्स  समुवित  स्थानों  पर  एक  तरफा  प्रणालो  लागू  विपरीत
 दिशाओं  वाले  यातायात  को  अलग  करने  के  लिए  सड़कों  पर  किनारों  का  निर्माण  मोबाइल

 विशेष  रात्रि-जांच  तथा  ड्राइवरों  और  भाम  जनता  को  सड़क  सुरक्षा  संबंधों  मामलों  के
 बारे  में  रेडियो  दुरदशंन  फिल्मों  और  समाचार  पत्रों  के  माध्यम  से  झ्लक्षित  करना  और
 सड़क  प्रयोकक्‍ताओं  को  शिक्षित  करने  के  लिए  विशिष्ट  स्थानों  पर  सड़क  सुरक्षा  साहित्य  का  बितरण
 करना  शामिल  पुलिस  प्राधिकारोी  अधिक  तेज  रफ्तार  अथवा  टेड़ी-मेड़ी  ड्राइविंग  करने  पर
 अभियोजन  को  कार्यवाही  भी  करते  रहे  दिल्ली  पुलिस  प्राधिकारी  ड्राइविंग  लाइसेंस  जारी  करने
 से  पहले  टेस्ट  को  सरूत  प्रक्रिया  मी  अपना  रहे  हैं  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  ड्राइवरों  को  ड्यूटी  पर  भेजने  से  पहले  उन्हें  प्रशिक्षित  पुनश्चर्या
 प्रशिक्षण  बसों  में  गति  नियंत्रक  का  प्रावधान  करके  गति  सीमाएं  लागू  ड्राइवरों  के

 दुघंटना  रहित  रिकार्ड  के  लिए  पु“स्वारों  पध्लौर  सम्मान  के  रूप  में  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  स्वयं  भी
 कदम  उठा  रहा  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  इस  बात  की  जांच  करने  के  लिए  कि  ड्राइवर
 यातायात  के  नियमों  का  पालन  करते  हैं  और  बसों  को  सुरक्षित  चलाते  रूटों  पर  विशेष  स्कक्‍वाड
 मी  तैनात  किए  जाते  हैं  ।

 ।
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 केबल  सिर्माण  में  सरकारों  तथा  गंर-सरकारो  क्षेत्र  द्वारा  निवेश

 3538,  भ्री  हस्मान  सोल्लाहु  :  क्‍या  संजार  मंत्रों  यह  बताने  की  कृया  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  और  गैर-स  रकारी  दोनों  क्षेत्रों  के  केबल  निर्माताभों के  पास
 और  पेपर-कोटेड  केबल्सਂ  का  भारो  स्टॉक  पड़ा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  गेर-सरकारी  तथा  सरकारी  क्षंत्र  में  समूचे
 सचार  उद्योग  में  कुल  कितना  और  टमिनल  उपकरण  सब्टकों  और  स्विचिंग  उपकरण के  क्षत्र

 में  पुथक-पृथक  रूप  से  बास्तव  में  कितना  निवेश  किया  और

 देश  में  टेलीफोन  लाइनों  के  ओर  स्विचिग  के  क्षंत्र  में  कितनी  कमी  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेदबर  :  से  जानकारी  एकत्रित  की

 जा  रही  है  जिसे  समा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 छोटा  नागपुर  में  स्पीड  पोस्ट  सेवा

 3539,  श्री  साइमन  मरांडो  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 बिहार  में  छोटा  नागपुर-सथाल  परगना  क्षंत्र  में  किन  स्थानों  पर  पोस्टਂ  सेवा
 उपलब्ध

 क्‍या  वर्ष  1990-91  के  दौरान  हसी  क्षंत्र  में  कुछ  और  स्थानों  पर  ऐसी  सेवा  उपलब्ध
 करने का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शनेदबर  :  (१)  स्पीड  पोस्ट  सेवा  जमस्षेदपुर
 ओऔर  घनवाद  में  उपलब्ध  है  ।

 नहीं  ।

 उपयुक्त  में  दिए  गए  उत्तर  की  दृष्टि  से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भहा  राष्ट्र  में  मादेड़  में  संक्स-एक  को  स्थापना

 िगुवाद
 3540,  डा०  बेंकटेशा  काबडे  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  निकट  मविष्य  में  महाराष्ट्र  में  नादेड़  में  मंक्स  एक  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने
 का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  हां  तो  इसे  कब  तक  स्थापित  किया  और

 नाएेड़  में  टेलोफोन  कनेक्क्षनों  की  प्रतीक्षा-सूची  में  श्ञामिल  व्यक्तियों  को  कब  तक

 कोन  कनेक्‍्सन  दे  दिए  जायेंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेश्थर  :  हां  ।



 लिशछित  उत्तरे  30  1990

 (*)  1990  तक  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  संस्थापित  कर  दिए  जाने  की  संभावना  है  ।

 वर्तमान  प्रतीक्षा  सूची  में  स ेलगभग  70%  तक  व  निपटान  1991  तक  कर
 देने  का  प्रस्ताव  दोप  प्रतीक्षा  सूची  का  निपटान  बाद  में  बि.या

 कलकत्ता  में  टेलोफ़ोन  एक्सचेंजों  का  रल-रलाल

 भ्रो  एम०  बी०  चनाहोलर  मूर्ति  :  क्या  संचार  मंत्री  कलकत्ता  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों
 के  रश-रखाव  के  बारे  3  1990  के  प्नतारांकित  प्रदन  संख्या  7322  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  परेंगे  कि  :

 कया  इसमें  उल्लिखित  क्षेत्रों  मैं  टेलीफोन  खराब  होने  की  घटनाओं
 में

 लगातार  वृद्धि  हो

 कर  रखें  हैं  परन्तु  उन्हें  कोई  उत्तर  नहीं  मिला

 यदि  ता  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या  कारण  हैं

 क्‍या  टेलीफोन  खराबी  की  छ्विकायत  को  नहीं  किया  जाता  भौर

 न्क
 (४)  यदि  तो  तस्संबंधी  तथ्य  क्‍या  हैं  और  इस  मामले  में  क्या  कारंवाई  करने  का  विचार

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेइवर  :  जी  बरसात  शुरू  होने  के
 कारण  खराबियों  में  वध  हुई  है  ।

 कई  उपभोक्ताओं  ने  किराए  में  छूट  देने  के लिए  अपने  दावे  पेश  किए  हैं  और  उन्हें
 नियमानुसार  छूट  दी  जा  रही

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं  ।  खराबियों  को  ठीक  किया  जा  रहा  लेकिन  बड़ी  संश्या  में  केबिल  सराब
 हो  जाने  के  कारण  इसमें  देरी  होती  है

 (2)  प्रदन  नहीं

 भांगते  ही  टेलेक्स  कनेक्शन

 3542,  भरी  बबनराव  हाकने  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
 कया  सरकार  का  मांगने  पर  तत्काल  टेलेक्स  कनेक्शन  उपलब्ध  करने  की  व्यवस्था  करने

 4.  विचार  ओऔर

 यदि  तो  तत्सस्बन्धी  भ्योरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेहबर  ओर

 टेलेक्स  कनेक्दानों  की  वास्तव  में  मांग  होने  पर  प्रदान  करने  सम्बन्धी  नीति  को  जारी  कर  रखने
 की  दृष्टि  से  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  37300  नई  टे  लेक्स  लाइनों  की  परिकल्पना  की
 गयी  योजना  में  हलेक्ट्रो  मेकेनिक  टाइप  के  सभी  टेलेक्स  एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रानिक  टे लेक्स
 एक्सचेंजों  स ेबदलने  का  प्रावधात  मी  किया  गया
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 राजस्थान  में  खाह्ास्तों  का  उत्पादन

 3543,  ओोगती  बसुस्थरा  राजे  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरवार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राजस्थान  में  खाद्यान्न  उत्पादन  को

 दुगुना  करने  के  लिए  कोई  कायेक्रम  तैयार  किया

 क्या  राज्य  सरकार  ने  उक्त  लक्ष्य  को  प्राप्त  करमे  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता
 मांगी  और

 यदि  तो  उक्त  कार्यक्रम  के  लिए  राजस्थान  को  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  जायेगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  नीतीझ  :
 राजस्थान  में  लाद्यानतों  के  उततादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  पहले  से  हो  क्रिपान्वित  किए  जा  रहे  विशेष
 कार्यक्रमों  में  निम्नलिखित  कार्यक्रम  शामिल  हैं  :

 (1)  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम--मकक्‍का  तथा  कदन्न

 (2)  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  तथा

 (3)  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम--दलहन  सहित  राष्ट्रीय  दलहन  विकास  परियोजना  ।

 और  ऊपर  उल्लिखित  विद्ेष  कायंक्रगों  के  क्रियान्वयन  के  लिए  1990-91  के
 दौरान  राज्य  को  केन्द्रीय  सहायता  के  तौर  पर  724  लाख  रुपए  का  परिव्यय  आवंटित  किया  गया

 पाठ्य  पुस्तकों  के  लिए  डाक  प्रभार  कम  करना

 3544.  भ्री  जे०पी०  प्रप्रवाल  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृत्रा  करंगे  कि  :

 क्या  पाठ्य  पुस्तकों  के  लिए  डाक  प्रमार  कम  करने  का  कोई  प्रस्ताय  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्बी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जतेहबर  :  जी  नहीं  ।

 (@)  उपरोक्त  में  दिये  गये  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 डाक  विभाग  कार्यबालन  व्यय  में  अत्यधिक  वृद्धि  को  देखते  हुए  प्रयोकताओं  के  हितों
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  वहुत  सी  डाफ  सेवाओं  की  दरों  में  वृद्धि  के  लिए  संशोधन  करना  पड़ा

 मुद्रित  सामग्री  वाले  बुक  पकटों  की  दरों  में  मी  मामूलीसी  वृद्धि  ढी  गई  बहरहाल  50/|-९०
 मूल्य  तक  की  मुद्रित  सामग्री  वाले  बुए  पैकटों  को  भेजने  के  लिए  निर्धारित  1,25  रु०  की  बतेमान
 रियायती  रजिस्ट्रेशन  फीस  को  पाठ्य  पुस्तकों  के  प्रसार  के  लिए  एक  रियायत  के  रुप  में  जारी  रखा
 गया  है  ।

 डाक  दरों  में  बढ़ि

 3545,  प्रो०  राम  गर्णश  कापसे  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 गत  पांच  बर्षों  के  दौरान  डाक  दरों  में  कितनी  बार  बृद्धि  की  गई  और  डाक  दरों में  इस

 बुद्धि  क ेकारण  सरकार  को  कुल  कितना  राजस्व  प्राप्त  और
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 संचार  मंत्र  लय  के  राज्य  मंत्री  जनेइबर  :  पिछले  पांच  वर्षों  के  दोरान  कुछ
 देंशीय  डाक  सेवाओं  की  दरें  1,1,87,  1.4.88  और  11.6.90  से  संशोधित  की  गई  इन  डाक  दरों
 के  संशोधनों  के  फलस्वरूप  कुल  अनुमानित  राजस्व  प्रति  वर्ष  रु०  438  करोड़  का  है  ।

 डाक  विभाग  के  कार्यंचालन  व्यय  में  विशेषकर  1.1.1986  से  वेतनमानों  में  संशोधन  के
 बाद  पर्याप्त  रूप  से  वृद्धि  हुई  विमाग  के  कमंचारियों  के  मंहगाई  भत्ते  के  मुगतान  पर  प्रति  वर्ष
 60  करोड़  रु०  का  व्यय  होता  इंडियन  एयरलाइन्स  और  अन्य  प्राईवेट  आपरेटरों  जैसी
 विभिम्न  डाक  कैरियरों  के  प्रमारों  में  मी  काफी  वद्धि  हुई  राजप्व  और  व्यय  के  बीच  का  भ्रन्तर
 इतना  भ्रधिक  बढ़  गया  है  कि  वर्ष  1990-91  में  265  करोड़  के  घाटे  का  अनुमान  लगाया  गया
 इन  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  1990  में  डाक  दरों  में  संशोषन  करना  अनिवार्य  बन  गया

 लिदरी  उर्थरक  कारखाने  में  मृतक  कर्मचारियों  के  आशितों  को  रोजगार  देगा

 3546,  श्री  ए०के०  राय  :
 थी  जनादन  पावणव  :

 क्या  छुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  सिंदरी  उबंरक  कारखाने  में  मृतक
 कमंचारियों  के  आश्रितों  फो  रोजगार  देने  के  लिए  आंदोलन  चल  रहा

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  इस  कारखाने  के  प्रबंध  मंडल  ओर  कमंचारियों  के  बीच  कोई
 समभौता  हो  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 मृतक  कमंचारियों  के  आश्रचितों  को  रोजगार  देने  के  लिए  कया  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामीज  विकास  विमाग  में  राज्य  संत्रो  उपेरश  नाथ
 से  इस  सम्बन्ध  में  इस  कारखाने  के  प्रबन्ध  भौर  कमंचारियों के  बीच  कोई  करार

 नहीं  हुआ  है
 ।

 मृतक  कमंचारियों  के  आश्रितों  और  श्रमिक  संघों  के  प्रतिनिधिग्रों  को  मी  यह्‌ स्पष्ट  किया  गया  था  कि  केवल  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  को  छोड़कर  निगम  की  गम्भीर  वित्तीय  स्थिति  तथा
 फालसू  स्टाफ  के  कारण  बाहरी  भर्ती  पर  लगाये  गये  प्रतिबन्ध  की  वजह  से  प्रबंध  ऐसे  मामलों  में
 रोजगार  प्रदान  करने  की  स्थिति  में  नही

 राजस्थान  में  मुर्गो  पालन

 3547.  प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  क्‍या  कृषि  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  में  मत्स्य  भेड़  पालन  और  मुर्गी  पालन
 के  विकास  के  लिए  दी  गई  सहायता  का  य॑-वार  ब्यौरा  क्या

 सहायता  के  रूप  में  दो  गई  कितनी  धनराशि  का  प्रयोग  कर  लिया  गया  है  तथा  अब  तक
 प्राप्त  उपलब्धियों  का  क्‍या  ब्योरा

 वि



 लिखित  उत्तर a,  श्र  हि ।
 जननी 8  इस

 -+---...

 इस  उहूं श्य  हेतु  राजस्थान  को  ब॑  1990-91  के  दोरान  कितनी  सहायता  धनराशि  दिये
 जाने  का  विचार  और

 राजस्थान  में  मुर्मी  पालन  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विमान  में  राज्य  मंत्री  नीतीझ्ष  :  से
 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  समा  पटल  पर  रश्ल  दी  जायेगी  ।

 तबिलनाड़  के  तंजाबूर  जिले  में  बेधीस्वरण  कौहल  में  एस०डटी०डी०  सुविधा

 3548,  श्री  एस०  सिगराबड़ीबेल  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  टेलीफोन  सुविधा  अच्छी  न  होने  के कारण  तमिलनाडु  के  तंज।बूर  जिले  में  वंधीस्वरण
 कौइल  जो  एक  लोकप्रिय  हिन्दू  तीथे  स्थल  में  भारी  असुविधाओं  का  सामना  करना  पड़ता

 यदि  तो  सरकार  का  वहां  पर  बेहतर  एस०टी०डी०  टेलीफ़ोन  सुविधा  प्रदान  करने
 के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 हंचार  मंज्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेहवर  वैथीस्वरन  कोइल  में  एक
 स्वचालित  एक्सचेंज  काम  कर  रहा

 (i)  बर्ष  1990-91  के  दौरान  वंधीस्वरन  कोइल  के  मौजूद  एक्सचेंज  को  एक  हलेक्ट्रानिक
 एक्सचेंज  में  बदलने  की  योजना  है  ।

 (ii)  बालू  योजना  अवधि  के  दोरान  वंथीस्वरन  कोइल  में  एस०टी०्डी०  सुविधा  का
 विस्तार  करने  की  योजना  है  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 फसल  थमा  योजना  में  पान  की  फसल  को  झासिल  करता

 3549.  श्री  सत्यधोपाल  मिञ्र  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  व्यापक  फसल  बीमा  योजना  के  अम्तर्गंत  पान  की  फसल  को  भी  क्षामिल  करने  का
 कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्थन्थी  ब्यौरा  क्या  भधौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  रा््य  खंत्री  नोतीक्ष  :
 नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता
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 इस  समय  तिलहुन  तथा  दलहत  फसलें  व्यापक  फसल  बीभा  योजना  के
 अन्तगंत  आती  हैं  ।  चूंकि  इस  समय  बीमा  के  अन्तगंत  आने  वाली  फसलों  के  सम्बस्ध  में  ब्यापकਂ
 फसल  बीमा  योजना  को  चलाने  में  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  को  नुकसान  उठाना  पड़  रहा  इसलिए
 फिलहाल  पान  के  पत्तों  को  व्यापक  फल  बीमा  योजना  के  अन्तर्गत  शामिल  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 नहीं  सरकार  का  विचार  है  कि  व्यापक  फसल  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  आने  वाली  वतंमान
 फसलों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  और  अनुभव  प्राप्त  किया

 झड़र  ठेलीफोन  एक्सचेंज  में  टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची

 3550,  श्री  सुरेश  कोडीकस्तील  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अड्र  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  नये  टेलीफोन  कनेक्सन  के  लिए  व्यक्तियों  के  नाम
 प्रतीक्षा  सूथी  में  दर्ज

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  इस  एक्सचेंज  से  किसने  व्यक्तियों  को  नये  टेलीफोन  कनेक्शन
 दिये  जाने  का  विचार

 क्‍या  एबम-कुलम  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  अडर  टेलीफोन  एक्सचेंज  से  जोड़ने  का  कोई
 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजनेहदथर  सिश्  ):  अड्‌र  एक्सचेंज  में
 30-6-90  की  स्थिति  के  अनुसार  नये  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  343  प्रावेदकों  के
 नाम  दर्ज

 1990-91  के  दौरान  इस  एक्सचेंज  में  लगभग  250  नये  कनेक्शन  देने  का  प्रस्ताव

 एजबाम  कुलम  नाम  का  कोई  एक्सचेंज  नहीं  है  ओर  व4[स्तव  में  इसका  सम्बन्ध  एज्हाम
 कुलम  से  एज्हाम  कुलम  टेलीफोन  एक्सचेंज  अड्र  ट्रंक  एक्सचेंज  से  जुड़ा  एज्हाम  कुलम  में

 अडूर  के  साथ  पहले  से  ही  ग्रुप  डायलिंग  सूविधा  उपलब्ध  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 4  के  दंगों  के  शिकार  लोगों  की  विधभवाओं  को  आावास-इकाइयों  का  हाथंटन
 3551.  थी  कृपाल  सिह  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 16  1990  की  स्थिति  के  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  दिल्‍ली  के  1984  में
 दंगों  के  लोगों  विधवाओं  को  कितनी  आयास-हकाइयां  आबंटिलत  की  गई  और

 दंगों  के  शिः:र  लोगों  की  विधवाओं  को  आवंटित  आवास-इकाइयों  की  भूल  और
 बर्तमान  लागत  क्‍या  है  और  उसको  अदायगो  के  लिये  क्या  प्रक्रिया  अपनाई  गई

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  सुधोध  कांत  :  ओर  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 हु

 उत्तर  प्रदेश  में  डाकअर  और  टेलीफोन  एक्सलेम  जाना

 3552,  डा०  बंचाली  सिह  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  कितने  डाकघर  धर

 फोन  एक्सचेंज  खोले  जाने  का  प्रस्ताव

 क्या  प्रत्येक  पंचायत  मुख्यालय  में  दूरसंचार  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  बारे  में  सरकार
 ने  कोई  विशेष  योजना  तंयार  की  और

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  झौर  यह  काये  कब  पूरा  हो  जाने  की

 सम्भावना  है  ?

 संचार  मंजालय  के  राज्य  मंत्री  जनेश्यर  :

 डाकघर

 डाक  विभाग  की  आठवीं  योजना  को  अमी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 टेलीफोन  एक्सचेंज

 मौजूदा  एक्सचेंजों  का  विस्तार  और  नये  एक्सचेंजों  को  खोलकर  लगभग  2.90  लाख
 लाइनों  की  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  नए  एक्सवबेंजों  की  संख्या  ओर  उनके  लिए  स्थान
 विभिन्‍न  स्थानों  से  प्राप्त  मांग  पर  निर्मर

 भौर  जी  सरकार  ने  प्रत्येक  ग्राम  पंचायत  में  कम  से  कम  एक  लम्बी  दूरी  का
 सावंजनिक  टेलीफोन  लगाने  की  योजना  बनाई  इसके  लिए  विदेशी  प्रशिक्षित  व्यक्षितयों
 और  प्रन्य  अवसू  चना  जंसी  आवश्यक  सामग्री  प्राथमिकता  के  आधार  पर  थ्यवस्था  की  रही
 है  ।  आठवीं  योजना  के  अंत  तक  इस  स्कीम  को  क्रियान्वित  कर  देने  की  आशा

 विदेशी  सहायता  से  उत्तर  प्रदेश  में  सड़कों  का  निर्माण

 3557,  भी  हरीश  राबत  :  कया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  हाल  में  सड़कों  के  विस्तार  और  सुधार  के  लिए  विदव  बेक

 सहित  कुछ  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्थाओं  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव  भेजा
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-शूतल  परियहन  मंत्री  के०पी०  :  भौर  उत्तर  प्रदेश  सरकार
 ने  विश्व  बेंक  की  सहायता  के  अधीन  शुरू  किये  आने  के  लिए  निम्तलिखित  राज्यीय  सड़क

 नाओं  का  प्रस्ताव  किया

 कार्यक्रम  :  ॒

 ऋण्सं०  हु  वरियोजना  जमुमःनित  लागत  5०

 ।  रा  3

 .  मुजफ्फर  नमर-देवबन्द-सहारनपुर  रोड  17,50

 2.  आगरा-ऐटा-का  सगंज-बरेली  50,40
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 3.  मोनगांव-मैनपुरी  बाद  15.50

 4.  टनकपुर-पीलीमीत-लख्षीमपुर-ली  री  -

 बहुराइच-बलं  रामपुर-बस्ती  135.00

 5.  गाजियाबाद-कानपुर  255.00

 6,  नेपालगंज-रायबरेली-फतेहपुर  325,00
 रे  नञ-+

 इसके  अतिरिक्त  राज्य  ने  एशियाई  विकास  बेंक  द्वारा  ऋण  सहायता  हेतु
 लिखित  सड़कों  का  प्रस्ताव  किया  था  :

 ऋ०सं०  परियोजना  का  नाम  अनुमानित  लागत  रु०

 क्षाहदशा-सहारनपुर  रोड  24.12

 2,  पानीपत-खटीमा  रोड  50.00

 3,  दिल्ली-कानपुर  1  तथा  11)  394,30

 4.  आगरा-बरेली  रोड  50.40

 5.  भोनगांव-दशिकोहा बाद  रोड  १.00

 6,  वा  राणसी-हक्तिनगर  रोड  54.76

 इनमें  से  एशियाई  विकास  बेंक  ने  सम्मावित  ऋण  सहायता  के  लिए  क्रम  सं०  6  पर  उल्लिखित
 सड़क  को  स्वीकार  किया  है  ।

 पश्चिम  दिहली  के  देलिक  याज्ियों  के  लिए  परिवहन  सुविधा

 3554,  प्रो०  बिजव  कुमार  क्‍या  जल-सूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  पष्तिषम  दिल्ली  में  रह  रहे  लोगों  को  परिवहन  सम्बन्धी
 नाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  में  दिल्‍ली  परिवहन  की  बसों  की  भ्रावध्यकता
 का  पता  लगाने  के  लिए  नया  सर्वक्षण  कराया  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 पश्चिम  दिल्ली  क्षेत्र  विशेषकर  यात्रियो ंकी अधिकतम  भीड़  के  समय  दिल्ली  परिबहन
 निगम  की  कितनी  बसे  चलतो  हैं  और  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  और sg ध्

 50
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 जनमिय--दज-जडदय+-प+पपएपय

 (8)  क्या  सरकार  ढा  देनिक  यात्रियों  की  सक्ष्या  में  बढ्धि  को  देखते  पश्चिमी  दिल्ली  में
 नई  निभित  बाहरी  रिंग  रोड  पर  चलने  वाली  दिल्ली  परिवहन  निमम  की  असों  की  संक्या  में  बृद्ध
 करने  का  विभार  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भृतल  परिथहन  मंत्री  के०बी०  :  (7.  से  (5).  बढ़ते  हुए  यातायात  के
 सन्दर्म  में  पश्चिमी  दिल्‍ली  समेत  दिल्‍ली  के  सभी  भागों  से  सेदाओं  में  और  बढ़ोतरी  करने  के  लि
 एक  प्तामास्य  मांय  की  जा  रही  है  ।  हालांकि  केवल  पदिचरमी  डिल्‍ली  के  क्षेत्र  के  सर्वेक्षण  नहीं

 किया  गया  है  लेकिन  रूट  को  युक्तिसंगत  बताने  के लिए  ओर  किसी  रूट  विक्षेष  पर  अथवा  किसी
 विदिष्ट  बोडिग  प्वाइंट  पर  अवर्याप्तता  की  खास  छिकायतें  मिलने  पर  दितलों  परिवहन  निगम  द्वारा
 मार्ग-बार  यातायात  सर्वेक्षण  किये  जाते  हैं  ।

 2.  23-8-90  की  स्थिति  के  असुसार  शुबह  के  समय  पश्चिमी  दिल्‍ली  के  डिपुओं  से  दि०प०नि०
 की  और  दि०प०नि०  के  अधीन  निजी  प्रचालकों  की  1236  बसे  और  क्षाम  के  समय  1165  बसें
 निकाली  जाती  तथापि  किसी  तिद्चित  समय  पर  पह्चिमी  दिल्‍ली  में  चल  रही  बसों  की  सही
 संख्या  का  अनुमान  लगा  पाना  कठिन  है  क्‍योंकि  उत्तरी  और  दक्षिणी  क्षेत्रों  से  मी  परिचमी
 दिल्‍ली  में  विभिन्‍न  गन्तथ्यों  तक  बसे  आती  इसी  प्रकार  पद्दियमी  दिल्‍ली  के  शथानों  से  लनेक  बर्से

 उत्तरो  और  दक्षिणी  दिल्ली  के  रूटों  पर  भी  प्रचालित  होती

 पश्चिमी  दिल्‍ली  में  नए  बने  बाहरी  रिंग  रोड  पर  दि०प०नि०  रूट  सं०  भ्रार०एल०  71,  153,
 761,  883,  888  चला  रहा  है  और  इन  पर  प्रचालन  के  लिए  27  बसे  लगाई  इसमें  और
 यातायात  की  आवष्यकता  को  देखते  हुए  और  संसाधन  उपलब्ध  होने  पर  की

 दिहली  को  हेलीफोन  डायरेक्टरी  को  हिरदी  में  छापवा  +

 3555.  कुमारी  उस्ता  मारतो  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  किः

 दिल्ली  को  टेलीफोन  डायरेक्टरी  पहली  बार  हिन्दी  में  कब  छापी  गई

 इस  डायरेक्टरी  के  हिन्दी  ओर  अंग्रेजी  संस्करणों  का  प्रकाशन  किस-किस  वर्ष  किया

 हिन्दी  ओर  अंग्रंजी  संस्क  रणों  को  साथ-साथ  न  छापे  जाने  बथा  हिम्दी  संस्करश्र का
 अंग्र जी  संस्करण  के  प्रकाशन  के  बाफी  देर  बाद  वितरण  किये  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 अन्य  किन-किन  शहरों  में  हिन्दी  टेलीफोन  डायरेक्टरी  का  प्रकाशन  प्रारम्म  हो  गया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  जनेहबर  दिल्‍ली  की  हिम्दी  टेलीकोन
 निर्देशिका  सर्वप्रथम  1968  में  प्रकाशित  की  गई  थी  ।

 जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  मर्द  है  ।

 दिल्‍ली  की  हिन्दी  ओर  अंग्रेजी  टेलीफोन  निर्देशिका  के  संस्करणों  को  प्रकाशिल  करने

 *

 ! है
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 के  समय  में  अन्तर  होता  है  क्योंकि  हिन्दी  संस्करण  के  डाटा  डाटाबेस  से  लिए  जाते  हैं  जो  अंग्रेजी

 में  होता  कम्प्यूटरों  की  मदद  अंग्र  जी  के  डाटा  का  अनुवाद/लिप्यंतरण  करके  इस  समय

 हाल  को  कम  करने  के  प्रयास  किए  गए  इस  सम्बन्ध  में  सॉफ्टवेयर  की  समस्याओं  को  अब  हल
 कर  लिया  गया  है  ओर  दिल्‍ली  की  अगली  हिन्दी  टेलीफोन  डायरेक्टरी  लगभग  3  महीने  में  प्रकाशित

 हो  जाने  की  भाशा

 मध्य  उत्तर  प्रदेश  के  कई  नगरों  में
 फोन  निर्देशिकायें  हिन्दी  में  प्रकाशित  की  जा  रही  हैं  ।

 विधरण

 1968  से  अब  तक  हिन्दी  और  अंग्रेजी  में  प्रकादित  की  गई  टेलीफोन  डायरेक्टरियों  का
 बार  ब्यौरा  इस  प्रकार

 ऋम  सं०  हिस्दी  डायरेक्टरी  अंग्रेजी  डायरेक्ट री

 1.  1968  ००००००

 2,  veeeee  1969

 3,  1970  1970

 4.  1971  1971

 5.  1972  1972

 6.  1974  1974

 7.  1976  1976

 8.  1977  1977

 9,  1978  1978

 10.  1980  1980

 11,  है  1982

 12.  1988  ***«««

 13.  ००००००
 कक

 14.  ००००००
 1986

 15.  1988  1988

 16.  .
 नम

 स्मृति  डाक  टिकट  जारी  करना

 3556,  भी  सम्तोष  कुस।र  श्ंगबार  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 नम  नम म_नमम-__+म«+म+म-भ+म-नमं_न+ममम++म मन  म+म+म_मम  न  मान  मम मन

 उन  विभूतियों  के  नाम  क्या-क्या  हैं  जिनकी  स्मृति  में  ब्द  1990  के  दोरान  अब  तक  डाक
 टिकट  जारी  किए  गये

 वर्ष  1990  के  दौरान  जारी  किए  जाने  बाले  ओर  स्मृति  डाक  टिकटों  का  ब्योरा  क्‍या
 भोर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्‍या  नीति  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेइबर  :  जिन  विभूतियों  की  स्मति  में  1990
 के  दोरान  अब  तक  स्मारक  डाक  टिकट  जारी  किये  गये  हैं  उनके  नाम  संलग्त  विव  में  दिये  गये

 1990  के  दौरान  जारी  किये  जाने  वाले  अस्थायी  तौर  पर  प्रस्तावित  स्मारक  डाक
 टिकटों  का  अ्यौरा  संलग्न  दिया  गया  है  ।

 दस  उद्दंष्य  से  निर्धारित  मार्गनिर्देशों  में  सरकार  की  नीति  बविस्तारपूर्वक  दी  गई
 संलग्न  में  दी  गई  डाक  टिकटों  को  जारी  करने  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  लेने

 के  समय  फिलेटली  सलाहकार  समिति  जो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  सलाह  देती  को  सिफारिदों
 ओर  अन्य  विभिन्‍न  बातें  मी  ध्यान  में  रखी  जाती  हैं  ।

 उन  विभूतियों  की  सूची  जिनकी  स्मृति  में  1990  के  दोरान  पभ्रब  तक  स्मारक  डाक
 टिकट  जारी  किए  गए  हैं

 क्रम  सं०  विभूति  का  नाम  जारी  करने  की  तारीख

 1  डा०  एूम०  जी०  रामचलान  17,290

 2.  हो  ची  मिल्ल  17.5.90

 3  चो०  चरण  सिह  29,5.90

 4.  खुदीराम  बोस  11.8,90

 5,  के०  केलप्पन  24.8.90

 1990  के  दौरान  जारी  की  जाने  बाली  भस्थायी  तौर  पर  प्रस्तावित  स्मारक
 टिकटों  की  सूची

 क्रम  सं०  विषय  जारी  करने  की  तारीख

 1  2  3

 खुशहाल  बालिका  मविध्य  देश  का  5.9.90



 लिखित  रैत्तरें  $0  1990

 \  2  3

 2.  अस्तर्राष्ट्रीय  साक्षरता  बर्ष  8.9.90

 3.  स्वच्छ  पेय  जल  10.9,90

 4.  सुन्दरलाल  श्चर्मा  28.9,90

 मं  एजियाई  खेल  29.9.90

 9-10.  कलकत्ता  हहर  की  जिशताब्दी  9.90

 11.  ए०के०  गोपालन  1.10,90

 12-13.  वन्य  जीव  6.10.90

 14,  सूयंमल  मिश्रण  19.10,90

 15.  कमला  देवी  चट्टोपाध्याय  29.10.90

 16,  भकक्‍त  कनकदास  10.90

 17-18,  बधाई/उत्सव  10.90
 19,  बाल  दिन  16.11.90

 20.  ज्ञानेष्वरी  15.11.90

 21,  दवाओं  से  हानि

 22-25.  जनजातीय  लोक  न्त्य  11,90

 26-27.  इनपैक्स  -90  12.90

 28-30.  भारत  के  शहर  12.90
 31.  जी०एन  बारदोलाई  12.90

 .. विवरण--3

 सार्गनिदंशक  सिद्धांत

 वर्ष  के  दौरान  जारी  किये  जाने  वाले  स्मारक/विशेष  डाक  टिकटों  की  संख्या  सीमित  की
 जाए  ताकि  यह  40  से  अधिक  न  हो  ।

 2,  डाक  टिकटों  को  विदोध  रूप  से  सेड्ीं/श्रृंसलाभों  मैं  जारी  किया  ज

 डाफ  टिकट  जारी  करने  की  रुप  रेखा  डाक  टिकट  जाशी  कर  ने  स ेलगमग  |  से  2  बर्ष
 पहले  तंयार  को  जानी

 4.  श्याति  प्राप्त  व्यक्तियों  पर  जारी  किए  जाने  वाले  डाक  टिकटों  को  संख्या  घटा  दो  जानी
 भाहिए  ताकि  यह  कुल  जारी  किये  जाने  वाले  डाक  टिकटों  के  250;  से  अधिक  न  हो  ।

 5.  जीवित  थ्यक्तियों  पर  डाक  टिकट  जारी  न  किया



 8  1912  लिखित  उत्तर

 6.  जहां  तक  ख्याति  प्राप्त  व्यक्तियों  का  सम्बन्ध  वे  प्रस्तरष्ट्रीय  र्याति  के  या  राष्ट्रीय
 स्‍तर  पर  प्रतिष्ठा  प्राप्त  भ्यक्ति  ऐसे  व्यक्ति  मी  हो  सकते  हैं  जो  यद्यपि  देक्ष  भर  में

 नहीं  जाने  जाते  हैं  लेकिन  जो  योग्य  थे  और  जिनके  बारे  में  देश  में  लोगों  को  जानना

 चाहिए  ।

 7.  प्रमुख  रजत  जयम्तियां  और  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मैलनों  के  उत्सव  विशेष
 आवरण  जारी  कर  मनाये  जाएं  ।

 उर्ल्जन  में  थी  किस्म  की  टेलीफोन  व्यवस्था  स्थापित  करता

 3557.  भी  सत्यनारायण  जठिया  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उज्जन  में  बी  किस्म  की  टेलीफोन  व्यवस्था  स्थापित  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेश्बर  नहीं  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 गुजरात  में  डाक  सुविधाएं

 3558,  भरी  जयम्तीलाल  थीरचम्द  भाई  झाह  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  गुजरात  के  कई  गांवों  मैं  देनिक  वितरण  जैसी  डाक  सुविधाएं  अभी  तक  उपलब्ध

 नहीं

 यदि  तो  निकट  भविष्य  में  यह  सुविधा  किन-किन  गांबों  में  उपशब्ध  करा  दी
 और

 दिनांक  31  1990  को  गुजरात  के  प्रत्येक  जिले  में  डाकभरों  और  उप-डाकधरों
 की  संख्या  कितनी-कितनी  थी  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खनेहबर  राज्य  के  सभी  गांबों  में  देनिक
 वितरण  की  सुविधा  ठपलब्ध  इसके  अतिरिक्त  जिन  10,630  गांवों  में  डाकभर  नहीं  हैं  उनमें  से
 5051  गांबों  में  लेटर  बाक्स  सुलभ  करा  दिए  गए  हैं  ।

 डाक  नेटवर्क  बिस्तार  कार्यक्रम  योजना  के  अन्तगंत  अन्य  राज्यों  की  भांति  गुजरात  के
 प्रामीण  क्षेत्रों  में  नए  डाकधर  खोले  गए  हाल  ही  में  जिन  गांवों  क ेलिए  डाकघर  मंजूर  किए  गए
 हैं  उन्हें  संतरन  विवरण  में  दर्शाया  गया  है  ।

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  समा  पटल  पर  रश्व  दी



 लिखित  उत्तर  30  1960:

 विवरण

 गुजरात

 31.3. 1990  को  मज्र  किए  गए  प्रामीण  डाकधर

 डाकघर  का  नाम  जिला

 1,  खरबनी  पंचमहल

 2...  ताखादियाहिमत

 3...  मिनाक्योर

 4...  बारपीपाड़ा  सूरत

 5,  मनका  बडोदरा

 6.  पटिया  पंचमहल

 हक  सिगेड़ी

 8.  मोजन  जामनगर

 9.  घलासोमनाथ  मंदिर  राजकोट

 10.  बेह  जामनगर

 11.  खज्रदी  राजकोट

 12.  दलपुरा  बनांसकांठा

 13,  वाधतन
 14,  रामपुर  मोता  राजकोट

 15,  सवपुरा  बनासकांठा

 16,  बरनोडा

 17.  छड्मेर
 18,  नागफना
 19.  संवोसी
 20.  मिथड़ो

 21.  ईशह्वरा  कच्छाभुज
 22,  मतगा  राजकोट

 23.  लिम्बडोटिस्बा  पंचमहल

 24,  मानपुर

 25.  बनासलाकुई
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 सोराष्ट्र  क्षेत्र  में पेघअल  समस्या

 3559,  भी  अलबस्त  मजबर  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  विशेषकर  सोराष्ट्र  क्षेत्र
 में  इस

 समय  कितने  ग्रामों  में  मारी  पेयजल  समस्या

 का  संकट  बना  हुआ

 सौराष्ट्र  क्षेत्र  के  ग्रामों  में  पेयजल  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए
 अथवा  उठाने  का  विचार

 क्‍या  सोराष्ट्र  क्षेत्र  में  वर्षा  की  कमी  के  कारण  लगभग  सूखे  की  स्थिति  भोर

 यदि  तो  सरकार  का  इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामीभ  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  उपेसा  माथ  :
 1-4-90  को  गुजरात  में  बिना  स्वच्छ  पेयजल  सुविधा  वाले  स्श्रोत  बिहीनਂ  99  गांव  थे  जिनमें

 से  60  गांव  सौराष्ट्र  क्षेत्र  में  थे  ।

 सौराष्ट्र  क्षेत्र  के  60  गांवों  सहित  सभी  99  समस्याग्रस्त  गांवों  में  31.3,91  तक  पेयजल
 की  सुविधाएं  मुहैया  करा  दिये  जाने  की  संमावना  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रषन  नहीं  उठता  ।

 ऋषिकेश  और  बद्रोनाथ  के  बोच  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  प्रस्ताव

 3560.  श्री  जगपाल  सिंह  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  ऋषिकेश  भ्रोर  बद्रीनाथ  के  बीच  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  निर्माण  कार्य

 शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  लिए  कितनी  घनराशि  नियत  की

 गई

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  के०पी०  :  उत्तर  प्रदेश  में
 बद्रीनाथ  सड़क  को  राष्ट्रीय  राजमागं  प्रिड  में  शामिल  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 फिलहाल  प्रएन  नहीं  उठता  |

 समेकित  मत्स्यम  कोचीन  का  स्थानांतरण

 3561,  भी  पी०ए०  एस्टनी  :  क्‍या  कृथि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  कोचीन  स्थित  समेकित  मत्स्यन  परियोजना  कग  किसी  अम्य  राज्य  में  स्थानांतरित

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नीतीक्ष  :  (१)
 नहीं  ।

 प्रएन  नहीं  उठता  ।
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 लिखित  उत्तर  $0  1990

 विदेशी  अंशवाम  प्राप्त  करने  के  लिए  सभुभति  आप्त  संग संगठन/संस्थार्ये

 3562,  श्री  ए०हे  ०ए०  अख्युल  समद  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बतामे  की  कपा  करेंगे  कि  :

 विदेशी  अंशदान  प्राप्त  करने  के  लिए  राज्यवार--कितने  संगठनों  और  संस्थाओं को

 अनुमति दी  गई

 इस  समय  ऐसे  कितने  संगठन  भौर  संस्थायें  जो  पंजीकृत  तो  हैं  लेकिन
 हे

 लेनी उन्हें  प्रत्येक  प्रेषण  के  लिए  अलग-अलग  प्रनुमति  लेनी  पड़ती

 इस  समय  उन  संगठनों  के  नाम  कया  हैं  जिन्हें  विदेशी  अंशदान  प्राप्त  करने  की

 अनुमति  नहीं

 गत  तीन  वित्तीय  बर्षो  के  किन-किन  संगठनों/संस्थाओं  को  विदेशी  अशदान

 प्राप्त  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  और

 ($)  गत  तीम  वर्ष  प्रत्येक  उहूं  द्यवार  एवम्‌  समुदाय-बार  कुल  कितना
 विदेशी  अ  शदान  प्राप्त  हुआ  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुधोध  कास्त  :  से  ).  सूचना  घ

 तथा  डः  अनुलग्नकों  में  दी  गई  में  रखे  गये/देलिए  संख्या  एल०टी०  1519/90]  वर्ष

 1989  के  किए  आंकड़ों  का  संकलन  किया  जा  रहा  संगठनों/संस्थाभों  हरा  विदेशी  अशदान
 प्राप्त  करने  के  समुदायवार  रिकार्ड  नहीं  रखे  आते  हैं  ।

 पूर्षोत्तर  मारत  में  बिद्रोहियों  को  धंग्लादेश  से  सहायता

 3563,  भरी  मंजय  लाल  :
 भी  धार  ०एन०  राकेश  :
 भरी  प्रकाश  थी०  पाठिल  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्‌ूपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  एडिंग  रेबल्स  इन  नार्थ-ईसट  इंडियाਂ  क्षीषंक  से
 प्रकाहशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 कया  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  और  जानकारी  प्राप्त  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  विस्तृत  ब्यौरा  क्‍या

 कया  सरकार  मे  इस  मामले  को  बांग्लादेश  सरकार  के  समक्ष  उठाया  और
 यदि  तो  इसके  क्‍या  निष्कर्ष  निकले  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  सुबोध  कास्त  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 से  (8).  तीन  उम्रबादी  बंगलादेश  के  सिलहूट  जिले  में  जाने  का  प्रयास  कर  रहे  वे  ।
 इस  बारे  पर्याप्त  ध्योरों

 के उपलब्ध न होने के कारण इस मामले को बंगलादेश सरकार के साथ नहीं उठाया गया ।
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 >>  ----

 संसद  सवस्थों  को  सिफारिश  पर  टेलीफोन  कनेश्सन

 3564,  थी  राम  सागर  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 (%)  1989  से  30  1990  तक  मंत्रियों  और  संसद  सदस्यों  की  सिफारिक्षों  पर

 प्राथमिकता  के  आधार  पर  कितने  टेलीफोम  कमेक्‍्दान  मंजूर  किए

 क्‍या  संसद  सदस्यों  की  सिफारिशों  प्राथमिकता  के  आधार  पर  जारी  किए  जाने

 वाले  टेलीफोन  कनेक्‍्शनों  की  संख्या  को  निर्धारित  बरने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 संसद  सदस्यों  की  सिफारिश  पर  टेलीफोन  कनेक्शन  मंजूर  किए  जाने  के  कया

 मानदंड  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेहथर  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और

 समा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 और  टेलीफोन  बनेक्शन  मंजूर  करने  के  बारे  में  संसद  सदस्यों  की  सिफारिक्षों  पर

 समुचित  ध्यान  दिया  जाता  है  और  गुणावगुण  के  भ्राधार  पर  टेलीफोन  मंजूर  किए  जाते  हैँ  ।  यश्चपि

 संसद  सदस्यों  बी  सिफारिशों  पर  पश्रग्मनता  के  आधार  पर  जारी  किये  जाने  वाले  टेलीफोनों  की  संख्या

 निर्धारित  करने  का  अब  तक  कोई  |नर्णय  नहीं  लिया  गया  ऐसी  सिफारिफों  पर  विधिवत्‌
 विचार  किया  जाता  है  ओर  उनके  गुणदोषों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्राथमिकता  के  आधार  पर

 टेलीफोन  मंजूर  किए  जाते  हैं  ।

 मध्य  प्रवेश  में  होम  गार्डों  की  संख्या

 3565,  ध्री  एस०सी०  बर्मा  :  क्‍या  भह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ते  राज्य  में  होम  गाड़ों  की  संख्या  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  केगत
 को  भेजा

 यदि  तो  कब  तथा  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  को  मंजूर  कर  लिया

 यदि  तो  इसकी  वर्तमाम  स्थिति  कया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुधोष  कान्त  :  जी  श्रीमान्‌  ।  केग्द्र  सरकार
 को  मध्य  प्रदेश  में  होम  गार्डों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  के  ब।रे  में  राज्य  सरकार  से  दो  भ्रस्ताब  प्राप्त

 हुए
 होम  मार्डों  की  संख्या  में  वर्तमान  प्रधिकृत  संख्या  के  10%  के  बराबर  बढ़ोतरी  करने  के

 प्रथम  प्रस्ताव  पर  केन्द्र  सरकार  ने  स्वीकृति  दे  दी  जो  1700  बनती  इस  स्वीक्षति  के  बारे  में
 16  1990  को  राज्य  सरकार  को  सूचित  कर  दिया  गया

 होम  गा़ों  की  में  और  बढ़ोतरी  करने  के  आरे  में  राज्य  सरकार  के  दूसरे  प्रस्ताव
 पर  केन्द्र  सरकार  विचार  कर  रही



 लिखित  उत्तर  40  1990

 समिजोरम  और  नागालेंड  के  लोगों  को  पासपोर्ट  जारो  करना

 3566.  डा०  सो०  सिलबेरा  :  क्‍या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पासपोर्ट  जारी  करने  के  लिए  मिजोरम  ओर  नागालैंड  के  लोगों  से  प्राप्त  अनुरोधों
 का  राज्य  सरकार  और  केन्द्रीय  गह  मंत्रालय  द्वारा  पुलिस  से  सत्यापन  कराया  जाता

 यदि  तो  तत्संबंधी  संगत  नियमों  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  उन  राज्यों  के  लोगों  से  प्राप्त  प्रावेदनों  के  संबंध  में  मी  यही  प्रक्रिया  अपनाई
 जाती

 यदि  तो  मिजोरम  ओर  नागालेंड  के  भावेदकों  के  मामले  में  अलग  प्रक्रिया  अपनाने

 के  क्‍या  कारण

 (8)  क्‍या  सरकार  का  सभी  नागरिकों  के  लिए  समान  रूप  से  पुलिस  द्वारा  सत्यापन  किए  जाने
 की  प्रक्रिया  निर्धारित  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  यह  कब  से  छुरू  कर  दिया  जाएगा  और  यदि  तो  इसके  क्‍या

 कारण  हैं  ?

 विदेक्ष  मंत्री  इसा  कुमार  :  जी  हां  |

 पासपोर्ट  आवेदन  प्राप्त  होने  के  बाद  पासपोर्ट  1967  की  घारा  5  और  6  में

 निहित  व्यवस्थाओं  के  अनुसार  संबंधित  प्राधिकरणों  से  सत्यापन  कराया  जाता

 और  ऐसे  सत्यापन  की  प्रथा  और  प्रक्रिया  मौजूदा  सुरक्षा  वातावरण  पर  आधारित

 होती

 (5)  भोर  जी  नहीं  |  सुरक्षा  वातावरण  अलग-अलग  राज्यों  में  मलग-अलग  होता  है  ।

 तेल  की  बिक्री

 3567.  भरी  भयानी  झंकर  होटा  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  गुजरात  कोआपरेटिव  मिल्क  मार्केटिंग  फेडरेशन  और
 उसके  निजी  वितरकों  के  माध्यम  से  अत्यधिक  कमीदान  पर  तेल  की  बिक्री  करता  है  और
 यदि  तो  जी०  सी०  एम०  एम०  एफ०  लिमिटेड  द्वारा  इस  उत्पाद  पर  क्‍या  कमीझन  दर  वसूल
 की  जाती

 क्या  दिल्‍ली  में  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  की  फल  और  सब्जी  बिक्री-केन्द्रों  द्वारा  इसे
 मामूली  कमीक्षन  पर  बेचा  जा  रहा

 यदि  तो  इस  मामले  की  कोई  जांच  कराई  भौर

 कया  घारा  और  दूसरे  उत्पादों  की  देश  भर  में  बिक्री  केवल  सहकारी  संस्थाओं|उचित
 दर  दुकानों/सुपर  बाजारों  के  माध्यम  की  जायेगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  मोतीश  :
 घारा  तेल  का  विपणन  जी०सी०एम०एम०एफ०  लिमिटेड  के  माध्यम  से  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड
 द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।  जी०  सी०  एम०  एम०  एफ०  को  2  प्रतिशत  कमीक्षन  अदा  किया  जाता  है
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 ताकि  इसी  माजिन  से  वितरण  के  स्थानीय  परिवहन  तथा  अपने  वितरण/विपणन  स्टाफ  के
 वेतन  को  पूरा  कर  सके  ।

 (8)  दिल्‍ली  में  फल  तथा  सब्जियों  के  विक्रय  केन्द्र  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  के  हैं  तथा
 उनकी  परिचालन  लागत  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  को  फल  तथा  सब्जी  परियोजना  हारा  वहन  की
 जा  रही  चूंकि  सभी  प्रकार  की  परिचालन  लागतें  फल  तथा  सब्जी  परियोजना  द्वारा  वहन  की
 जाती  इसलिए  इन  विक्रय  केन्द्रों  के संचालकों  को  दिया  जाने  वाला  कमीशन  नाममात्र  का

 नहीं  ।

 यद्यपि  धारा  तेल  सहकारी  स्टोरों  के  माध्यम  से  भी  बेचा  जा  रहा  परन्तु  धारा  तेल
 की  बिक्री  को  सहवारी  तथा  साबंजनिक  वितरण  प्रणाली/सुपर  बाजार  के  विक्रय  केन्द्रों  के  माध्यम
 से  ही  सीमित  करना  उचित  नहीं  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोई़  का  मुरूय  उहं  एय  उपभोक्ताओं
 के  सभी  वर्गों  को  ठचत  दामों  पर  शुद्ध  खाद्य  तेल  उपलब्ध  कराना  है  ।  इसलिए  धारा  का  विपणन

 दूसरे  खुदरा  विक्रय  केन्द्रों  से  भी  जारी  रखने  का  प्रस्ताव  किया  गया

 बेक  अधिकारियों  के  स्थानांतरण  के  बारे  में

 3568,  भरी  यादवेगत  दस  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  वित्त  मंत्रालय  मैं  उप  प्रधान  मंत्री  के  नाम  कुछ  बेंक  अधिकारियों  के  स्थानांतरण  के
 बारे  में  एक  संदेशਂ  प्राप्त  हुभ्ना

 कया  यह  संदेश  भूठा  पाया  गया  प्लौर  यदि  तो

 क्‍या  हस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  और

 दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  को  सजा  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  जनेश्बर  से  (5),  जानकारी  एकत्रित  की
 जा  रही  है  जिसे  समा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 भारत-जापान  राजन  तिक  सहयोग

 3569.  भी  केलाक्ष  मेघबाल  :  कया  बिदेशी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  जापान के  प्रधान  मंत्री  ने  हाल  ही  में  भारत  के  अपने  दौरे  में  ऐसा  कोई  प्रयास
 किया  है  जिसे  जापान  के  राजदूत  ने  मारत  और  जापान  के  बीच  सहयोगਂ  की  संज्ञा

 दी  ओर

 (@)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  भ्रोर  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 विदेश  संत्री  इसा  कूमार  :  और  सरकार  ने  मारत  और  जापान
 के  बीच  सहयोगਂ  के  बारे  में  जापानी  राजदूत  की  कथित  टिप्पणी  के  संबंध  में  एक
 खबर  अखबार  में  देखी  बताया  जाता  है  कि  जापान  के  राजदूत  ने  यह  कहा  था  कि

 प्रकार  के  सहयोग  की  परिधि  अभी  तय  होनी
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 राजनैतिक  मसलों  पर  द्विपक्षीय  विचार-विमर्श  के  अतिरिक्त  सरकार  को  भारत  और  जापात
 के  बीच  किसी  राजनेतिक  सहयोग  के  किन्हीं  विशिष्ट  सुझावों  की  कोई  जानकारी  नहीं
 जब  कभी  संमव  हो  सरकार  इस  प्रकार  के  सहयोग  का  स्वागत  करेगी  ।

 भारत  और  जापान  के  बीच  संबंध  सद्भावपूर्ण  और  सौहादंपूर्ण  1990  में  प्रधानमंत्री

 काइफू  की  यात्रा  से  एक  दूसरे  को  ज्यादा  अच्छी  तरह  समझते  में  मदद  मिली  तथा  इससे  दोनों  देक्षों
 के  बीच  विद्यमान  संबंध  और  सुदृढ़  सरकार  आपसी  हिल  के  सभो  मामलों  पर  जापान  के  साथ
 मारत  की  बातचोत  का  सिलसिला  जारी  रखने  को  बहुत  महत्व  देतो

 फूलों  की  खेती

 3570  श्री  रणि  नारायण  पाणि  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 देश  में  कितने  क्षेत्र  में  फूल  उगाए  जाते  और

 सरकार  द्वारा  फूलों  की  खेती  में  सुधार  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  और  इस

 प्रयोजन  के  लिए  क्‍या  सुविधाएं  दी  गई  हैं  अथवा  दी  जाएंगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नोतोश  :
 पह्चिचम  आन्ध्र  उत्तर  प्रदेश  तथा  जम्मू  और  कश्मोर

 फूल  उगाने  वाले  प्रमुख  राज्य  हैं  ।

 फूलों  को  खेती  में  सुधार  करने  के  लिए  अच्छी  रो4ण  सामग्री  का  प्रचार  तथा  वितरण

 फूल  उगाने  के  लिए  उन्नत  क्रृषि  तकनीकों  का  प्रदर्शन  किसानों  को  अद्यतम  जानकारों
 का  पझ्ंतरण  करने  तथा  १रिबहन  आदि  के  लिए  सहायता  देने  जैसे  कई  कदम
 उठाए  गए  बिसानों  बे  अच्छी  रोपण  तकनीबी  प्रोत्साहन  भ्रादि

 मुहैया  कर  ने  के  लिए  फूलों  की  खेती  के  एकीकृत  विकास  पर  वर्ष  1990-91  के  दौरान  एक  केन्द्रीय
 क्षेत्र  की  योजना  को  क़ियानर्वित  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 भूतपूर्थ  सेनिकों  हारा  पंचायत  स्तर  से  संसद  तक  सीट  आरक्षित  करने  को  सांग

 3571.  भरी  हरीश  पाल
 भी  बालेदबर  यादव  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भूतपूर्व  सनिकों  ने  अपने  लिए  पंचायत्र  स्तर  से  संसद  तक  सीट  आरक्षित  करने
 और  अपने  लिए  निवर्चिन  क्षेत्रों  के  निर्धारण  करने  की  मांग  की

 ।  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उनकी  मांगों  पर  विचार  किया
 पदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  निर्णय  रे  या  गया  और

 यदि  तो  इस  विषय  पर  कब  तक  विचार  किए  जाने  की  संमावना  है  ?
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 चीन  सीणा  जियाद  की  स्थिति

 3572,  प्रो०  के०  थी०  थालस  :  क्‍या  विदेक्ष  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  मारत  और
 चोन  के  बीच  सीमा  विवाद  की  स्थिति  क्‍या  है  ?

 विदेश  मंत्री  इसा  कुमार  :  मारत-चीनत  सीमावर्ती  क्षेत्रों  की  स्थिति  क्षांतिपूर्ण
 बनी  हुई

 उत्तरी  दिल्‍ली  में  बाहुन  जांच  एकक

 3573.  भ्री  बालेदबर  बादव  :  गया  जल-भृतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उत्तरी  दिल्ली  में  एक  आधुनिक  वाहन-जांच  एकक  स्थापित
 करने  का

 (a)  यदि  तो  उसकी  मुल्य  विशेषताएं  क्‍या  और

 यह  एकक  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  और  इस  पर  कितना  थ्यय
 किया  जाएगा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  के०पी०  :  (१)  और  दिल्ली  प्रशासन  ने
 सूचित  किया  है  कि  उत्तरी  दिल्ली  में  बाहरी  रिंग  रोड  पर  बुराड़ी  में  एक  मोटर  बाहुन  जांच  हकाई
 का  प्राधुनिकीकरण  किया  जा  रहा  22  एकड़  का  एक  प्लाट  पहले  ही  खरीदा  जा  चुका  जांच
 के  मौजूदा  अल्प  बिकसित  ढांचे  को  आधुनिक  हांचे  द्वारा  प्रतिस्थापित  किए  जाने  की  योजना  बनाई

 गई  इस  परियोजना  में  ट्रकों  की  जांच  के  लिए  10  कक्ष  ध्ौर  आटो-रिक्शाओं  के  लिए  6  कक्षों
 का  निर्माण  तथा  पाकिंग  कक्षों  और  सहायक  सेवाओं  के  प्रावधान  की  परिकल्पना  की  गईं  है  |
 सिविल  कार्य  लगभग  पूरा  हो  चुका

 इस  परियोजना  की  कुल  ध्मुमानित  शाधत  4.95  करोड़  ₹०  है  इस  आशुतिकीकृत
 इकाई  के  1991  के  मध्य  से  कार्य  शुरू  करने  की  संभावना

 भारत  पाक  सीमा  पर  कंटदीले  तार  शबाना

 3574.  भरी  हरिकेबल  प्रसाद  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे कि  :

 मारत  पाक  सीमा  पर  घुसपंठ  को  रोकने  के  लिए  कितने  क्षेत्र  में  कंटीले  तार  लगाने  का

 कार्य  पूरा  हो  गया

 इस  पर  कुल  कितनी  घनराक्षि  खर्च  की  गई

 सीमा पर  प्रमी  कितने  क्षंत्र  में  कंटीले  तार  लगाये  जाने  और

 कंटीले  तार  लगाने  का  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  ?

 गृह  संद्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुबोध  काम्त  :  और  पंजाब  और
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 राजस्थान  क्षेत्र  में  सीमा  पर  चुनिन्दा  क्षेत्रों  में  बाड़  लगाने  का  कार्य  पूरा  कर  लिया  गया  है  ।  जिन

 क्षेत्रों  मे ंबाह  लगायी  गई  है  उनकी  लम्बाई  निम्न  प्रकार

 (1)  पंजाब  क्षेत्र  120.00  कि०  मीटर

 (2)  राजस्थान  क्षेत्र  58.8  कि०  मीटर

 30.7.1990  तक  बाड़  लगाने  के  कार्य  पर  27.57  करोड़  रुपये  ब्यय  हुए  ।

 और  पंजाब  में  कुल  236  कि०  मोटर  अतिरिक्त  क्षेत्र  में  बाड़  लगाने  के  कार्य  को

 मंजूरी  दे  दी  गयी  यह  कार्य  प्रारम्भ  होने  के बाद  9  महीने  के  मीतर  पूरा  कर  लिये  जाने  की
 आशा  भारत  पाक  सीमा  क्षेत्र  में  बाड़  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 पर  प्रतिबंध

 3575.  भी  स्रजवान  सोलंकी  :  क्‍या  क्षषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  नामक  एक  जहरीली  गोली
 पर  प्रतिबंध  लगाने  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  जहरीले  रसायन  पर  कब  तक  प्रतिबंध  लगा  दिया  जायेगा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  बिमाग  में  राज्प  मंत्री  नोतीश  :
 और  बीटनाशी  दवा  1968  के  तहत  गठित  केन्द्रीय  कीटनाशी  दवा  बोडं  द्वारा
 की  गई  सिफारिश  के  आधार  पर  भारत  सरकार  द्वारा  एव्यूमिनियम  फॉस्फाइड  की  बिक्री  तथा  प्रयोग
 को  सीमित  कर  दिया  गया  है  ।  इसे  भारत  सरकार  के  पौध  रक्षण  सलाहकार  द्वारा  अभिस्वीकृत
 विदोषज्ञता  वाले  कीट  नियंत्रण  आपरेटरों  द्वारा  केवल  इन्हें  ही  बेचा  जा  सकता  सरकारी
 विभागों  (2)  सरकारी  उपक्रमों  (3)  मंडागार  मास्तीय  खाद्य  निगम  जैसे  संगठनों
 को  ।  सरकार  द्वारा  एल्यूमिनियम  फासफाइहड  के  प्रयोग  वो  पहले  ही  सीमित  किया  गया
 इसलिए  इस  समय  इस  पर  रोक  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 दिल्‍ली  में  टंक्सी  और  आटो  रिक्शा  चालकों  हारा  श्रथिक  किराया  असल  किया  जाता

 3576.  श्री  अरविसद  तुलसीशाम  कांबले  :
 भी  मबानो  ह्ंकर  होठा  :

 क्या  जल-झूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दिल्‍ली  में  अनेक  टेक्सी  और
 रिक्शा  चालक  मीटर  से  किराया  लेने  की  बात  पर  चलने  से  मना  कर  देते

 यदि  तो  उनसे  नियमों  का  पालन  कराने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई

 है/करने  का  विधार  किया  गया

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्‍ली  पुलिस  और  परिवहन  दिल्ली  प्रशासन  को

 इस  प्रकार  भ्रधिक  किराया  वसूलने  वाले  चालकों  के  क्षिलाफ  कितनी  क्षिकायतें  प्राप्त  हुई  ओर
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 एस  अवधि  के  दौरात  इनमें  से  कितने  चालकों  के  विरुद्ध  कायंबाही  की  गई  है  ?

 लल-भूतल  परिथहन  मंत्री  क०  पी०  :  परिबहन  दिल्ली
 तथा  दिल्‍ली  पुलिस  ने  सूचित  किया  है  कि  हस  प्रकार  की  कुछ  शिकायतें  मिली

 प्रवतंन  गलती  करने  वाले  चालकों  के  खिलाफ  विनियमों  के  अनुरूप  जुर्माना
 लगाकर  परमिटों  को  निलंबित  करके  तथा  न्यायालय  में  मुकदमा  चलाकर  कारंवाई  करते  रहे
 इसके  अतिरिक्त  पुलिस  मुख्यालयों  में  एक  शिकायत  कक्ष  की  स्थापना  की  गई  है  जो  भककर्ताओं  के
 खिलाफ  कारंबाई  हेतु  शिकायतें  प्राप्त  करने  के  लिए  फोन  नं०  3319334  १र  रात  कार्य  करता

 है  ।  आवद्यकता  पड़ने  पर  प्रयोग  करने  के  लिए  जनता  को  प्री-पेड  शिकायत  पत्र  बांटे  गए  हैं  ।
 यात्रियों  को  सुविधा  के  लिए  पुलिस  प्राधिकारियों  द्वारा  रेलवे  बस  अड्डे  एस०

 तथा  हवाई-अड्डे  पर  टैक्सियों  और  प्राटो-रिक्शा  की  प्री-पेड  सेवा  की  योजना  बनाई
 गई  है  ।

 और  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  परिषहन  निदेशालय  को  टेक्सियों  और
 रिक्‍्शाओं  के  चालकों  के खिलाफ  398  छिकायतें  प्राप्त  हुईं  |  इनमें  से  49  मामलों  में  जुर्माना  किया

 93  मामलों  में  परमिट  निलस्बित  किए  गए  और  95  मामले  न्यायालय  के  सुपुर्ं  किए  मए  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  दिल्ली  पुलिस  प्राधिकारियों  को  टेक्सियों  एवं  आटो  रिक्शा  चालकों
 के  खिलाफ  जो  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  चलने  से  मना  अधिक  किराया  बसूलने  तथा

 दुष्यंवहार  से  संबंधित  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  उह्लंधनों  के  संबंध  में  प्राप्त  शिकायतों
 तथा  उनके  द्वारा  शुरू  किए  अभियोजनों  की  संख्या  इस  प्रकार

 |
 1987  1988  1989  1990  (31.7.90  तक )

 जन  जया  बन न  न  तत36ख
 टी०एस०आर०  के  खिलाफ  4480  5147  4425  2552
 प्राप्त  कुल  शिकायत

 टैक्सियों  के  लिलाफ  उपलब्ध  उपलब्ध  225  185

 शिकायतें  नहीं  नहीं

 क्षिकायतों  पर  तथा  मौके

 पर  जांच  करने  के  बाद

 टी०  एस०  आर०  पर

 श्रमियोजन  7375  11092.  10489  12197

 टैक्सियों  पर  अभियोजन  878  718  412  333
 ——

 केरल  में  ताड़  तेल  धमुसंधान  केसा

 3577.  भरी  के०  मुरलोधरण  :  गया  कृथि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  केरल  में  स्थापित  किए  जाने  बाले  राष्ट्रीय  ताड़  तेल  अनुसंधान  केम्द्र  का  दर्जा  क्‍या

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  इसके  लिए  तिबेस्द्रम  जिले  में  उपयुक्त  स्थान  का  चयन  किया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  उपरोक्त  अनुसंधान  केन्द्र  को  केरल  के  बजाय  किसी  दूसरे  रोज्य  में
 स्थापित  किया  जाएगा  ?

 at

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्री  नोतीश  :
 मारत  सरकार  ने  केरल  में  तेल-ताड़  पर  एक  राष्ट्रीय  अनुसंघान  केन्द्र  स्थापित  करने का

 कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।
 ऐ

 से  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 जिनमी  पेयजल  भसिशन  और  जल  संसाधन  प्राधिकरण  के  बीच  समत्वय

 3578,  श्री  पी०आर०  कमारमंगलमस  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मिनी  पेयजल  मिशन  का  जल  संसाधन  प्राधिकरण  के  साथ  समन्वय  और

 यदि  तो  सलेम  जिले  में  ऐसे  कितने  गांव  जिन्हें  पेयजल  सुविधायें  उपलब्ध  कराई

 गई  हैं  ?

 कवि  मंत्रालय  में  प्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  उपेस्त्र  नाथ  '  केन्द्रीय

 प्रायोजित  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  राज्य  क्षेत्र  के  न्यूनतम
 आवधष्यकता  कार्यक्रम  आदि  के  सामान्य  योजना  कार्यक्रम  के  साथ  समन्वय  से  मिनी  मिशन  परियोजना
 क्षेत्रों  के  अंतगंत  अनुमोदित  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  एक  समन्वित  तथा  अन्तर  अनुशासित
 नीति  प्रपनायी  जाती  है  ।  प्रत्येक  राज्य  में  रहितਂ  समसयाग्रस्त  गांवों  में  वैज्ञानिक  ढंग  से

 स्रोतों  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  वंज्ञानिक  ज्रोत  अन्वेषी  समिति  केन्द्रीय  भूजल  बोर्ड  तथा

 अन्य  संबंधित  विमागों/एजेंसियों  का  एक  प्रतिनिधि  शाममल  का  गठन  किया  गया  है  ।

 सलेम  जिले  के  समी  गांथों  को  पूर्ण  या  आंशिक  रूप  से  स्वच्छ  पेयजल  सुकिषायें

 मुहैया  करा  दी  गई  725  बसाबवटों  में  से  285  को  से  पूर्व  पेयजल  सुविधाएं  मुहैया  करा
 दी  गयी  थी  तथा  शेष  440  बसावटों  को  मिनी  मिशन  के  अन्तगंत  लिया  गया  397  बसाबटों  में

 स्रोतों  का  पता  लगाने  के  कायं  पूरे  हो  घुके  हैं  ।

 घारा  तेल  को  अम्य  सकते  छाहा  तेस्तें  में  सिलाता

 3579,  भीमतो  बासव  राजेश्थरी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  ऐसी  रिपोर्ट  मिली  है  कि  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  द्वारा  बेचने  हेतु
 सप्लाई  किये  जा  रहे  तेल  पंकटों  को  थ्यापारियों  द्वारा  खोल  दिया  जाता  है  और  उनमें
 भ्रम्य  घटिया  किस्म  के  तेल  मिला  दिये  जाते  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इसमें  की  जा  रही  मिलावट  को  रोकने  और  घारा  तेल  की

 बिक्री  साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  और  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  करने  के  लिए  क्‍या  कदम
 उठाए  गए  हैं  ?

 ह  2
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 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाण  में  राज्य  मंत्री
 धारा  के  व्यापारियों  द्वारा  घारा  तेल  में  दूसरा  घटिया  किस्म  का  तेल  मिलाने  के  प्रयोगनाथे  घारा  के

 डिब्बों/पंकों  को  खोले  जाने  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 उपयुक्त  को  देखते  इस  अधधार  पर  मिलावट  की  जांच  किए  जाने  का  प्रएन

 नहीं  उठता  है  ।  इस  समय  सावंजनिक  वितरण  प्रगाली  के  माध्यम  से  केवल  भायातित  खाद्य  तेल  ही
 बेचा  जा  रहा  है  ।  यह  सुनिष्तितत  करने  के  लिए  कि  धारा  उपभोक्ताओं  तक  उसको  पर्याप्स  मात्रा
 में  सहकारी  स्टोरों  तथा  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोड़ं  के  फल  तथा  सब्जी  विक्रय  केन्द्रों  के  माध्यम  से
 बेचा  जा  रहा  है  ।

 पश्चिम  तटीय  नहर  को  राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  करना

 3580,  थ्री  ए०  चाह्स  :
 श्री  मुल्लापललली  रामचसान  :

 श्री  टी०  बशीर  :
 झो  एस०  कृष्ण  कुमार  :

 क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  में  जलमार्गों  को  राष्ट्रीय  जलमार्म  घोषित  करने  का  क्चार

 किन-किन  जलमार्गों  के  संबंध  में  जलसरवेक्षण  और  तकनीकी  आर्थिक  सम्भाश्यता  श्वंबंधी
 अध्ययन  किए  गए  और  यह  अध्ययन  किस-किस  तारीख  को  किए  गए

 प्रत्येक  प्रस्तावित  जलमार्ग  की  वतंमान  स्थिति  क्‍या  और

 इन  जनमार्गों  को  राष्ट्रीय  जलमार्ग  कब  तक  घोषित  कर  दिया  जाएगा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  के०  पो०  :  पह्चयमी  तट  उधौष

 मण्डल  नहर  ओर  चम्पाकरा  नहर  ।

 भोर  विभिन्‍न  खण्डों  में  किए  गए  जलीय  सर्वेक्षणों  भोर  तकनीकी-आधिक  अध्यय्त
 के  सम्बन्ध  में  स्थिति  निम्नलिखित  है  :--

 खंड  शुरू  किए  जाने  पूरा  होने  की
 की  तारीख  तारीक्ष

 (1)  पद्दिचयमी  तट  नहर

 (i)  कोचीन-क्विलान  1987  1988

 (1)  त्रिवेन्द्रम-किवालन  1989  1990

 (11)  कोट्टापुरम-बाडागरा  1990  1990

 (iv)  बाडागरा-कासगोडा  1990  90  तक

 .  पूरा  होने  का

 शिड्यूल
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 i  जज  ऋ  ऋ  ऋ  ७ह$७लाूऑफ७  नो  धपिय  य  एड  डिक  तय
 अलग  से  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  गया

 68)  फजोन  भयल  पहर  ॥|  है  बल्कि  कोचीन-क्विलान  अध्ययन  में

 |  शामिल  है  ।

 यह  ब्यवहाय  हुआ  तो  कोवलम  से  त्रिवेन्द्रम  तक  के  खंड  को  मी  शामिल  किए  जाने  का

 प्रस्ताव  है  ।

 जैसे  ही  अध्ययन  पूरे  हो  प्रस्तावित  राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  करने  के  लिए  यथा

 अपेक्षित  केन्द्रीय  कानून  क्षीघ्र  ही  बनाये  जाने  की  आश्षा  है  ।

 एयर  के  निर्माण  हेतु  भूमि  सोबे  को  जांच

 3581.  भरी  मदन  लाल  छुराता  :

 श्री  प्रकाश  कोको  ब्रह्मभटट  :

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  22  1990  के  टाइम्सਂ  में  एयर  होटल
 प्रोब  श्ीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  वास्तविक  स्थिति  कया

 क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  जांच  के  भ्रादेश  दिये  और

 इस  सम्बन्ध  में  दोषी  पाये  गये  कर्ंचारियों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 गृह  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  सुबोध  कास्त  :  से  नई  दिल्‍ली  नगर
 पालिका  से  प्राप्त  सूचना  के  मंदिर  मार्ग  पर  4053  वर्ग  मीटर  की  भूमि  का  मैसर्स  सन
 एयर  होटल  लि०  सबसे  अधिक  ऊंचा  टैंडर  होने  के  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  द्वारा
 झाबंटित  किया  गया  था  ।  पार्टी  ने  उक्त  प्लाट  पर  एक  होटल  का  निर्माण  करना  आरम्म  कर  दिया  ।

 कुछ  विभागों  द्वारा  इस  स्थान  पर  एक  होटल  का  निर्माण  करने  पर  कुछ  आपत्तियां  करने  नई
 दिल्‍ली  नगर  पालिका  द्वारा  गोल  माकिट  उप  जिला  केन्द्र  एफ०ए०आर०  125,  के  64,000  बे

 फूट  का  एक  वेकल्पिक  प्नाट  1982  में  पार्टी  को  आवंटित  किया  पार्टी  ने  पहले  वाले  स्थान  पर
 निर्माण  रहू  करने  के  एवज  में  मुआवजे  के  लिए  दावा  करने  को  प्राथमिकता  नई  दिल्‍ली  नगर
 पालिका  ने  संकल्प  संख्या  45  दिनांक  4.10.83  के  द्वारा  29,00,000/-₹०  के  पूरे  और
 अस्तिम  रूप  भुगतान  करने  पर  विचार  किया  ।

 मुआवज  के  भुगतान  में  कधित  अनियमितताओं  से  संबंधित  मामलों  को  नई  दिल्ली  नगर
 पालिका  द्वारा  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  को  भेज  दिया  गया  है  ।

 पार्टी  द्वारा  दायर  की  गई  13.12.85  की  अर्जी  के  जवाब  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  ने  पहले
 आबंटित  किए  एफ०ए०आर०  125  के  64,000  वर्ग  फुट  के  मुकाबले  में  उसी  क्षेत्र  में  होटल
 निर्माण  के  प्लाट  को  80,000  वर्ग  फुट  तक  बढ़ाने  का  निर्णय  लिया

 पार्टी
 को  भावंटन  की  अन्य  शर्तों  का  अनुपालन  करने  तथा  पूरक  समभौते  को

 कार्यान्वित  करने  का  अनुरोध  किया  गया  इसका  अनुपालन  किए  जाने  पार्टी  को  दिनांक
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 2.2,88  को  79,077.82  वर्ग  फुट  के  प्लाट  का  कब्जा  दे  दिया  गया  ।  क्‍योंकि  कुल  आबंटित  किए
 जाने  वासे  क्षेत्र  का  98.89%  क्षेत्र  का  कब्जा  पहले  ही  दिया  जा  चुका  अतः  दिनांक

 2.2,88  से  आवंटित  किए  गए  क्षेत्र  की  लाईसेंस  फीस  का  भुगतान  करने  का  पार्टी  से  अनुरोध  किया
 गया  परन्तु  पार्टी  ने  पूरे  क्षेत्र  के  कब्जे  के  आवंटन  की  मांग  करते  लाईसेंस  फीस  के  भुगतान
 किए  जाने  की  तारीख  पर  विवाद  किया  ।  क्योंकि  पार्टी  को  30,4.90  को  दिए  गए  कारण  बताओ
 नोटिस  द्वारा  दिए  गए  निर्देशों  के  अनुरूप  लाईस्लेंस  फीस  का  भुगतान  करने  की  हातों  का  अनुपालन
 नहीं  किया  गया  और  उसके  वांछित  परिणाम  नहीं  तो  दिनांक  3.7,90  को  लाईसेंस  रह  कर
 दिया  गया  लाईसेंस  रह  करने  के  खिलाफ  उच्च  न्यायालय  ने  स्थगन  आदेश  दिया  है  तथा
 मामला  न्यायाधीन

 डा०  मेल्सन  सब्हेला  की  मारत  यात्रा

 3582.  भो  इनद्रजीत  गुप्त  :  क्‍या  बिबेक्ष  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अफ्रीकी  नेशनल  कांग्रेस  के  नेता  डा०  तैल्सन  मण्ढेला  की  भारत  यात्रा  के  कार्यक्रम
 को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  चुका

 यदि  तो  वे  किन-किन  स्थानों  की  यात्रा  और

 क्या  इस  अवसर  पर  सरकार  का  विचार  अफ्रीकी  नेशनल  कांग्रेस  को  कूटनीतिक  मान्यता
 देने  का

 विदेज्ष  मंत्री  इसा  कूसार  :  कार्यक्रम  को  अमी  अन्तिम  रूप
 दिया  जाना  है

 प्रधन  नहीं  उठता  ।

 सरकार  ने  नई  दिल्‍ली  स्थिति  अफ्रीकी  नेशनल  कांग्रेस  के  प्रतिनिधि  कार्यालय  को  वे  समी
 राजनयिक  सुविधाएं  देने  का  पहले  ही  फँंसला  कर  लिया  है  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों  को  दी  जाती

 स्थिट्जरलंड  की  सहायता  से  राध्यों  में  डेरी  परियोजना  स्थापित  करना

 3583.  भरी  तेज  माराषण  लिह  :  क्‍या  क्षषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  स्विट्जरलंड  की  सहायता  से  राज्यों  में  डेरी  परियोजमाएं  स्थापित
 करने  का  विचार

 यदि  तो  बिहार  में  ऐसी  परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 हैं  या  उठाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मंत्रालय  में  कृषि  श्ौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नोतीश  :
 स्विट्जरलैंड  की  सहायता  से  उड़ीसा  के  गंजम  जिले  में  पशुपालन  परियोजना  चलाने  का  प्रस्ताव

 परियोजना  के  संघटकों  में  से  डेरी  बिकास  संबंधी  कार्यकलाप  एक  है  ।
 +
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 भौर  स्विट्जरलंण्ड  की  सहायता  से  बिहार  में  ऐसी  परियोजनाएं  स्थापित  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 साउथ  जिला  तमिलनाडु  में  स्वचालित  टेलोफोन  एक्सचेंज  की  स्थापना

 3584,  भरी  पी०  आर०  एस०  बेंकटेशन  क्‍या  संच्षार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 संचार  के  राष्ट्रीय  नेटवर्क  कार्यक्रम  के  प्रन्तगंत  साउथ  तमिलनाडु
 में  एस०टो०डी०  सुविधाओं  से  युक्त  एक  स्वचाचित  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  के  संबंध  में

 बतंमान  स्थिति  कया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेश्वर  :  साउथ  अरक:ट  जिले  में  कुड्डालोर  में
 आटोमेटिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  संस्थापना  का  बय॑  प्रगति  पर  इस  एक्सचेंज  के  1991-92
 के  मध्य  तक  एस०टी०डी०  सुविधा  के  साथ  चालू  हो  जाने  की  संमावना  है  ।

 सोयाबीन  का  उत्पादन

 3585.  श्री  महेर्र  सिह  मेबाड़  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  समय  देश
 में  कौन-कौन  से  राज्य  सोयाबीन  का  अधिव.तम  उत्पादन  कर  रहे  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ध्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  नोतोश  :  मध्य
 राजस्थान  तथा  महाराष्ट्र  इस  समय  देश  में  सोयाबीन  का  उत्पादन  करने  वाले  तीन  प्रमुख

 राज्य  इनमें  से  केवल  मध्य  प्रदेश  में  ही  वर्ष  1988-89  में  देश  के  कुल  सोयाबीन  उत्पादन  का

 84  प्रतिशत  उत्पादन  हुआ  ।

 राजस्थान  में  टेलीफोन  कनेक्शन

 3586,  भरी  गुलाब  चरद  कटारिया  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 राजस्थान  के  विभिन्‍न  जिलों  में  टेलीफोन  कनेक्शन  हेतु  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  आवेदकों

 की  संरुया  कितनी  है  और  इसमें  उनके  नाम  कब  से  दर्ज

 सरकार  इन  प्रावेदकों  को  टेलीफोन  कनेबशन  कब  तक  उपलब्ध  और
 क्या  सरकार  का  विच्ञार  आठवीं  योजना  में  प्रत्येक  पंचायत  मुख्यालय  में  टेलीफोन  और

 तहसील  में  एस०टी०डी०  सुविधा  प्रदान  करने  का  है  ?

 संज्ार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेशबर  :  अपेक्षित  ब्योरा  संलरन  विवरण  में
 दिया  गया

 विस्तार  कार्यक्रमों  का  प्रस्ताव  किया  गमा  है  ताकि  पंत्रवर्षीय  योजना  के  अंत  तक
 5000  लाइमों  से  कम  को  क्षमता  वाले  टेलीफोन  एक्सचजों  में  मांग  होने  पर  टेलीफोन  प्रदान  करना

 तथा  5000  लाइनों  से  अधिक  की  क्षमता  वाले  एक्सचेचों  में  प्रतीक्षा  की अवधि  को  औसतन  एक  बर्ष॑
 तक  सीमित  कर  पाना  संमव  हो  सके  ।

 70
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 प्रत्येक  पंचायत  में  एक  टेलीफोन  तथा  प्रत्येक  उप  मंडलीय  मुख्यालय  अथवा  इसके  समकक्ष
 ब्लॉक  मुस्यालय  अथवा  तहसील  में  एस०टी०डी  सुविधा  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  है  !

 लक

 विवरण

 राजस्थान  में  31.7. 1990  को  स्थिति  के  श्रनुसार  जिलाबार  टेलीफोन  कनेक्शन
 क  लिए  प्रतिक्षा  सूथो  में  आवेदकों  की  हांस्या

 वि

 क्रसं०  जिले  का नाम  कुल  प्रतीक्षा  सूची  प्रतीक्षा  सूची  में  सबसे  पुराने  आवेदक
 — पपा7प  न

 2  3  4

 1.  अजमेर  3929  15  1984

 2.  अलवर  1528  3  1986

 3,  बांसवाड़ा  518  17  1987

 4.  बारमेड  1381  23  1982

 5.  भीलवाड़ा  3050  19  1985

 6.  मरतपुर  990  3  1986

 7.  बीकानेर  3207  7  1983

 8,  बूंदी  209  21  1988

 9.  चित्तौड़गढ़  965  27  1986

 10,  चुरू  107  31  1990

 11.  घोलपुर  59  18  1989

 12.  डुंगरपुर  163  12  1986

 13.  जयपुर  42129  26  1981

 14.  जैसलमेर  108  18  1989

 15.  जालोर  298  3  1888

 16.  मालावार  52  28  1989

 17.  भुनमुन्‌  298  20  अवतूब  1987

 18.  जोधपुर  10153  8  1983

 19,  कोटा  5366  21  1983

 20,  नागौर  1648  12  1986

 21.  पाली  952  18  1987

 22.  सवाई  माधोपुर  421  22  1988
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 23,  सीकर  766  6  1985

 24,  मिरोही  532  1  1986

 25.  श्रीगंगानगर  2592  22  1986

 26.  टोंक  215  11  1988

 27.  उदयपुर  _  8951  16  1982

 कोटों  का  जेबिको  नियंत्रण

 3587,  भीमतो  सुमाणिनो  अली  :  कया  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  में  नीम  जंसे  बहुत  से  पोधों  में  कीड़ों  को  मारने  के  गुण  विद्यमान

 यदि  तो  कौन-कौन  से  पोधे  में  कौन-कौन  से  कीटों  को  मारने  की  क्षमता

 क्‍या  नीम  आदि  पौधों  से  बने  उत्पादों  को  प्रभावी  पाया  गया  है  झौर  यदि  तो  इन्हें
 आसानी  से  कहां  से  प्राप्त  किया  जा  सकता  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ऐसे  समी  उत्पादों  को  इस  दृष्टि  से  जांच  करने  का  विचार  है
 जिससे  पता  लग  सके  कि  वे  जन  स्वास्थ्य  और  कृषि  के  लिए  हानिकर  कीटों  के  लिए  कितने
 प्रभावी  हैं  ?

 हि  कै

 मंत्रालय  में  कृषि  श्लोर  सहकारिता  बिभाग  सें  राज्य  मंत्री  नोतोश  :  0)
 न  ।

 ऐसा  समझा  जाता  है  कि  मारत  में  125  से  अधिक  पोधों  में  कीटनाशी  गुण
 पाए  जाते  जिन  प्रमुख  पोधों  में  विभिन्‍न  ताक्षी-कीटों  के  प्रसि  जंविक  क्रिया  होती  है  उनकी  सूची
 विवरण  के  रूप  में  संलग्न

 कुछ  पोधों  जेसे  गुलदाउदी  तम्बाकू  और  नीम  से  मिले  उत्पादों को
 नाक्षी  कीटों  के  प्रबन्ध  लिए  व्यावहारिक  रुप  से  उपयोगी  पाया  गया  क्राइसेंथिमम  से  निकले

 तम्बाकू  से  निकले  लिकोटीन  ओर  नीम  का  तेल  बाजार  में  आसानी  से  उपलब्ध

 अलग-अलग  फसलों  के  प्रमुख  नाशी  कीटों  भ्रौर  जन  स्थास्थ्य  की  दृष्टि  से  कीट  नाक्षकों
 की  जेविक  क्रिया  से  सम्बन्धित  काम  और  कुछ  आज्षावान  पौध  उत्पादों  को  जांच  ओर  छुंटाई  का
 कार्य  विभिम्न  अनुसंघान  प्रयोगशालाओं  में  पहले  से  ही  चल  रहा

 कु
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 उन  प्रमुख  पौधों  की  सूची  जिनमें  प्रमुख  नाझी  कीटों  को  खत्म
 करने  का  गुजथर्म  होता  है

 क्रम  सं०  पौधे  नाशी  कीट  उनके  विरुद्ध  कारगर
 पाया  गया

 2  3

 1...  ऋाइसेंथिमम  सभी  खेत  पर  खड़ी  मण्डारण  और  धरों
 में  पाये  जाने  बाले  सभी  कीट  नाशी  ।

 2,  तम्बाकू  खेत  की  फसलों  के  कई  नाशी  कीट  ।

 धर  डेरिस  प्र जाति  खेत  की  फसलों  के  कई  नाशी  कीट  ।

 4.  नीम  लगमग  250  नाशी  कीट  प्रजातियां  जिनमें

 घरेलू  तिलचट्टा
 भण्डार  के  सफेद  सूंडी  झौर  खेतों
 के  कई  नाशी  कीट  ।

 5,  घरेक  माहूं  गोमी  को
 तितली  और  भणष्डारित  अनाज  के  नाशी  कीट  ।

 6,  स्वीटफ्लेग  मण्डार  के

 केलेमस  )  पक्षियों  की  चींचड़ी  शलटमल
 व  कपड़ों  के  पतंगे  आदि  ।

 एढे  ठोडा  बेलिका  भण्डारण  के  नाशी  ईरिया  बिड॒देंश्ला

 ध  कनेर  एपीलेकना

 बेबाटिया  नेरी  फोलिया  एपीलेकना

 9,  शरीफा  दालों  के  पत्ती

 एनोना  जाति  माहूं  और  धान  के  नाशी  कीट  ।

 10,  लेंटाना  भण्डा  रण  के  सरसों  की  आरा-मक्‍्ली

 11.  लहसुन
 दालों  के  मृ  कपास  के

 सफेद  मक्‍ली  ।

 12...  पोंगेमिया  दालों  में  आलू  का  कश्द
 मण्डारण  के

 सफेद
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 13,  मधुका  ब्यूटिरेसी  चेंपा  आलू  के  कन्द
 का  पतंगा  ।

 14...  हेफरोसिया  परप्पूरा  तम्बाकू  की  सूंडी  ।

 15,  खेबेंड्वा  गिब्सोनो  कपास  का  लाल  भण्डारण
 के  नाशीकीट  ।  न

 16.  तुलसी  बालों  दाली  पत्ती  खुम्मी-की
 बरुथी  ।  न

 17...  श्राइपोसिया  केमोरा  दालों  के  भू

 18.  पा्येतियम  हिस्टेरोफोरस  दालों  के  कपास  के  लाल  भू  अरण्डी  की
 बालों  वाली  सू  भण्डारण  के  नाशीकीट  ।

 19...  .  ट्राइश्ुलस  टंरेस्ट्रिस  तम्बाक्‌  की  सू  डिया  ।

 20,  साहट्रोनेह्ला  जाति  तिलचट्ट  ,
 भण्डारण

 के  कीट  ।
 नम

 पंजाब  में  दुग्ध  उत्पादन

 3588,  बाबा  सु्चा  सिह  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 पंजाब  में  प्रतिवर्ष  कितनी  मात्रा  में  दूध  का  उत्पादन  होता

 किसानों  से  दूध  किस  दर  पर  खरीदा  जाता
 ¢

 चन्डीगढ़  और  पंजाब  के  बाहर  दूध  कितनी  मात्रा  में  तथा  किस  बिक्रो  दर  पर  सप्लाई
 की  जाती  और

 सरकार  द्वारा  दूध  के  खरीद  मूल्य  में  वृद्धि  करने  और  किसानों  को  शीघ्र  भुगतान  करने
 को  सुनिश्चित  करने  हैतु  कया  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  बोतीक्ष  :  वर्ष
 1989-90  के  दौरान  पंजाब  में  दूध  का  प्रत्याशित  उत्पादन  4900  लाख  मीटरी  टन  आंका  गया

 कि  हालांकि  मेंस  के  दूध  का  मोजदा  ओसत  खरीद  मूल्य  66  रुपये  प्रति  किलोग्राम  फट
 गाय  के  दूध  के  लिए  34°70  २०  प्रति  किलोग्राम  फंट  है  और  सालिड-नाट-फ्रंट  के
 लिए  23°10  रुपये  प्रति  किलोग्राम

 नीचे  की  सारणी  में  1990  के  दौरान  पंजाब  से  बाहर  भेजे  ग़द्बे दूध  की  मात्रा
 तथा  उसकी  दर  का  ब्योरा  दिया  गया  है  :

 ञ्क
 साज्ा  प्रति  लीटर  दर

 भन्‍्डोगढ़  मानकीक्ृत
 टौंड  दूध  _,  --5'50
 डबल  टौंड
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 2.  पंजाब  से  बाहइद  .  14°41  मिश्चित  वृष  --6'45
 गाय  का  दूध  --4'85

 प्रंजाब  में  दुग्घमर  सहकारिता  के  ढांचे  को  सुदृढ़  बनाया  जा  रहा  है  ताकि  इसके  वित्तोब
 बिष्पादन  को  सुधारा  जा  सके  जिसके  फलस्बरूप  किसानों  को  नियमित  तथा  समय  पर  अदाययी  और

 अच्छी  आय  सुनिश्चित  हो  सकेगी  ।

 महाराष्ट्र  में  थाह  रलेड  वरिधोजनांओों  के  लिए  धनराशि

 3589.  भो  हरि  शंकर  महलि  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  वर्ष  1990-91  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  वाट्रशेड  परियोजनाओं  के  लिए
 कोई  घनराशि  स्वीकृत  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  किन-किन  परियोजनाप्नों  को  स्वीकृति
 प्रदान  की  गई  और

 ये  परियोजनाएं  कब  तक  चालू  हो  जायेंगी  ?

 ...  कृषि  मस्त्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मस्त्री  नीतीश  :
 मारत  सरकार  ने  यर्ष  1990-91  के  दौरान  पनघारा  विकास  परियोजनाओं  के  लिए

 महाराष्ट्र  राज्य  को  10'85  करोड़  रुपये  को  राशि  आबंटित  की  है  ।

 परियोजनावार  ब्यौरा  निम्नानुसार  है  :

 दपये

 (1)  वर्षा  सिंचित  कृषि  के  लिए  राष्ट्रीय  पमधारा  10°00
 विकास  कार्यक्रम

 (2)  नदी  घाटी  परियोजनाओं  के  ख्रवण  क्षेत्रों  में  0:85

 मुदा  संरक्षण  को  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना

 10°85
 >+----

 ये  परियोजनाएं  पहले  से  ही  कार्यरत  हैं  ।

 शाजधनवार  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  इलेक्ट्रातिक  एक्सचेंज  में  धदलना
 तथा  बहां  से  एस०टो०डी०  की  सुविधा  प्रदान  करमा

 3590,  भरी  रीत  लाल  प्रसाद  बर्मा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  के  गिरिडोह  जिले  में  राजधनवार  टेलोफोन  एक्सबेंज  को  इसेक्ट्रामिक
 टेलीफोन  एक्सचेंज  में  बदलने  तथा  वहां  से  एस०टी०डी०  भोर  भराई०एस०डी०  सुविधायें  प्रदान  करने
 का  निर्णय  किया  गया  और

 15
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 यदि  तो  ये  सभी  सुविधायें  वहां  कब  तक  प्रदान  की  जायेंगी  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मम्त्रो  जनेशबर  ओर  गिरिडोह

 जिले  के  राजघनवार  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  आठवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज

 में  बदलने  तथा  उसमें  एस०टी०डी०  और  आई०एस०डी०  की  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  योजना  है

 बातें  कि  उपस्कर  एवं  उपयुक्त  संचारण  माध्यम  उपलब्ध  हों  ।

 दालों  और  तिलहनों  की  खरीद

 3591.  भ्री  राधवजो  :  क्‍या  क्रुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 |  1989  से  31  1990  तक  सरकारी  समर्थन  भूल्य  पर  कितनी  मात्रा

 में  दालों  और  तिलहनों  खरीद  की  भौर

 31  1990  को  सरकार  पभ्रथवा  इसकी  एजेंसियों  के  पास  इन  मदों  का  कितना

 मंडार  था  ?

 कथि  सत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  मीतीश  कुमार  :

 भारतीय  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन  संघ  जो  भारत  सरकार  की  केन्द्रीय  नोडल  एजेन्सी
 ने  |  नवम्बर  1989  से  31  जुलाई  1990  तक  मूल्य  समर्थन  योजना  के  अन्तगंत  7  मीटरी  टन

 सूरजमुखी
 के  बोज  झ्लौर  25,655  मीटरी  टन  खोपरा  की  खरीद  की  थी  ।  दालों  के

 चोषित  समर्थन  मूल्य  से  अधिक  इस  योजना  के  भ्रन्तगंत  नेफेड  द्वारा  कोई  खरीद  नहीं  की

 31  1990  को  स्थिति  के  अनुसार  नेफेड  के  पास  मूल्य  समर्थन  योजना  के  अन्तर्गत
 खरीदा  गया  खोपरा  22,511  मीटरी  हन  था  ।

 लजम्भू  और  कइमसीर  के  लोगों  को  पासपोर्ट  प्राप्त  करने  में  हो  रही  कठिताइयां

 3592.  श्री  धर्म  पाल  हार्मा  :  क्‍या  विदेश  मंक्षी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  श्रीनगर  स्थित  पासपोर्ट  कार्यालय  को
 दिल्ली  में  स्थानास्तरित  किए  जाने  के  कारण  जम्मू  और  कष्टमीर  के  लोगों  को  पासपोर्ट  प्राप्त  करने
 में  मारी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  जम्मू  में  पासपोर्ट  कार्यालय  खोलने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  कब  ओर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  है  ?

 विदेश  मस्जी  इसा  कार  :  श्रीनगर  स्थित  पासपोर्ट  कार्यालय  मैं  आग  लग
 जाने  के  बाद  यह  फैसला  किया  गया  था  कि  जम्मू  व  कश्मीर  के  लोगों  को  पासपोर्ट  सेवायें  पासपोर्ट
 कार्यालय  दिल्ली  से  दी  इस  पासपोर्ट  कार्यालय  को  जला  दिए  जाने  की  बजह  से  उत्पन्न

 कठिनाइयों  की  सरकार  को  जानकारी

 16
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 ह

 हां  ।

 सरकार  का  इस  कार्यालय  को  यथाशीध्र  खोलने  का  विचार

 लागू  नहीं  होता  ।

 आस्ट्रेलिया  के  विदेश  और  व्यापार  मस्त्री  की  मारत  यात्रा

 3593,  श्री  माणिकराब  होडल्यथा  गाबीत  :
 शी  राकेश  :

 कया  बिद्ेक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आस्ट्रेलिया  के  विदेश  ओर  व्यापार  मंत्री  ने  1990  के  दौरान  मारत  की
 यात्रा  की

 यदि  तो  उनके  साथ  हुई  बातचीत  के  क्‍या  निष्कर्ष  निकले

 क्या  उनकी  यात्रा  के  दौरान  कोई  समझोता  भी  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  सजी  इसा  कुमार  :  आस्ट्रेलिया  के  विदेश  कार्य  एवं  व्यापार  मंत्री
 सीनेटर  गेरेथ  ईवांस  ने  1-2  ]990  को  भारत  की  यात्रा  की

 बातचीत  में  द्विपक्षीय  राजन  तिक  और  आधिक  सम्बन्धों  की  समीक्षा  की  द्विपक्षीय
 व्यापार  को  बढ़ाने  का  तथा  आधथिक  आदान-प्रदान  की  गति  बढ़ाने  ओर  कृषि  सहित  विभिनल  क्षेत्रों  में
 वैज्ञानिक  और  प्रौद्योगिक  सहयोग  बढ़ाने  का  फैसला  किया

 आस्ट्र  लिया  ने  पाकिस्तान  को  50  मिराज  जेंट  बेचने  के  अपने  निर्णय  पर  भारत  के  खेद  और
 निराशा  की  अभिव्यक्ति  को  स्वीकार  किया  और  हमारी  चिता  को  समझा  ।  आस्ट्रेलिया  ने  हमें  यह
 विध्वास  दिलाया  कि  अगर  लड़ाई  छिट्  जाती  है  या  लड़ाई  छिड़ने  लगती  है  तो  बह  इस  बिक्री  के
 बारे  में  पुनिवचतार  आस्ट्रं  लिया  ने  यह  भी  कहा  कि  इनकी  सूपुदंगी  अगले  वर्ष  से  पहले  होने
 की  संमावना  नहीं  है  ।

 क्षेत्रीय  मामलों  पर  भी  विचार  विमर्श  किया  जिसमें  फीजी  की  घटनाएं  भी  शामिल
 दोनों  पक्षों  ने  फीजी  में  एक  जातिवादी  और  प्नलोकतंत्रीय  संविधान  के  लागू  किए  जाने  पर  बिता
 व्यक्त  की  ।  सीनेटर  ईवांस  ने  विदेश  मंत्री  को  थास्ट्र  लिया  आने  का  निमन्त्रण  दिया  ।  यह्‌  निमम्त्रण
 स्वीकार  कर  लिया

 जी  नहीं  ।

 प्रएन  नहीं  उठता  ।

 टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रानिक  एक्सलेंलों  में  अदलना

 3594,  भी  झ्षिष  झरन  वर्मा  ;  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 7
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 कया  आठवीं  पंचर्षीय  योजना  के  दौरान  देश्ष  में  कुछ  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रानिक

 एक्सचेंजों  में  बदलने  का  प्रस्ताव  ध्

 यदि  तो  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  भन्‍त्री  जनेहबर  :  जी

 ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 प्रए्न  ही  नहीं  उठता

 विवरण

 ह8ैवों  योजना  अथबि  के  शोरान  इसेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  में  बदलो  जाने  बालौ
 स्थानीय  स्विचिंग  क्षमता

 क्र्सं  दूरसंचार  सकिल  लाइनों  की  संख्या

 1  2  3

 1.  आमन्प्र  प्रदेश  1,22,800

 2.  असम  17,100

 3.  बिहार  31,900

 4...  दमण  और  दीव  सहित  गुजरात  1,24,900

 5.  हरियाणा  36,300

 6...  जम्मू  एवं  कपमीर  7,600

 7,  कर्नाटक  1,04,200

 8...  केरल  81,700

 9.  मध्य  प्रदेश  68,800

 10,  गोआ  सहित  महाराष्ट्र  2,15,200

 11.  नागालैण्ड
 आदि  सहित  उत्तर  पूर्व  18,600

 12.  उड़ीसा  25,100

 13,  पंजाब  74,300

 14,  राजस्थान  63,100

 15,  .  पांडिचेरी  सहित  तमिलनाडु  1
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 2  3
 16.

 उत्तर  1,10,200

 17.  अंडमान  और  निकोबार  सहित
 »  पश्चिम  बंगाल  /:  1,05,000

 18.  हिमाचल  प्रदेश  16,500:

 19.  दिल्ली  17,7000

 योग  13,66,400

 इलेक्ट्रानिक  प्राइवेट  श्राटोमेटिक  ब्रांच  एक्सचेजों  के  लिए  दूर  संचार  को
 ‘  पिसेदक  दर  लागू  करता

 ॥
 3595,  डा०  दौलत  राव  सोनूजी  प्रहेर  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इलेक्ट्रानिक  प्राईवेट  आटोमैटिक  ब्रांच  एक्सचेंजों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  दूरसंचार  की
 विभेदक  दरें  लागू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  !

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  जनेहबर
 :

 और  ईपीबीएक्स/ईपीएबीएक्स
 के  लिए  निम्नानूसार  प्रलग-अलग  किराए  हैं  :--

 इलेक्ट्रानिक  प्राईवेट  आटोमेटिक  एक्सचेंज  तेथा
 प्राइवेट  आटोमेंटिंक  ब्रांच  एक्सचेंज॑  किराया

 25  लाइनों  वाले  पीएबीएक्स  40,000/-९०

 (2)  50  लाइनों  वाले  पीएबीएक्स  65,000/-९०

 (3)  लाइनों  वाले  पीएबीएक्स

 निम्नलिखित  क्षमता  वाले  विस्तार  की  इलेक्ट्रानिक्स
 जाने  वाली  बिस्म  के  पी०बी०एक्स०
 तथा  पी०ए०बी०एक्स०  *

 साधारण  होटल
 ५  पल

 लाहईनें  225

 2.  200  लाइनें  ४
 259  3555

 3.  300  लाईनें  4.0  -  4:85
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 4.  400  लाईनें  51  615

 5.  500  लाहइनें  6'2  745

 6,  600  लाइनें  7"3  8°75

 7.  700  लाइनें  854  10°05

 800  लाइनें  9-5  11°35

 9,  900  लाइनें  10°6  12-65

 10,  1000  लाइनें  12°5  15°00

 11.  1100  लाईनें  13°6  16°30

 12.  1200  लाइनें  147  17°60

 1200  लाइनों  से  अधिक  की  क्षमता  वालों

 के  मामले में  उपयुक्त मद  (12)  में  ऊपर
 प्रत्येक  100  लाइनों  के  लिए  किराए  में

 बद्धि  ।

 प्रहाराष्ट्र  के  भंडारा  लिले  में  गोंडिया  टेलीफोन  एक्सचेंज  को

 इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  में  बदलता

 3596,  डा०  खुशाल  परदाराम  बोपले  :  कया  संचार  मंत्री  यह  ब  ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  के  मंडारा  जिले  में  गोंडिया  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  हलेक्ट्रानिक  टेलीफोन

 एक्सचेंज  में  बदलने  का  विचार  किया  गया

 यदि  तो  इसके  लिए  क्‍या  समय-सीमा  निर्धारित  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेदबर  और  जी  वर्तमान

 एक्सचेंज  आठवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  आई  सी  पी  क्रासबार  टाइम्र  मेन  आटोमेटिक  एक्सचेंज  से

 बदलने  का  प्रस्ताव

 इस  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  लिए  उपस्कर  का  आई र  पहले  ही  दिया  जा  चुका  है  और  इस

 प्रकार  की  एक्सचेज  के  लिए  मवन  निर्माणाधीन  इस  समय  इसे  हलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  में  बदलने  से

 मेन  आटोमेटिक  एक्सचेंज  सम्बन्धी  परियोजना  में  विलम्ब  होगा  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  श्राधुनिकीकरण

 3597.  भरी  राजबीर  सिह  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 उत्तर  प्रदेश  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  सम्बन्ध  में  गत  तीन  वर्षों  का  जिले-वार  ब्यौरा
 क्‍या  और

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  क ेआधुनिकौकरण  संबंधी
 कार्यक्रम  का  ब्यौरा  कया  है  !

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेशबर  और  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  ओर  समापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उलसूर  टेलीफोन  बंगलौर  में  टलीफोम  कनेक्शन

 ,..
 3598,  श्री  जौस  फर्नान्डीज  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उलसूर  टेलीफोन  बंगलौर  में  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  अन्तगंत  टेलीफोन  कनेक्शनों
 के  लिए  कुल  कितले  व्यक्ति  पंजीकृत  किए  गए

 किस  वर्ग  तक  की  प्रतीक्षा  सूची  पूरी  कर  दी  गई

 गैर-ओण०वाई०टी०  श्रंणियों  को  और  अधिक  नये  कनेक्शन  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जनेश्वर  ओर  अलसूर  टेलीफोन

 एक्सचेंज  के  अधीन  31-7-90  के  अनुसार  प्रतीक्षा  सूची  और  जिस  तारीख  तक  प्रतीक्षा  सूची  में

 दर्ज  व्यक्तियों  को  टेलीफोन  प्रदान  किए  जा  चुके  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 वर्ष  1990  के  दौरान  कितने  नये  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  का  विचार  और

 1990  की  शेष  अवधि  90  रो  90  के  दौरान  लगभग  600
 टेलीफोन  कनेक्शन  जारी  किए  जाने  की  आशा  है  ।

 सरकार  द्वारा  नान  वर्गों  के  व्यक्तियों  को  नये  कनेक्शन  देने  के  लिए
 निम्नलिलित  उपाय  किए  गए  हैं  :

 अलसूर  में  एक  2000  लाइनों  के  बी  एग्सचेन्ज  का  प्रस्ताव  है
 ही  मौजूदा  4000  लाइनों  के  सी-डांट  एक्सचेन्ज  के  बदले  में  10000  लाइनों  के  इलेक्ट्रानिक

 एब्सचेन्ज  वा  आबंटन  किया  गया  इन  दो  एक्सचेन्जों  के  संस्था  पित  किए  जाने  से  इन  एक्सचेन्जों
 के  चालू  किए  जाने  के  बाद  लगमग  7000  कनेक्शन  क्रमिक  रूप  से  जारी  किए  जाने  की  आशा  है  ।

 विवरण

 एक्सचेंज  का  नाम  बगंवार  प्रतीक्षा  सूची  जिस  तारीक  से  टेलीफोन
 बनेबशन  दिए  जा  चुके  हैं

 1  2  3

 प्रलसूर  ओर  2  गेर-ओ  बाई  टी  19.4

 गैर-ओ  वाई  टी  विशेष  ---  331  28,2,89
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 2  3

 गेर-ओ  वाई  टी  एस  37  9,3.90

 ओ  वाई  टी  सामान्य  --  747  29,5,89

 ओो  वाई  टी  विशेष  _--  100  2.2.90

 तत्काल  —  51  19.12,89

 अलसू  गेर-ओ  वाई  टी  सामान्य  --  380  30.9,86

 गैर-ओ  वाई  टी  विशेष  --  2  9,11,89

 गैर-भो  वाई  टी  एस  4  5,6.90
 भो  वाई  डी  सामान्य  --  10  15.11,89

 श्रोवाईटी  विशेष  --  4  6,3.90

 तत्काल  “  2  21,2,89
 जज

 आस्भ्र  प्रदेश  में  बाढ़  से  क्षतिग्रस्त  हुए  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  मरम्मत  हेतु  सहायता

 3599,  भ्री  बी०  एन०  रेड्डी  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कथा  करेंगे
 किः

 क्‍या  हाल  की  बाढ़  भौर  वर्षा
 से

 क्षतिग्रस्त  हुए  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  मरम्मत  हेतु
 केन्द्रीय  सरकार  ने  आंध्र  प्रदेश  सरकार  की  सहायता  में  वृद्धि  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :  भ्रोर  (a)  बाढ़  और  तूफान  से
 हुई  क्षति  के  लिए  चालू  वर्ष  के  दौरान  तदर्थ  आधार  पर  50:00  लाख  रु०  की  राशि  जारी  की  गई

 जिसका  भ्रमी  प्रयोग  नहीं  किया  गया  है  ।

 टेलीफोनों  को  सही  करने  के  लिए  समय  सोमसा

 3600,  भी  हरीश  राबत  :  कया  संघार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  हर  महीने  ओसतन  फितने  टेलीफोन  खराब  अथवा  निष्क्रिय  हो  जाते

 क्‍या  इन  टेलीफोनों  के  बारे  में  क्षिकायतें  प्राप्त  होने  के  बाद  इन्हें  ठीक  करने  के  लिए
 कोई  समय  सीमा  निर्धारित  की  गयी

 यदि  तो  तत्संबंधी  अधिकतम  समय-सीमा  क्या

 कया  ऐसे  समी  टेलीफोन  निर्धारित  समय-सीमा  के  मीतर  सही  कर  दिए  गये  और
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 (2)  यदि  तो  समय-सीमा  के  भीतर  ठीक  न  दिए  गये  टेलीफोनों  की  प्रतिशतता
 क्‍या

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मर्जी  जनेहबर  :  दिल्ली  में  प्रतिमास  खराब  होने
 वाले  टेलीफोनों  की  औसत  संरूया  लगमग  1,20,000  है  जो  प्रति  100  चालू  टेलीफोनों  का  25  8
 प्रतिशत  है  ।

 से  कोई  निर्धारित  समय-सीमा  नहीं  तथापि  दोष  को  यपाक्षीघ्र  सुधार ने  का
 प्रत्येक  प्रयास  बिया  जाता  बुक  किए  गए  लगमग  75%  दोष  उसी  दिन  दूर  किए  जाते  हैं  तथा
 होष  में  से  अधिकांग  अगले  दिन  निपटाए  ज!ते  क्षतिग्रस्त  होने  के कारण  भूमिगत  केबिलों  में  जो

 खराबी  आ  जाती  है  उसे  दूर  करने  में  गुछ  अधिक  समय  लगता  इनमें  अधिकांश  का  निपटान

 तीन  दिन  के  मीतर  कर  दिया  जाता  है  ।

 (8)  दोपपूर्ण  जिन  टे  लीफोनों  की  मरम्मत  तीन  दिनों  के  मीतर  नहीं  कर  दी  जतती  है  उनकी
 प्रतिशतता  वर्षा  ऋतु  में  3%  होती  है  ।

 जहाज  मरम्मत  की  सुविधाएं

 3601,  श्री  बसुदेव  आचार्य  :  क्या  जल-भूतल  परिबहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बड़ी  संख्या  में  जहाजों  की  मरम्मत  का  कार  विदेशों  में  कराया  जा  रहा  है  जब  कि

 जहाजों  की  मरम्मत  की  सुविधाएं  हमारे  देश  में  मी  उपलब्ध

 विदेशों  में  कराई  गई  जहाजों  की  मरम्मत  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  होती

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  जहाजों  की  मश्म्मत  सम्बन्धी  सुविधाशों  में  वृद्धि  करने  का
 विचार  भौर

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 जल-भतल  परिवहन  ससत्रो  के०  पी०  :  यद्यपि  देश  में
 सीमित  जहाज  मरम्मत  सुविधायें  उपलब्ध  फिर  मी  निम्नलिखित  कारणों  से  बड़ी  संश्या  में  जहाजों
 को  मरम्मत  के  लिए  विदेश  जाने  दिया  जाता  है  :

 (1)  बेड़े  की  जहाज-मरम्मत  हर  प्रकार  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  देश  में  मौजूदा
 जहाज  मरम्मत  सुविधावें  पर्याप्त  नहीं

 2)  जो  जहाज  विदेश  व्यापार  में  लगे  हैं  और  भारतोय  तट  का  स्पर्श  भी  नहीं  उन्हें
 विदेशी  द्षिपयार्डों  से  मरम्मत  कराने  की  प्रनुमति  दी  जाती

 (3)  मारतीय  मरम्मत  याडों  में  जिन  जहाजों  को  मरम्मत  की  जा  सकती  है  उनकी
 अधिकतम  आकार  सोमा  लम्बाई  में  270  मीटर  और  चौड़ाई  में  40  मीडर  है  तथा  इस
 आकार  से  बड़े  जहाजों  को  मरम्मत  के  लिए  विदेश  भेजना  पड़ता  और

 (4)  जो  जहाज  विदेश्षी  ट्रिप  पर  होते  हैं  ओर  उन्हें  आपात्‌  मरम्मत  की  जरूरत  होती  है  तो

 उन्हें  विदेशी  शिपयाडों  से  मरम्मत  कराने  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।
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 oo  गण

 देश  में  मोजूदा  जहाज  मरम्मत  सुविधाओं  का  पूरा-पूरा  उपयोग  करने  के  लिए  नौवहन
 महानिदेशक  विभिन्‍न  जहाज  मरम्मत  याडों/धुष्क  गोदियों  में  स्‍लाट्स  प्रावंटित  करने  के  लिए  नौवहन
 कम्पनियों  और  मरम्मत  यार्डों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  तिमाही  बेठक  करते  नौवहन  महानिदेशक
 विदेशों  से  जहाजों  की  मरम्मत  कराने  की  अनुमति  केवल  ऐसे  मामलों  में  ही  देते  हैं  जहां  देश  में

 अपेक्षित  स्‍लाट्स  उपलब्ध  नहीं  होते  ।

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  विदेशों  से  जहाजों  की  मरम्मत  पर  निम्नलिखित  विदेशी

 मुद्रा  खच  हुई  :

 बं  जहाजों  की  संल्या  किया  गया  क्र्य  ९०)

 1985-86  171  49"47

 1986-87  225  42°68

 1987-88  260  54°76

 1988-89  288  102°65

 1989-90  283  114°10
 5  अभय  नमन  आमतातायायाा

 और  भारी  बजटगत  कठिनाइयों  को  देखते  हुए  सरकार  के  लिए  आठवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  दौरान  देश  में  किसी  नई  जहाज  मरम्मत  सुविधा  का  सृजन  करना  संभव  नहीं  होगा  ।

 निधियां  उपलब्ध  होने  पर  देश  में  जहाज-मरम्मत  सुविधाओं  को  आधुनिक  बनाने  और  कुछेक
 जहाज  मरम्मत  सुवि  धाओं  में  थोड़ी  बहुत  वद्धि  करने  की  कुछ  स्कीमों  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 सरकार  ने  अतिरिक्त  जहाज  मरम्मत  सुविधाभों  के  सजन  के  लिए  निजी  उद्यमियों  को  इस
 सेक्टर  में  निवेश  करने  हेतु  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  जहाज  मरम्मत  उद्योग  को  कई  रियायतें  और
 प्रोत्साहन  मी  दिए  हैं  ।  हाल  ही  में  मद्रास  पत्तन  में  निजी  क्षेत्र  में  दो  फ्लोटिंग  शुष्क  गोदियों  सहित
 एक  आधुनिक  जहाज  मरम्मत  यूनिट  की  स्थापना  की  गई  है  ।

 नागालैंड  में  किसानों  को  प्रोत्साहन

 602.  भ्री  शिकिहो  सेमा  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेगे  कि  :

 नागालेंड  में  किसानों  को  क्‍या  प्रोत्साहन  दिए  गये  और

 राज्य  में  बारानी  वाटर-शंड  प्रबन्ध  एवं  कमान  भूमि  सहित  क्षेत्र  पर  कितनी
 राष्ि  खर्च  की  गई  है  ?

 कूथि  मंत्रालय  में  कृषि  ध्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नीतोश  :

 कृषि  राज्य  का  विषय  मारत  सरकार  ने  राज्य  सरकार  के  माध्यम  से  नागाल॑ण्ड  में

 कृषकों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  कई  योजनायें  शुरू  की  इन  योजनाओं  में  मूम
 खेती  का  राष्ट्रीय  दलहन  विकास  मछली  पालक  विक्रास  पशुघन
 विकास  योजनायें  आदि  शामिल  हैं  ।
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 केन्द्र  सरकार  द्वारा  नागालंण्ड  में  वर्षा  सिंचित  कृषि  के  लिए  राष्ट्रीय  पनधारा  विकास
 परियोजना  भौर  कमान  क्षेत्र  विकास  की  योजनायें  शुरू  नहीं  की  गई

 तमिलनाड़  में  दूरसंचार  प्रणालो  का  विकास

 3603.  श्री  इरा  अस्थारासु  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  तमिलनाडु  में  दूरसंचार  प्रणाली  के  बिकास  की

 कोई  योजना  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मनत्री  जनेदबर  :  जी  हां  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारम्भ  में  निम्नलिखित  प्रमुख  बातों  की  व्यवस्था  है  :

 (1)  लगभग  4.1  लाख  लाइनों  की  अतिरिक्त  स्थानीय  स्विच्न  क्षमता  ।

 (2)  सभी  मंनुअल  एक्सचेंजों  का  स्वचलीकरण  ।

 (3)  सेवा  के  लिए  अयोग्य  बेकार  पड़े  सभी  एक्सचेंजों  को  बदलना  ।

 (4)  लगभग  3950  लाइनों  को  उपभोक्ता  डायलिंग  टेलेक्स  क्षमता  में  वृद्धि  ।

 (5)  जिला  मुख्यालयों/उप  मण्डलीय  मुख्यालयों  और  तीर्थस्थान  तथा  परयंटक  केरद्रों  के सभी

 एक्सचेंजों  में  उपमोक्‍ता  डायलिंग  सुविधा  की  व्यवस्था  ।

 (6)  सभी  प्राम  पंचायतों  में  टेलीफोन  सुविधा  ।

 चाबल  का  विकास

 3604.  भी  राजेसा  प्रग्निहोत्री  :

 भरी  थाई०  एस०  राजशेलर  रेडडी
 :

 क्ष्या  क््षि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जापान  ने  नामक  चावल  की  एक  किस्म  विकसित  की

 क्या  इससे  निर्यात  बाजार  में  चावल  के  लिए  चुनौती  पैदा  हो  गई

 झौर

 यदि  तो  इस  प्रतिस्पर्धा  का  सामना  करने  के  लिए  कया  प्रयास  करने  का  विचार  है  ?

 कषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विमाण  में  राज्य  मंत्री  मोतीक्ष  :
 जापान  ने  इंडिका  घान  के  विकास  पर  काये  शुरू  किया

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं
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 श्रीलंका  हारा  तमिल  शरणार्थियों  का  बापस  लिया  जाना
 =

 3605.  प्रो०  पी०  जे०  क्रियन  :  कया  विद्देश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रीलंका  सरकार  थोड़े  समय  पहले  भारत  आए  सभी  तमिल  शरणाधियों  को  वापस
 लेने  पर  सहमत  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 अब  तक  कितने  शरणार्थी  वापस  चले  गये  हैं  ?

 बिदेश  मंत्री  इस  कूमार  :  और  सरकार  ने  समाचार  पत्रों  में  इस
 ध्राशय  की  खबरें  देखी  हैं  कि  श्रीलंका  के  रक्षा  राज्यमंत्री  ने  20  जुलाई  को  श्रीलंका  की  संसद  में  यह
 कहा  है  कि  श्रीलंका  की  सरकार  इस  समय  तमिलनाडु  में  रहने  वाले  तमिल  द्रणाथियों को  वापस
 लेने  और  पर्याप्त  सुरक्षा  के  साथ  उनकी  देखभाल  करने  के  लिए  तैयार  है

 1983  से  1987  तक  श्रीलंका  के  19,581  शरणार्थी  स्वेच्छा  से  श्रीलंका
 लौट  गये  थे  ।  24  1987  और  31  1989  के  बीच  25,585  शरणार्थी  मारत  सरकार
 द्वारा  किए  गये  प्रबन्धों  के  तहत  श्रीलंका  लौटे  इस  प्रकार  भ्रब  तक  45,166  शरणार्थी  श्रीलंका
 लौट  चुके

 बस्तर  जिले  में  गये  डाकधर  शोलना

 3606,  श्री  मानक्राम  सोडी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थित  डाकधरों  पर  कितना  वाषिक  खर्चा  आता

 कया  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  इस  राशि  में  कोई  वृद्धि  की  गई  है  और  यदि  तो
 कितनी  वृद्धि  की  गई  भौर

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  बस्तर  जिले  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नये  डाकघर  खोलने  के  लिए
 प्राप्त  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 संझार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेइबर  :  ओर  (a).  विभाग  में  इस  समय
 इस्तेमाल  में  लाये  जा  रहे  धजट  सम्बन्धी  शीर्ष  ,  मौजूदा  डाकघरों  के  व्यय  को  बुक  करने  में
 ओर  के  व्यय  में  अम्तर  नहीं  रखा  तथापि  ग्रामीण  और  जनजातीय  क्षेत्रों  मैं  नये
 डाकघर  खोलने  पर  होने  वाले  व्यय  को  अलग  से  दिखाया  जाता  जानकारी  इस  प्रकार

 --  -
 रुपयों

 मए  डाकधर  खोलने  पर  वास्तविक  संशोधित  प्राक्कलन  बजट  प्राक्कलन
 हुआ  व्यय  1988-89  1989-90  1990-91

 न्‍  मम  नमन  मनन  तन  न  नमन  न  ++मममभआननानन  नमन  नमन  नम  ना  ननम-न+  मम  नमन  न  न_-न  «नमन  ली
 (1)  ग्रामीण  क्षंत्र  260  100

 (2)  जन-जातीय  क्षेत्र  5-10  28  25
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 3  4  ज-म-कननम-म-म+भम ७33  भथ  फान«  अमनमकाक  पानी पननननननन-क नमन  विन  नाक  नਂ  जनता  तनमन  «+े  अमन  सानननननननननननान  जानने  के  नम  कलम

 1990-91  के  दोरान  नए  डाकघर  खोलने  के  प्रस्तावों  भाठवीं  योजना  में  अपनाये
 जाने  वाले  मानडण्डों  को  अन्तिम  रूप  देते  ही  तेपार  किया  जाना  है  ।

 गुजरात  में  टेलीफोस  एक्सचेंजों  को  स्थापना

 3607.  भी  छीतू  भाई  देवजी  माई  गासित  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  गुजरात  में  सूरत  जिले  के
 सोंगर  में  नये  इलंक्ट्रॉनक  टलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा
 क्या  ओर

 इन  इलेक्ट्रॉनिक  टेलीफोन  एक्सबेंजों  के  कब  तक  स्थापित  हो  जाने  की  संभावना  है  और
 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेशवर  जी  हां  ।  «्योरे  निम्नानुसार  हैं  :
 हा  “+-+-+--न्‍न्‍ह>हलनन्‍न्‍बल्‍नल्‍बन  ---- प्रस्तावित

 ऋ०सं०  एक्सचेंज  का  नाम  प्रस्तावित  इलक्ट्रानिक  एक्सचेंज  की  किस्म

 वलोद  2500  पोर्ट  भाई००एलण्टी०

 2,  व्यारा  2048  पोर्ट  आई०एल०ण्टी०

 3,  बारदोली  2500  लाइनें  सी-डॉट

 4...  मन्दावी  पोर्ट  सी-डांट

 5,  सोंगर  पोर्ट  सी-डॉट

 के  दौरान  बशतें  कि  उपस्कर  उपलब्ध  हो  ।

 पंजाब  में  भातंकवादियों  हारा  सारे  गये  पत्रकारों  के  आश्रितों  को  राहुत

 3608,  श्रो०  प्रेम  कूमार  धूमाल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1990  के  बाद  पंजाब  में  आतंकवादियों  द्वारा  हिसा  के  दौरान  कितने  पत्रकार
 मारे

 केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  मृतकों  के  परिवारों  को  क्या  सहायता/रियायतें
 प्रदान  की  गई

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उनकी  विधवाओं  तथा  भप्रवयस्क  बच्चों  को  पेंशन  देने  का

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 8१
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 गृह  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुबोध  कान्‍त  :  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है
 तथा  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 और  आतंकवादियों  द्वारा  को  गई  हिंसा  के  कारण  मारे  गये  व्यक्तियों  के
 आश्रितों  को  दी  जाने  वाली  राहत  के  बारे  में  पंजाब  सरकार  द्वारा  तैयार  की  गई  योजना  के

 शोक  संतप्त  परिवारों  को  50,000/-  रुपये  की  अनुग्रह  अनुदान  राशि  दी  जाती  हिंसा
 में  शिकार  हुए  ऐसे  व्यक्तियों  की  विधवाओं  या  पाल  आश्वितों  को  भी  1000/-  रु०  प्रतिमाह  का

 भरण-पोषण  भत्ता  दिया  जाता

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 दिहसी  के  प्रासीण  क्षेत्रों  में  डाकथर  खोलना  और  टेलीफोन  सुविधायें  उपलब्ध  कराना

 3609,  श्री  तारीफ  सिह  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  दिल्ली  के  ग्रामीण ंत्रों  में ऐसे  किलने  ज  क  टेलीफो
 बधायें

 उपलब्ध  नहीं  है क्षेत्रों  में  ऐसे  कितने  ग्राम  हैं  जहां  डाकधघर  और  टेलीफोन  सुविधायें  उपलब्ध  नहीं  हैं  और  सरकार  का
 दिल्ली  के  सभी  ग्रामों  में  ये  सुविधायें  कब  तक  उपलब्ध  कराने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेदबर  :  डाकधर  सुविधाएं  :  दिल्‍ली  संघ  शासित
 राज्य  में  116  ऐसे  गांव  जहाँ  स्थानीय  डाकघर  नहीं  हैं  इन  गांवों  को  लेटर  बाबस

 सुविधा  प्रदान  की  गई  और  उन  गांवों  में  डाक  वितरण  का  कायं  प्रतिदिन  होता  जबकि  सभी
 गांवों  में  डाकधर  खोलने  के  कोई  प्रस्ताव  नहीं  लेकिन  जो  निर्धारित  मानदण्डों  के  अन्तगंत  भाते

 वहां  पर  डाकधर  खोलने  के  मामले  पर  विचार  किया  जाता  है  ।

 टेलीफोन  सुविधा  :  बादली  और  छतरपुर  के  समी
 प्रामीण  क्षंत्रों  में  टेलीफोन  सुविधायें  उपलब्ध  हैं  ।

 तथापि  214  में  से  59  गांवों  में  सावंजनिक  टेलीफोन  उपलब्ध  हैं  ।  शेष  स्थानों  में  मी  आठवीं
 योजना  के  भंत  तक  उत्तरोत्तर  सावंजनिक  टेलीफोन  प्रदान  करने  के  प्रस्ताव

 बिहार  में  दूरसंचार  सेवायें

 3610,  भरी  जनादंग  तिवारी  :  क्‍या  संबार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  बिहार  में  बिग;ती  हुई  दूरसंचार  सेवाओं  की  जानकारों

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इन  सेवाह्नों  में  सुधार  के  लिए  की  गयी  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  सम्त्री  जमेदबर  :  बिहार  में  दूरसंचार  सेवाओं  में
 बल्कि  धीरे-धीरे  सुधार  हो  रहा

 प्रइन  नहीं  उठता  ।
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 सेवाओं  में  सुधार  लाने  की  दृष्टि  निम्नलिखित  कारंवाईयां  की  गयी  हैं  :

 (1)  ५१टना  तथा  रांची  में  उच्च  क्षमता  वाले  बी  किस्म  के  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  चालू
 किए  गए

 (2)  पिछले  4  महीनों  के  दौरान  पांच  जिला  मुख्यालयों  में  एस०टी०डी०  सुविधा  सहित
 इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  चालू  किए  गए  हैं  ।

 (3)  सभी  मैनुअल  तथा  पुराने  स्ट्रोजर  एक्सचेंजों  को  घीरे-धीरे  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंजों  से
 बदला  जा  रहा  है  ।

 (4)  उपभोक्ता  के  लूधपों  में  जेली  मंरी  केबिल  डाप  वायरों  का  इस्तेमाल
 करके  केबिल  दाबानुकूलन  द्वारा  उपभोक्‍ता  परिसरों  में  उचित  फिटिंग  द्वारा  पुराने
 टेलीफोनों  आदि  को  बदल  करके  बाहरी  नेटवर्क  को  अपप्रेड  किया  जा  रहा

 मुम्बई  झोर  न्यू  मुम्बई  के  बोच  सोधी  डायल  सेवा

 3611,  श्रीमती  जयबन्तो  नवोनचन्द्र  मेहता  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे

 कया  मुम्बई  और  न्यू  मुम्बई  के  बीच  सीधी  स्थानीय  डायल  सेवा  उपलब्ध  कराने  का
 प्रस्ताव

 यदि  तो  यह  कब  तक  उपलब्ध  करायी  भ्रोर

 महानगर  टेलीफोन  निगम  द्वारा  टेलीफोन  प्रयोक्ताओं  से  इस  सुविधा  के  लिए  किस  दर
 से  शुल्क  वसूल  किया

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  जनेशवर  :  जी  अम्बई  और  नई  बंबई
 के  लिए  संयुक्त  नंबरिंग  योजना  चलाने  का  प्रस्ताव

 और  इस  मामले  पर  अभी  अंतिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  कालों  के  लिए
 चाजिंग  एरिया  के  आधार  पर  विभाग  के  नियमानुसार  होगा  ।

 सरततों  का  उत्पादन

 3612.  चौधरी  मुल्तान  सिह  :  क्‍या  कथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  सरसों  के  उत्पादन  में  गिरावट  के  कारण  इसके  मूल्यों  में  निरन्तर  वृद्धि
 हुई

 यदि  तो  सरकार  ने  सरसों  के  उत्पादन  में  वृद्धि
 करने

 के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 कया  वर्ष  1990-91  के  लिए  तिलहनों  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 (2)  क्‍या  तिलहनों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  कोई  ठोस  कदम  उठाये  गये
 ओऔर
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 जप  एप  2. नी  सो  ीीइ़--झ  8  3  —_—____——

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नीतीझ  :

 पिछले  कुछ  वर्षों  से  रेपसीड/सरसों  के  उत्पादन  में  निरन्तर  वृद्धि  होती  रही  है  और  उत्पादन

 1985-86  के  26'8  लाख  मीटरी  टन  के  स्तर  से  बढ़कर  1988-89  में  44  लाख  मीटरी  टन  तक

 पहुंच  गया  ।  क्योंकि  अमी  भी  तिलहनों  के  सम्पूर्ण  उत्पादन  में  कमी  रह  गयी  है  तथा  खाद्य  तेलों  की

 मांग  एवं  उसकी  बापूरति  में  अन्तराल  बना  हुआ  इसलिए  मू  गफली  जेसे  अन्य  तिलहनों  के

 साथ  सरसों  की  कीमतों  में  मी  वृद्धि  हो  रही

 राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  परियोजना  17  प्रमुख  तेल  उत्पादक  राज्यों  के  180  जनपदों
 को  कवर  करते  हुए  सातवीं  योजना  के  पूरे  समय  तक  जारी  रही  ।  तिलहन  उत्पादन  थ्रस्ट  कार्यक्रम
 1987-88  में  शुरू  किया  गया  जिसमें  राष्ट्रीय  तिलहून  विकास  परियोजना  वाले  151  जनपदों  सहित
 ]7  राज्यों  के  250  जनपदों  को  कवर  किया  गया  दोनों  योजनाओं  में  रेपसीढड/सरसों  को
 उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  तिलहन  के  रूप  में  सम्मिलित  किया

 अब  दोनों  योजनाओं  को  मिलाकर  एक  नयी  योजना  अर्थात  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  बना
 दी  गई  रेपसीड/स+सों  सहित  नौ  तिलहनों  के  विकास  के  लिए  तिलहन  विकास  कार्यक्रम  को
 18  राज्यों  के  282  जनपदों  में  क्रिधान्वित  किया

 और  1990-91  के  लिए  नो  तिलहनों  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  निम्न
 प्रकार  है  :

 उत्पादन  लाख  मीटरी  टन  में

 फसल  खरीफ  रबी  कुल

 मू  गफली  66,5  22.0  88.5

 रेपसीड-स  रसों
 न  44.0  44-0

 सोयाबीन  18,0  न  18.0

 तिल  4.7  1.0  5.7

 सूरजमुखी  3.3  3.0  6.3

 कुसुम  5.5  5,5

 रामतिल  2.0  शा  2:0

 अलसी  न  4.5  4,5

 अरण्डी  55  न  55

 100°0  800  180-0
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 और  खाद्य  तेलों  की  कीमतों  को  नियंत्रित  रखने  के  लिए  आयातित  तेलों  को
 साव॑ंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  वितरित  किया  जाता  बाजार  में  खाद्य  तेलों  की

 उपलब्धता  को  पूरा  करने  के  लिए  तथा  उनकी  कीमतों  को  नियंत्रित  रखने  के  लिए  अधिप्राप्त  किए
 गये  आयातित  एवं  देशी  तेलों  को  बाजार  हस्तक्षेप  प्रचालन  के  अन्तर्गत  खुले  बाजार  में  निमुक्त
 किया  जा  रहा  खाद्य  तेलों  की  कीमतों  पर  नियंत्रण  रखे  जाने  से  घरेलू  तिलहनों  के  मूल्य  मी
 नियंत्रित  इसके  जमाखोरी  और  प्ननुचित  लाभ  पाने  की  प्रवृति  को  रोकने  के

 लिए  खाद्य  तेलों  और  तिलहनों  दोनों  के  लिए  मंडारण  सीमा  को  कम  कर  दिया  गया  है  ।

 महाराष्ट्र  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  सुविधायें

 3613,  श्रों  धर्मस्मा  सोन्डयथा  सादुल  :  कया  संचार  मंत्रो  यह  बत  ने  की  कपा  करेगे  कि  :

 महाराष्ट्र  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  संबंधी  वर्ष  1990-91
 के  विस्त।र  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्‍या

 कया  इस  राज्य  में  इन  सुविधाओं  का  विस्तार  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  कम  हुआ
 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  सम्त्री  जनेदवर  :  से  जानकारी  इकट्ठी  की
 जा  रही  है  जिसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 उड़ीसा  में  डाकधर  भवनों  का  निर्माण

 3614,  भी  अनाबि  चरण  दास  :  वया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  उड़ीसा  में  डाकघरों  के  लिए  कितने  मबनों  का  निर्माण  किया
 जायेगा  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  कुल  कितनी  घनराशि  नियत  की  गई

 जाजपुर  संसदीय  चुनाव  क्षंत्र  में  विशेषषःर  जाजपुर  प्रधान  डाकधर  और  जाजपुर  रोड
 प्रधान  डाकधर  के  लिए  मवनों  का  निर्माण  करने  हेतु  कुल  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई

 क्‍या  इस  वर्ष  रसूलपुर और
 बदराचाना  उप-डाकघर  भवनों  का  भी  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जमेशबर  :  उड़ीसा  में  डाकघरों  के  लिए  14
 भवनों  के  निर्माण  का  कार्य  1990-91  के  दौरान  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  इस  राज्य  में  चालू
 निर्माण  कार्यों  को  मिलाकर  सभी  मवन  परियोजनाओं  के  लिए  125  लाख  रुपए  का  कुल  आवंटन
 किया  गया

 लगमग  5  लाख  रुपए  ।

 णी  नहीं  ।
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 इस  इन  डाकघरों  के  लिए  जिमागीय  भवनों  का  निर्माण  करने  के  लिए  जमीन
 उपलब्ध  नहीं  है  ।

 एमनेस्टी  इस्टरनेशनल  द्वारा  मुट्ठित  मानचित्र  में  जम्मू  ककम्मोर  और  अरुणाचल  प्रदेश
 को  न  दर्शाया  जाना

 3615,  श्री  रमेश  चेस्मोीयाला  :  क्‍या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेगे  कि  :

 एमनेस्टी  इण्टरनेशनल  द्वारा  मुद्रित  एक  मानचित्र  में  जम्मू-कश्मीर  भौर  अरुणाचल
 प्रदेश  को  नहीं  दर्शाया  गया  है  और  यह  मारत  में  परिचालित  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 विदेश  मन्त्री  इन्द्र  कसार  :  एमनेस्टी  इंटरनेशनल  की  1990  की  वाधिक
 रिपोर्ट  में  भारत  का  एक  छोटा-सा  सादा  नबशा  भी  छुपा  इस  नक्शे  में  मारत  को  जिस  तरह
 चित्रित  किया  गया  वह  स्पष्ट  रूप  से  गलत  हालांकि  इसका  विवरण  साफ  नहीं  दिखाई  देता  ।

 सरकार  इस  मामले  में  आवश्यक  कारंवाई  कर  रही  है  ।

 कर्माटक  में  जापानी  सहायता  प्राप्त  फार्म  विकास  परियोजना

 3616.  भरी  एच०  सी०  भ्रीकास्तयया  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्‌पा  करंगे

 क्या  कर्नाटक  में  जापानी  सहायता  प्राप्त  फार्म  विकास  परियोजना  आरम्म  की  जा

 रही

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  परियोजना  के  लिए  कोई  घन-राशि  मंजूर  की
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  प्ौर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्री  नोतोश  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 शंजरात  के  प्रहमदाबाद  ओर  भावनगर  लिलों  में  गए  डाकघर  लोखना

 3617.  भ्री  रतिश्ाल  कालोदास  वर्मा  :  क्‍या  संज्ार  मन्त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 (१)  वया  सरकार  का  वर्ष  1990-91  के  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नए  डाकघर  खोलने  का
 बिचार

 यदि  तो  गुजरात  के  अहमदाबाद  और  भावनगर  जिलों  के  उन  गांवों  के  क्या-क्या
 नाम  जहां  नए  डाकधर  खोलने  का  विचार  और

 ये  डाकघर  कब  से  अपना  कार्य  शुरू  करेंगे  ?
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 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मम्त्री  जनेश्बर  वाषिक  1990-9:  में

 डाकਂ  नेटवर्क  के  विस्तार  का  एक  कायंत्रम

 और  सातवीं  योजना  के  कारयंक्रम  का  मूल्यांकन  करते  का  काम  हाथ  में  लिया
 गया  है  जिसके  आधार  पर  आठवीं  योजना  में  डाकधर  खोलने  के  मापदण्ड  बनाये  जाने  हैं  ।  प्रन्य
 राज्यों  के  गुजरात  में  खोले  जाने  वाले  नये  ग्रामीण  डाकधरों  को  संशोधित  मापदण्ड  तय  होते
 ही  निर्षारित  किया  जाना  है  ।

 बिहार  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  मुजफ्फरपुर  पिपशाकोठी-रक्तोल  खंड  का  सुधार

 3618.  श्री  राधा  भोहन  वह  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 बिहार  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  मुजफ्फरपुर  पिपराकोठी-रक्सौल  खंड  की  हालत  सुधारने  हेतु  क्या

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मनत्री  :  बिहार  में

 रकक्‍्सौल  जिस  पर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  और  रा०रा०्मार्ग  28  का  एक  भाग  आता
 सामान्य  तौर  से  यातायात  लायक  स्थिति  में  सामान्य  रख-रखाव  और  मरम्मत  कार्यों
 के  इस  खंड  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  510,27  लाख  so  के  सुधार  कार्य
 स्वीकृत  किए  गये  थे  और  इनमें  से  प्रधिकांश  प्रगति  पर  इसके  इस  खंड  के  लिए  गत
 दो  वर्षों  में  बाढ़  क्षति  मरम्मत  कार्यों  हेतु  20,29  लाक्ष  रु०  का  अनुमोदन  किया  गया  था  ।

 राष्ट्रीय  डरो  विकास  बोर्ड  हारा  डेरी  उत्पादों  का  निर्यात

 3619,  भरी  बसमब्त  साठे  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  ने  डेरी  उत्पादों  के  निर्यात  और  निर्यात  के  बदले  में
 खाद्य  तेलों  के  आयात  के  बारे  में  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  मामले  में  क्‍या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 कृषि  मत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मत्री  मीतोश  :  (१)  रे
 सरकार  ने  उस  प्रस्ताव  का  स्वीकृत  कर  लिया  है  जिससे  भारतीय  राज्य  थ्यापार  निगम

 लिमिटेड  को  राष्ट्रीय  डरी  विकारा  बोई  द्वारा  निर्यात  किए  गये  डेरी  उत्पादों  से कमाई  गई  विदेशी

 मुद्रा  में  से  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  वोई  के  लिए  एक  लाख  मीटरी  टन  पामोलीन  का  आयात  करता

 है  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  में  अनुकृम्पा  के  आधार  पर  नियुक्तित  हेतु  आवेदस-पत्र

 3620,  श्री  नन्‍्दलाल  सीणा  :  क्‍या  ग॒हु  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  प्रशासन  के  विभिन्‍न  विभागों  में  अनुकम्पा  के  आधार  पर  नियुक्ति  हेतु  भारी
 संख्या  में  आवेदन-पत्र  लम्बित  पढ़े
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 यदि  तो  आवेदन-पत्र  कब  से  लम्बित  पड़े  हैं  और  विमाग-बार  इनके  लम्बत  रहने
 के  क्या  कारण  और

 इन  आवेदन-पत्रों  के  शीघ्र  निपठान  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुबोष  कास्त  :  से  सूचना  एकत्र  कीजा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 पत्तमों  के  विकास  हेतु  घनराशि  का  आवंटन

 श्री  मकुल  नायक  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृथा  करेंगे  कि  :

 वतंमान  पत्तनों  में  उपलब्ध  सुविधाओं  में  सुधार  लाने  तथा  कार्गो  आवागमन  सुविधा
 का  विस्तार  करने  के  लिए  वर्ष  में  कुल  कितना  परिथ्यय  स्वीकृत  किया  गया

 इस  प्रयोजन  के  लिए  आवंटित  घनराशि  का  पत्तन-वार  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  कुछ  छोट  पत्तनों  को  ऋण  प्रदान  करने  के  लिए  कुछ  बड़े  पत्तनों

 को  सलाह  दी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  किन-किन  बड़े  पत्तनों  को  यह  निर्देश  दिए
 गये  किन-किन  छोटे  पत्तनों  को  ऋण  दिया  जाना  है  तथा  किस  प्रयोजन  हेतु  ऋण  दिया
 जायेगा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  सन्त्री  महापत्तनों  के  लिए  वर्ष

 हेतु  कुल  अनुमोदित  परिव्यय  472'04  करोड़  रु०  है  जिसमें  से  372:38  करोड़  रु०  जारी
 स्‍्कीमों  के  लिए  हैं  प्लोर  99:66  करोड़  रु०  पत्तन  की  मौजूदा  आधार  भूसंरचना  में  सुधार  तथा

 सुविधाप्रों  के विस्तार  की  नई  स्कीमों  के  लिए

 आबंटन  के  पत्तन  बार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दर्शाएं  गये  हैं  ।

 और  प्रदन  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 रादि

 क्रण्सं०  पत्तन  का  नाम  जारी  स्कीमें  नई  सकी में  योग

 oto  2  3  4  5

 कलकत्ता  83,06  4.65  87.70

 2,  हल्दिया  गोदी  परिशर  35,92  2,82  38,74

 3,  बम्बई  35,92  8.07  38.74

 4,  मद्रास  35.11  8.07  43.18

 £
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 2  3  4  5

 5,  विज्याखापत्तनम  18,19  21,81  40,00

 6,  कोचीन  41.41  8.59  5000

 7,  मुरगांव  2.30  3.46  5.76

 8,  कांडला  22.39  9.10  31,49

 9,  पादादीप  3.16  6,45  9.61

 10.  तूतीकोरिन  3°65  2.45  6.10

 11,  न्यू  भंगलूर  117  4.31  5,48

 12.  जवाहर  लाल  नेहरू
 पत्तन  न्यास  101°00  11°10  112°10

 १७७४७७४्रररणणण  ऋण

 372°38  99"66  472°04
 क्षला  अजित  फस  सस फसफ४कफकइहइडसससओस र्न्‍क्‍न्‍ससक्क  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  फंजाबाद  बाई.पास

 3622,  भी  मित्रसेश  यावथ  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  28  १र  फैजाबाद  बाई-पास  का  निर्माण  कार्य  अधूरा  पड़ा

 यदि  हां  तो  इस  मार्ग  का  समय  पर  निर्माण  कार्य  पूरा  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  निर्माण  कार्य  की
 घीमी

 गति  के  परिणामस्वरूप  होने  वाली
 यातायात  की  भीड़-माड़  तथा  दिन  प्रतिदिन  की  सड़क  दुर्घटनाओं  को  देखते  हुए  अतिरिक्त  घनरादि
 उपलब्ध  कराने  का  ओर

 यदि  तो  निर्माण  कार्य  कब  तक  पूरा  किया  जायेगा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  के०  पी०  से  फंजाबाद  बाईपास
 का  निर्माण  कार्य  चरणबद्ध  रूप  से  शुरू  किया  गया  अर्थवक्‍र्स  और  कजबंट्स  )  पूरे
 होने  ही  वाले  सड़क  पंदलपथ  ओर  3  रोड  ओवर  ब्रिजों  के  बाकी  कार्य  के  लिए
 1990-91  के  वाधिक  कार्यक्रम  में  500:00  लाख  रु०  का  प्रावधान  है  ।

 यह  बता  पाना  समयपूर्व  होगा  कि  बाईपास  कब  तक  पूरा  हो  क्योंकि
 के  निर्माण  कार्यों  को  अभी  स्वीकृति  प्रदान  की  जानी  है  ।
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 गन्‍ने  की  उरपादन  लागत

 3623,  श्री  अनन्तराब  वेधामुख  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1989-90
 के  दोरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  राज्य-वार  गन्‍ने  की  उत्पादन  लागत  कितनी-कितनी  थी  और  वर्ष
 1990-91  में  यह  लागत  कितनी-कितनी  होगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नीतीश  :  कृषि
 फसलों  की  उत्पादन  लागत  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  स्थित  फील्ड  एजेंगियों  से  प्राप्त  आंकड़ों
 को  रिकार्ड  करके  तंयार  किए  जाते  इस  प्रक्रिया  में  लगरुंग  दो  वर्ष  का  समय  लग  जाता

 विभिन्‍न  राज्यों  में  गन्ने  की  उत्पादन  लागत  पर  उपलब्ध  नवीनतम  बांकड़े  संलग्न  विवरण
 में  दिए  गये  हैं  ।

 विवरण

 विभिस्न  राष्यों  में  गन्ने  की  प्रति  क्विटल  उस्पादन  लागत

 प्रति

 राज्य  नवीनतम  वर्ष  उत्पादन  लागत

 आन्ध्र  प्रदेश  1987-88  23,  24

 बिहार  1983-84  13,25

 हरियाणा  1986-87  12.12

 कर्नाटक  1986-87  11,52

 महाराष्ट्र  1987-88  17.13

 तमिलनाडु  1987-88  15.18

 उत्तर  प्रदेश  1986-87  12,99

 शाहबाद  समरकन्‍डा  में  एस०टी०डो०  सुविधा

 3624,  श्री  जय  प्रकाश  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  मरकन्‍्डा  में  शीघ्र  ही  एस०्टी०डी०  सुविध्रा  प्रदान  करने
 का  विचार

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  और

 यदि  तो  यह  सुविधा  कब  तक  प्रदान  कर  दी  जायेगी  ?
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 संचार  मस्त्रासय  के  राज्य  मन्त्री  जनेश्बर  में  चालू
 अवधि  के  दोरान  ही  एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  कर  दिए  जाने  का  प्रस्ताव

 शाहबाद  की  मौजुदा  मैनुअल  एक्सचेंज  को  1992-93  के  दौरान  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज
 से  बदलने  की  योजना  बनायी  गयी  है  ।

 1993  बशतें  कि  उपस्कर  उपलब्ध  हो  ।

 भारतीय  नौबहन  लिगम  हारा  विदेशी  धालिज्यिक  ऋण  प्राप्त  करता

 दर  3625,  भो  जी०  एस०  बासबराज  :  गया  जल-भतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  °

 क्‍या  भारतीय  नौवहन  निगम  को  विवेशी  वाणिज्यिक  ऋण  प्राप्त  करने  में  कृठिनाइयां

 हो  रही  हैं

 क्‍या  यूरोपीय  और  जापानी  बेंक  ऋण  देने  के  लिए  ऊंची  ब्याज  दर  और  कम  अवधि  में

 उसकी  अदायगी  की  शर्त  रख  रहे

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  पर  इन  देशों  से  बातचीत  की  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  से  भारतीय  नौवहन
 निगम  ने  1988  से  किसी  विदेशी  वाणिज्यिक  ऋण  के  लिए  समभौता  नहीं  किया  है|

 इस  बात  का  प्रषन  ही  नहीं  उठता  है  कि  निगम  को  वाणिज्यिक  ऋण  प्राप्त  करने  में  कठिनाई
 पेश  आ  रही  है  अथवा  नहीं  ।

 कृषि  पदा्ों  का  समयंत  भृल्य

 3626,  भी  जबिज्ञाघर  गोलले  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  उन  कृषि  पदार्थों
 की  सूची  क्‍या  है  जिनके  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  1990-91  के  लिए  समर्थन  मूल्य  घोषित
 किया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राध्ष्य  मंत्री  लीतोझ  :  सरकार

 ने  1990-91  विपणन  वर्ष  के  लिए  निम्नलिखित  कृषि  जिसों  के  खरीद/न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  घोषित

 किए  हैं  :

 तुर  मू  गफली
 सोयाबीन  सोयाबीन  सूरजमुली  के  रेपसीड  और

 कपास  (एफ-414/एच-777),  कपास  पटसन  में  टी०डी०  5),  खोपरा
 ब्ष  1990  के

 पूर्थी  उत्तर  प्रदे्ष  में  इलेक्ट्रातिक  देलोफोन  एक्सचेंज  की  स्थापना

 3627,  भरी  कल्पमाथ  सोनकर  :  कया  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (%)  वर्ष  1990-91  के  उत्तर  प्रदेश  के  किन-किन  जिलों  में  नये  इलेक्ट्रॉनिक  टेसीफोन

 एक्सचेंज  स्थापित  करने  फा  विचार  किया  गया

 इन  एक्सचेंजों  में  कब  तक  कार्य  आरम्म  हो  और

 ऐसे  प्रत्येक  एक्सचेंज  के लिए  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनेश्वर  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए
 गये  हैं  ।

 उपस्कर  प्राप्त  होने  पर  मार्च  9]  तक  ।

 छोटे  एक्सचेंज  के  लिए  बड़ी  मात्रा  में  आबंटन  किया  गया  अन्य  एक्सचेंजों  के  लिए  |
 1990-91  में  आबंटन  किया  गया  ऐसे  एक्सचेंजों  के  लिए  प्रत्येक  जिले  में  किया  जाने  बाला

 अनुमानित  व्यय  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विवरण

 उत्तर  प्रदेश  के  जिलों  का  नाम  रांस्थापित  किए  जाने  प्रत्येक  जिले  के  लिए  अपेक्षित
 वाले  इलेक्ट्रानिक  घन  राशि  रुपयों

 एक्सचेंजों  की  संख्या

 1  2  3

 इलाहाबाद  12  370

 बलिया  9  267

 बहराईच  4  65

 आजमगढ़  5  431

 बस्ती  9  155

 देवरिया  3  37

 फतेहपुर  8  248

 फंजाबाद  3  56

 गाजीपुर  3  267

 गोंडा  5  202

 गोरखपुर  3  130

 जौनपुर  5  41

 मिर्जापुर  4  4।

 बाराबंकी  4  र्ऊ
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 ।  2  3

 प्रतापगढ़  ः  37

 रायबरेली  4  313

 सिद्धा  नगर  1  83

 सोनमद्र  83

 सुल्तानपुर  2  97

 वाराणसी  9  2156

 विहार  के  प्रमीण  और  पिछड़े  इलाकों  में  सये  डाकअर  खोलना

 3628,  भरी  छेदी  पासवान  :
 भ्री  कड़िया  मुष्डा  :

 क्या  संधार  संत्री  वह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  वर्ष  1990-91  के  दौरान  बिहार  के  प्रामीण  और  पिछड़े  इलाकों  में  नये
 डाकघर  खोलने  का  विचार

 यदि  तो  क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  तथा  ये  किन  स्थानों  पर  खोले  जायेंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेदबर  :  वाधिक  योजना  1990-91  में  डाक
 नेटवर्क  के  विस्तार  के  लिए  एक  मंजूरणुदा  कार्यक्रम  इसमें  बिहार  भी  शामिल

 और  सातवीं  योजना  के  कार्यक्रम  का  पहले  से  किए  गये  मूल्यांकन  के  आधार  पर
 आठवीं  योजना  में  डाकधर  खोलने  के  लिए  नये  मापदंड  बनाने  का  प्रस्ताव  जैसे  नये
 दण्डों  को  अन्तिम  रूप  दिया  वेसे  ही  अन्य  राज्यों  की  तरह  बिहार  के  प्रामीण/पिछड़े  क्षेत्रों
 में  नये  डाकधर  खोलने  के  प्रस्ताव  हैं  ।

 कम  टिक  में  हेलीफोल  कलेक्शन  के  लिए  प्रतीक्षा  सूचो

 3629,  श्री  थाई०  रामक्ष्ण  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  राज्य  में  अंगलौर  नगर  और  अन्य  नगरों  में  टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिए
 कितने  व्यक्तियों  के  नाम  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज

 सभी  भावेदकों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  कब  तक  दे  दिए  जाने  की  सम्मावना  और

 कर्नाटक  में  सभी  जिला  मुख्यालयों/नगरों  में  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  की  कब  तक  व्यवस्था
 कर  दी  जायेगी  ?
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 न्‍ज््ज्जन  जप

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जनेशवर  :  बंगलौर  शहर  भौर  अन्य  शहरों
 के  लिए  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 योजना  का  उद्देश्य  योजना  के  अंत  तक  5000  लाइनों  से  कम  की  क्षमताओं
 के  एक्सचेजों  में  मांगने  पर  टेलीफोन  प्रदान  करना  और  5000  लाइनों  या  इससे  अधिक  की  क्षमता
 वाले  एक्सचेंजों  में  प्रतीक्षा  सूची  को  एक  वर्ष  तक  सीमित  करना  ।  यह  वतंमान  मांग  प्रक्षेपण  के
 आधार  पर  इस  उदृंश्य  से  योजना  अवधि  के  दोरान  प्रतीक्षा  सुची  को  क्रमिक  रूप  से
 समाप्त  करने  के  लिए  विस्तार  योजनाएं  तंयार  की  जा  रही  हैं  ।

 योजना  के  अंत  तक  यह  आशा  की  जाती  है  कि  19  जिला  मुख्यालयों  में  से  6  जिला

 मुख्यालयों  में  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  और  4  में  इलेक्ट्रॉनिक  और  अन्य  एक्सचेंजों  का  मिश्रण
 अम्य  जिला  मुख्यालयों  में  विभाग  की  नीति  अनुसार  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  मौजूदा  एक्सचेंजों
 के  कार्यकाल  समाप्त  होने  के  बाद  उनके  बदले  के  तोर  पर  इस्तेमाल  किए  जायेंगे  ।

 विधरण

 शहर  का  नाम  31-7-90  के  अनुसार  प्रः  जा  सूची

 1  2  3
 न

 1,  बंगलूर  50700

 2,  हुबली  4195

 3.  मंसूर  3252

 4  बांगलकोट  85

 5,  बेलगांव  954

 6  बेल्लारी  720

 7.  मद्रवती  558

 8,  बीदार  136

 9.  बीजापुर  194

 10.  चन्नापतना  124

 11...  चिकमगलूर  153

 12,  चित्रदु्गं  186

 13,  दवानगिरे  1190

 14,  गदागबेत  गिरि  212

 15,  गंगावती  98
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 1  2  3

 1612

 17.  हरिहर  74

 18...  हसन  4653

 19...  होसपेट  149

 20,  कोलार  105

 21,  के०जी०एफ०  72

 22.  मंदया  251

 23.  मंगलूर  3942

 24...  रबकवि  19

 25...  रायचूर  408

 26...  रनबेमूर  82

 27...  सिमोगा  1306

 28...  तुमकुर  1492

 29,  करवार  186

 30...  मादीकेरी  80

 दिल्‍लो  में  लक्जरी  बसे  चलाना

 3630,  भी  बाई०  एस०  राजशेक्षर  रेड्डी  :

 जा०  सी०  सिलबेरा  :

 क्या  अल-भतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  दिल्ली  के  अधिक  व्यस्त  मार्ग  पर  बसेंਂ  चलाने  का  विचार

 भौर

 यदि  तो  तल्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 अल-भूतल  परिवहन  भरजत्री  के०  पी०  और  दिल्ली  में
 झूटों  पर  स्पेशल  स्टेज  करिज  सेवाएं  शुरू  करने  का  एक  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  इन  सेवाध्रों

 के  किराये  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  किरायों  से  अधिक  होंगे  इस  योजना  का  उदूं द्य  उन  व्यक्तियों

 जो  निजी  वाहनों  का  उपयोग  करते  सावंजनिक  परिवहन  के  प्रयोग  की  ओर

 आकर्षित  करना  इस  स्कीम  के  ब्यौरों  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया



 लिखित  उत्तरं  30  1990

 उत्तर  प्रदेश  में  पौड़ी  गढ़वाल  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करना

 3632,  भ्रो  सी०  एम०  नेगो  :  क्‍या  संधार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  उत्तर  प्रदेश  के  पौड़ी  गढ़वाल  जिले  में  पौड़ी  अथवा  कोठद्वार  में  से  किसी

 एक  स्थान  पर  एक  टेलीफोन  एक्सचेन्ज  स्थापित  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  एक्सचेन्ज  कब  खोला  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  जनेश्बर  पौड़ी  और  कोटद्वार  में  टेलीफोन
 एक्सचेंज  पहले  से  ही  काम  कर  रहे  हैं  ।

 से  उपयुक्त  की  दृष्टि  से  प्रएन  नहीं  उठता  ।

 ध्रारभ्र  प्रवेश  में  राष्ट्रीय  राजमागों  को  चौड़ा  करके  जार  लेन  का  अनाता

 3633,  भरी  ज०  चोश्का  राज  :  न्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 दक्षिण  मारत  में  राज्यवार  चार  लेन  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  कुल  लम्बाई  कितनी

 कया  आठवीं  योजना  प्रवधि  के  दौरान  आंध्र  भ्रदेश  से  गुजरने  वाले  समी  राष्ट्रीय
 मार्गों  को  चौड़ा  करके  चार  लेन  वाला  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  भौर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिबहम  मम्त्री  के०  पी०  :  दक्षिणी  राज्यों  में  स्युनिसिपल
 सीमाओं  के  बाहर  चार  लेन  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  लम्बाई  निम्नलिखित  है  :

 ---  --  न

 राज्य  का  नाम  घार  लेन  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  कुल  लम्बाई

 1.  आंध्र  प्रदेश  9  कि०मी०

 2,  व.नटिक  14  कि०मी०

 3,  तमिलनाडु  शून्य

 4.  पांडिचेरी  झ्म्य

 5.  केरल  शून्य

 जोड़  23
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 न्ज्ज्ल्च््च्य  जज

 भोर  (a),  भाठवीं  योजना  के  जिसे  अमी  अंतिम  रूप  दिया  जाना  आंध्र
 प्रदेश  में  से  गुजरने  वाले  समी  राष्ट्रीय  राजमार्गो  को  चौड़ा  करके  चार  लेन  का  बनाने  का  प्रस्ताव

 नहीं  तथापि  12374  की  लम्बाई  में  निम्नलिखित  विवरण  के  अनुसार  चार  लेन  बनाने
 का  कार्य  शुरू  किया  जा  रहा  है  :

 (1)  एश्षियाई  विकास  बैंक  सहायता  के  राष्ट्रीय  राजमार्ग  5  पर  अनाकापल्‍ली  और
 विशाखापत्तनम  के  बीच  40'6  की  लम्बाई  में  52  करोश  रु०  की  लागत  से
 चार  लेन  बनाने  के  लिए  पहले  ही  स्वीकृति  दी  जा  चुकी  है  ।

 (2)  वाधिक  योजना  1990-91  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  5  पर  चिलाकालूरीपेट  से  विजयवाड़ा
 तक  82*80  लम्बाई  में  चार  लेन  बनाने  के  लिए  बजट  में  24°00  लाख  रु०
 का  बजट  प्रावधान

 भध्य  प्रदेश  के  मुरेगा  में  लम्बल  सदो  के  बीहड़ों  को  समतल  करना

 3634,  भरी  दिलीप  सिंह  भ्रिया  :  क्‍या  क्थि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  के  मुरेना  जिले  में  डाकुओं  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  केले

 सरकार  की  सहायता  से  चम्बल  नदी  के  बीहड़ों  को  समतल  करने  के  लिए  कोई  योजना  बनाई  गयी

 यदि  तो  उस  पर  कितना  खर्च  होने  की  सम्मावना

 बीहड़ों  को समतल  करने  का  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  और

 कितने  एकड़  भूमि  खेती  के  लिए  उपलब्ध  होगी  और  इससे  कितने  परिवारों  को  लाम

 पहुंचेगा  ?

 कषि  मस्त्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  बिमाभ  में  राज्य  ससक्री  नीतीझ  :
 हां  है  डकती  की  समस्या  से  निपटने  के  लिए  1987-88  से  केन्द्रीय  सहायता  से  बीहड़  भूमि  में

 वनरोपण  आदि  करके  उसमें  सुधार  करने  की  एक  योजना  कार्यान्वित  की  जा  रही  इस
 बोजना  के  भटकों  में  से एक  धटक  बीहड़  क्षेत्रों  को समतल  करना  है  ।

 से  परिव्यय  भोर  वास्तविक  लक्ष्यों  का  निर्धारण  वर्षानुव्ष  आधार  पर  किया

 जाता  1989-90  मध्य  प्रदेश  के  विभिन्‍न  जिसमें  मुरेना  जिला  भी  शामिल  में

 713*211  लाख  रुपये  ब्यय  किए  गये  हैं  और  उत्पादक  प्रयोजनों  के  लिए  17222°763  हैक्टेयर  क्षंत्र

 का  सुधार  किया  गया  1990-91  के  400  लाक्ष  रुपये  का  परिव्यय  स्वीकृत  किया  गया
 राज्य  सरकार  द्वारा  सुधार  की  गई  भूमि  का  निपटान  कर  लिये  जाने  के  बाद  ही  लामानुभोगी

 परिवारों  का  अनुमान  लगाना  संभव  होगा  ।

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  को  टेट्रापक/टेट्राम्रिक  मझीनों  का  उपयोग

 3635.  भी  आादूमाई  सेधली  शाह  :  कया  कृषि  मम्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  गत  छः

 महीनों  के  महीनेवार  राष्ट्रीय  डेरी  बिकास  बोर्ड  एककथार  दूध  भौर  अम्य  वस्तुओं  की  पैकिंग

 103



 एतरਂ  30  1990

 के  लिए  टेंद्रापेक/टेट्राब्रिक  मशीनों  का  अपनी  अधिष्ठापित  क्षमता  की  तुलना  में  औसतन  कितना
 उपयोग  किया  ?

 कुंषि  मत्त्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सस्त्री  नीतीक्ष  :

 सप्लाई  की  गई  पैकेजिंग  सामग्री  पर  1990  से  छः  महीने  के  लिए  राष्ट्रीय
 डेयरी  विकास  बोर्ड  द्वारा  पट्टे  पर  ली  गई  मशोनों  की  अधिष्ठापित  क्षमता  का  माह॒वार  प्रतिशत
 उपयोग  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 राष्ट्रीय  डेरी  बिकास  बोड  को  टेट्रापंक/टंट्राम्रिक  मशीनों  को  क्षमता  का  उपयोग
 न

 विध  रण

 1990  में  अधिष्टापित  क्षमता  का  प्रतिशत  उपयोग

 एकक  फरवरी  मार्च  अप्रैल  मई  जून

 द््ष

 सूरत  दुग्ध  यूनियन  50,89  34,92  56.30  39.25.  41.94  52.40

 इम्दौर  दुग्ध  28.57.  31,75  63.49  0.0.  31.75  23.02

 जयपुर  0.00.  12.70.  0.0.  7.60.  0.0.  14.92

 +गुनदुर  दुग्ध  0.00  0.00  0.०0.  0,00  0.0.  0.00

 सेलम  दुग्ध  यूनियन  10.40  32.0:  49.60  0.0.  10.00  0.00

 प्रल्लेपे  दुग्ध  यूनियन  0.0.  29.8.  0.0.  28.0!  17.51  0.00

 विजयवाड़ा  दुग्ध  यूनियन  10*40  10°40 =  41:06  000  7",9  000

 तेल

 आनन्द  72,73  63.€4  100,00  18,18  90.91  90.91

 जगुदन  68.18  47.73  27.27.  95,45  0.०७.  41.25

 दिल्ली  54.55...  27.27.  54.55.  27.27  0.00...  27.27

 श्स

 दिल्‍ली  43.83  154.22  186.69  32.47.  97.40.  146.10

 हैदाबाद  1840  97.40.  104.71  0.00  0.00  0.00
 मोल  40.58.  154,22  154,22  0.00  81.17  81,17

 क्र  दिया
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 बिहार  के  झंकारपुर  सें  कृषि  जिज्ञान  केस

 3636,  भी  देवेसा  प्रसाद  यादव  :  कया  कृषि  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 सरकार  का  बिहार  के  जिले  के  भंकारपुर  में  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  की
 स्थापना  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नीतीक्ष  :
 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 वित्तीय  कठिनाईयों  के  कारण  ।

 संसद  के  भूतपूर्व  सदस्यों  की  सुरक्षा

 3637.  प्रो०  यदुनाथ  पाष्डेय  :  क्‍या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 संसद  के  कितने  भूतपूर्व  सदस्यों  को  उनके  दिल्‍ली  स्थित  निवास-स्थान  पर  और  उनके
 स्थानीय  निवास  स्थान  पर  अंग  रक्षक  प्रदान  किए  गये  और

 कितने  भूतपूर्व  संसद  सदस्यों  ढ्वारा  अपने-अपने  परिवारों  की  सुरक्षा  के  लिए  अंग  रक्षकों

 की  मांग  की  गई  है  और  उनमें  से  कितने  सदस्यों  को  उनके  परिवारों  के  लिए  अब  तक  अंग  रक्षक
 प्रदान  नहीं  किए  जा  सके  हैं  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुबोध  काम्त  :  ओर  2।  भूतपूर्व  सांसदों
 को  दिल्ली  में  उनके  निवास  पर  सुरक्षा  प्रदान  की  गई  व्यक्तियों  और  उनके  परिवारों  के

 सस्बन्ध  उनके  स्थानीय  निवासों  पर  संबन्धित  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  उन्हें  होने
 वाले  खतरे  का  मूल्यांकन  करने  के  बाद  सुरक्षा  उपलब्ध  करायी  जाती  इस  संबंध  में  हमारे  पास

 विस्तृत  सूचना  उपलब्ध  नही  है  ।

 भारतोय  टेलीफोन  उच्तोग  के  एकक

 3638,  भी  बज  भूजण  तियारी  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  भारतीय  टेलीफोन  उद्ोग  आई०  टी०  आई०  के  विभिम्न  एककों  को

 स्‍्थायत्त  ओर  स्वतम्त्र  कंपनियों  के  रूप  में  परिवर्तित  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 यह  कार्य  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अनेशबर  जी  तथापि  सरकार  इस
 बात  पर  विचार  कर  रही  है  कि  आई०  टी०  आई०  की  विभिन्‍न  यूनिटों  को  व्यापक  वित्तीय  ओर

 प्रबन्धकीय  शक्तियां  दी

 ओर  प्रह्तन  महीं  उठता  ।
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 सेसु  समुश्रम  फरियोजनता

 3639,  औ  एन०  डेनिस  :  क्‍या  जल-भूतल  फरिथहन  मतों  यह  बताने  की  कपा
 अुरेंगे

 क्या  सरकार  ने  समुद्रमਂ  परियोजना  को  कार्यान्वित  करने  हेतु  कोई  कदम  उठाये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसक  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल-भतल  परिवहन  मम्त्रो  के  ०पी०  :  से  नहीं  ।  भाठकीं
 पंचवर्षीय  योजना  को  अमी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  केन्द्र  सरकार  को  परियोजना  की  गहन
 जांच  किए  जाने  की  आवश्यकता  की  जानकारी

 बिहार  के  गोडडा  जिले  में  संडलोय  डाकधर  लोलना

 3640,  श्री  जनावंन  यादव  :  क्‍या  संधार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  कितने  जिला  मुख्यालयों  में  मंडलीय  डाकधघर  नहीं

 (@)  कया  सरकार  का  प्रत्येक  जिला  मुख्यालय  में  एक  मंडलीय  डाकधर  श्लोलने  का  विचार
 भर

 बिहार  के  गोड्डा  जिले  में  मंडलीय  डाकघर  कब  तक  खोल  दिया  जायेगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जनेदबर  आठ  ।

 नहीं  ।

 बिहार  के  गौड़ा  जिसे  में  प्रधान  डांकधर  खोलने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हैं  ।

 स्वर्ण  भन्दिर  के  जारों  ओर  गलियारा  योजना

 3641,  स०  अतिम्दर  काल  सिध  :  क्‍या  गृह  मस्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 सुरक्षा  कारणों  से  अमृतसर  में  स्वर्ण  मम्दिर  के  चारों  ओर  कलियारा  योजना  सागू  करने

 में  कितनी  प्रगति  हुई

 यह  योजना  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावता  और

 गलियारा  योजना  के  नक्शे  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 गृह  मस्त्रालय  में  राज्य  मनी  सुचोध  काम्त  :  से  स्वर्ण  मन्दिर  परिसर
 के  हृर्द-गिंदे  30  मीटर  की  परिधि  के  भीतर  पड़ने  वाली  सभी  सम्पत्ति  का  अधिगृहण  किया  गया  है  ।
 सुरक्षा  और  पुरातत्व/ऐतिहासिक  महत्व  की  सम्पत्तियों  को  छोड़कर  इस  प्रकार  से  अधिगृहीत  की  गई
 अन्य  सभी  प्रकार  की  सम्पत्ति  को  गिरा  दिया  गया  है  ओर  मलबा  हटाकर  उस  क्षेत्र  को  साफ  कर
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 दिया  गया है  क्षेत्र  के  सोन्दयंकरण  का  काम  प्रारम्म  कर  दिया  गया  है  ओर  क्षेत्र  में  खूबसूरत  पेड़
 लगाये  गये  स्टोम  वाटर  डुं  विद्युत  ओवर  हेड  शौचालय

 सुविधायें  इत्यादि  के  निर्माण  के  लिए  कारंवाई  शुरू  की  गई  राज्य  सरकार  प्रारूप  इत्यादि  के

 लिए  प्रत्ययात्मक  योजना  को  अन्तिम  रूप  दे  रही  है  ।

 पं  तोय  क्षेत्रों  में  नये  डाकधर  खोलने  के  लिए  मानदण्ड

 3642,  श्री  के०  डो०  सुल्तानपुरी  :  कया  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  नये  डाकघर  खोलने  के  लिए  अपनाये  जाने  वाले
 मानदण्डों  में  कोई  परिवतंन  करने  का  प्रस्ताव  और

 क्‍या  सरकार  का  उन  डाकघरों  जो  पहले  खोले  गये  थे  मोर  जि  हें  बाद  में  बन्द  कर
 दिया  गया  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 संचार  मनत्रालय  के  राज्य  सम्जी  जनेदबर  :  सातवीं  योजना  के  कार्यक्रम  के

 मूल्यांकन  के  आधार  पर  आठवीं  योजना  के  दौरान  पवंतीय  क्षेत्रों  सहित  विभिन्‍न  क्षत्रों  मे ंडाकधर
 खोलते  के  नये  मानदण्डों  की  तैयार  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 जी  नहीं  ।  सामान्य  उपाय  के  रूप  में  नहीं  ।  तथापि  कुछ  एक  मामलों  पर  गुणावगुण  के
 आधार  पर  विचार  किया  गया  है  |

 भूमि  सुधारों  का  कार्यास्थयन

 3643,  भरी  टी०बशीर  :  कया  क॒षि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  मूमि  सुधारों  के  शीघ्र  कार्यान्वयन  हेतु  कोई  नये  कदम  उठाये

 भोर
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 क्षि  सम्जालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  सें  रास्य  मश्जो  उपेशा  साथ  :  और

 मूमि  राज्य  का  विषय  होते  के  कारण  भूमि  सुधार  कानूनों
 के  कार्यान्वयन  की  जिम्मेदारी

 राज्य  सरकारों  की  1990  में  हुए  मुख्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  मूमि  सुधार

 कानूनों  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  के  लिए  मूमि  सम्बन्धी  कानूनों  में  संशोधन  करने  के  लिए  विभिन्‍न

 प्रस्तावों  पर  चर्चा  को  गयी  भी  ।  सम्मेलन  की  आम  राथ  यह  थी  कि  भूमि  कानूनों  में  और  संशोधन

 करने  की  बजाए  मोजूदा  कानूनों  को  बेहतर  ढंग  से  कार्यान्वित  किया  जाए  ।

 प्रधान  मन्त्रो  ने  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  को  सम्बोधित  अपने  उद्धाटन  भाषण  में  भ्रधिकतम

 कृषि  उत्पादकता  की  पूर्व शर्त  के  रूप  में  भूमि  सुधार  कानूनों  के  कार्यान्वयन  पर  अत्यधिक  बल

 दिया
 ।  इस  पर  अनुवर्ती  कारंवाई  करते  हुए  उन्होंने  राज्यों/संघ  शासित  क्षंत्रों  के  मुख्यमग्त्रियों  को

 भूमि  के  बेनामी  लेन-देन  का  पता  आबंटितियों  को  मूमि  का  वास्तविक  कब्जा  देने  एवं  ऐसी
 पर  कब्जा  करने  में  आने  वाली  रुकावटों  को  दूर  करने  तथा  मूमि  और  गरीबों  को  इसके

 बितरण  से  सम्बन्धित  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  भूमि  न्‍्यायाधिकरणों  (  ट्रिब्यूनलों  )  की  स्थापना

 करने  को  आवध््यकता  के  सम्बन्ध  में  पत्र  लिखा  है  ।

 107



 लिखित  उत्तरें  30  1990

 सरकार  ने  मुकदमेबाजी  को  कम  करने  के  लिए  पहले  ही  संविधान  की  नवीं  अनुसूची  में  55

 भूमि  सुघार
 कानूनों

 को  रखा
 है  ।

 ह

 महाराष्ट्र  में  नये  तारघर  और  टेलीफोन  एक्सलेजों  की  स्थापना

 3644,  भ्री  प्रशोक  आनन्दराव  वेझमुख  :  क्‍या  संधार  मन्ती  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  वर्ष  1990-91  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  कितने  नये  तारघर  झौर
 टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  और

 वर्ष  1989-90  के  दोरान  तारघर  और  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  का
 क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  और  कितना  लक्ष्य  पूरा  हुआ  ?

 संचार  मस्त्रालय  के  राज्य  मरत्री  जनेदवर  :  डाकधर  :  आठवीं  योजना  के
 दोशान  प्पनाये  जाने  वाले  मानकों  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  बाद  प्रस्तावित  नये  डाकधर  खोलने
 के  वर्षवार  लक्ष्य  प्रस्तुत  किए  जाने  की  भाषा  है  ।

 तार  घर  :  1990-91  के  लिए  45  तार  घर  खोलने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 टेलीफोन  एक्सचेंज  :  महाराष्ट्र  सकिल  में  स्थित  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का

 विस्तार  करने  का  लक्ष्य  ।,28,869  लाइनों  का  है  ।

 डाक  घर  :  1989-90  के  लिए  180  अतिरिक्त  विमागीय  श्ाक्षा  डाक  घर  और  8
 विभागीय  उप  डाक  घर  खोलने  का  अन्तिम  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  जिसकी  तुलना  में  69
 अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  डाक  घर  और  6  विभागीय  उप  डाक  घर  वास्तव  में  मंजर  किए

 तारधर  :  1989-90  के  लिए  100  तार  घर  खोलने  के  निर्धारित  लक्ष्य  की  तुलता  में  वास्तविक

 रूप  से  [03  तार  धर  खोले  गये  ।

 टेलीफोन  एक्सचेंज  :  वर्ष  1989-90  के  लिए  महाराष्ट्र  सकिल  में  टेलीफोन

 एक्सचेंजों  का  विस्तार  करने  का  लक्ष्य  82,249  लाइनों  का  रखा  गया  था  जिनमें  से  कुल  78,325

 लाइनों  के  विस्तार  का  लक्ष्य  प्राप्त  किया  गया  ।

 दालों  और  तिलहनों  का  उत्पाधन

 3645,  श्री  ललित  विजय  सिह  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यहू  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 (=)  कया  केन्द्रीय  सरकार  में  दालों  और  तिलहनों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  के लिए  राज्य
 रारकारों  के  प्रयासों  की  सहायता  के  लिए  प्रोग्रामਂ  अपनाया

 बिहार  के  खेती  योग्य  बड़े  मृक्षेत्र  जिसे  तालਂ  कहा  जाता  में
 दालों  और  तिलहमों  के  उत्पादन  में  कमी  आई  और

 यदि  तो  इस  क्षंत्र  में  दालों  और  तिलहनमों  के  उत्पादन  में  कृषि  के  लिए  क्या  कदम
 उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  प्चौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मर्जी  नोतीक्ष  :

 हां  ।
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 तन  ्  नमन  भजन  पपप:7::ेपप्प+ै  ज--+++  जप

 नहीं  ।

 मोकामा-बरहिया  ताल  क्षंत्र  नालन्दा  और  मुेर  जिलों  में  फैला  हुआ  ये
 क्षेत्र  तिलहहनों  के  विकास  के  लिए  तिल्लरहन  उत्पादन  कार्यक्रम  में  शामिल  विशेष  लाद्ाम्न
 उत्पादन  कायें  क्रम  मूल  रूप  से  हन  क्षेत्रों  के  पौध  रक्षण  सम्बन्धी  पहलशुप्रों  का  ध्यान  रखता

 जो  दलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  में  एक  प्रमुख  समस्या  राज्य  सरकार  को  वर्ष  1990-91  के

 लिए  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  187-01  लाख  रुपए  और  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन
 वायंक्रम  के  अन्तगंत  32:00  लाख  रुपए  की  राहष्ति  मुहैया  की  गई  इसके

 राष्ट्रीय  दलहन  विकास  1990-91  के  अंत्गंत  बिहार  राज्य  को  92'12  लाख  रुपए  की
 राशि  भी  मुहैया  की  गई  है  ।

 तूफान  प्रभावित  राश्य

 3646.  श्री  के०  एस०  राय  :

 भी  जे०  लेक्का  राज  !

 क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  ही  के  तूफान  से  प्रमाबित  आन्भ्र  प्रदेश  और  तमिलनाडु  के  तटीय  जिलों  का  ब्यौरा
 क्‍या

 क्या  उनके  मन्त्तालय  ने  इस  तूफान  से  हुई  जान  ओर  माल  को  हानि  का  अन्तिम  रूप  रे

 मूल्यांकन  किया  ह

 यदि  तो  इन  दो  राज्यों  में  इससे  जिला-बार  लगमग  कितने  परिवार  और  कितने
 अ्यक्तित  प्रमाबित

 जिला-वार  हुए  जान  और  माल  की  हानि  का  ब्यौरा  क्या  और

 (8)  केन्द्रीय  सरकार  झौर  आन्प्न  प्रदेश  तथा  तमिलनाडु  की  राज्य  सरकारों  द्वारा  30
 1990  तक  प्रभावित  राज्यों  में  तूफान-पीडितों  के  लिए  किए  गये  राहुत  उपायों  और  राहत  उपायों
 पर  लचं  की  गई  धनरादि  का  जिला-वार  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कवि  मरजालय  में  कृषि  और  सहकारिता  थिभाग  में  राज्य  स्त्री  नीतीक्ष  :

 1990  में  तूफान  से  प्रमावित  आमन्ध्र  प्रदेश  और  तमिलनाडु  के  तटीय  जिसे  निम्न
 प्रकार  हैं  :

 आनभ्म  (1)  श्रीकाइुलम  (2)  विजियानगरम  (3)  विशाखापट्टनम  (4)  पूर्वी
 गोदावरी  (5)  पष्िचिमी  गोदावरी  (()  कृष्णा  (7)  गुन्तूर  (8)  प्रकासम  (9)  नेल्लौर  (10)  खम्माम

 तबिलसाडु  :  (1)  रामानाथपुरभ  (2)  बेंगाई  पन्ना  (3)  थन्जावुर  (4)  पुडिकोट्टाई  (5)
 मद्रास  (6)  दक्षिण  भारकोट

 से  मारत  सरकार  आन्प्न  प्रदेश  ओर  तमिलनाद  में  जान-माल  को  हुए
 नुकसान  की  सीमा  का  स्वत॒न्त्र  रूप से  कोई  मूल्यांकन  नहीं  किया  आस्प्र  प्रदेश  सरकार  ने
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 सूचित  किया  है  कि  77°81  लाख  व्यक्ति  इससे  प्रभावित  हुए  और  928  जानें  जिला-वार
 ब्यौरा  क्रमशः  संलग्न  और  में  दिया  गया  है  ।

 प्रान्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  सम्पत्ति  आदि  के  2247:76  करोड़  रुपये  के  नुकसान  की  सूचना  दी

 नुकसान  का  क्षंत्र-वार  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया

 तमिलनाडु  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  चेंगाई  अन्ना  और  मद्रास  जिलों  में  12,142
 ओर  149  परिवार  प्रभावित  हुए  इसके  अतिरिक्त  तमिलनाडु  के  रामानाथपुरम  (1),  थंजाव॒र
 (2)  चैंगाई  अन्ना  (6)  और  मद्रास  (4)  जिलों  में  13  व्यक्तियों  के  मरने  की  सूचना  दी  गई

 (2)  प्राथमिक  रूप  से  यह  राज्य  सरकार  का  उत्तरदायित्व  होता  कि  वह  प्राकृतिक
 जब  तक  कि  वह  आपदा  न  से  प्रमावित  व्यक्षितयों  को  पर्याप्त  राहत

 उपलब्ध  भारत  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  तत्क/ल  कदम  उठाये  हैं  कि  राज्य
 सरकारों  द्वारा  मांगी  गई  सभी  सम्मव  सहायता  उन्हें  दे  दी  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  आन्ध्र
 प्रदेश  भोर  तमिलनाडु  राज्य  सरकारों  को  उपलब्ध  करायी  गई  केन्द्रीय  सहायता  का  ब्यौरा  संलग्न

 में  दिया  गया  इसके  अन्ध्र  प्रदेश  और  तमिलनाडु  राज्य  सरकारों  द्वारा

 किए  गये  राहत  उपायों  का  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  सरवार  ने  तूफान  से  प्रभावित  क्षंत्रों  में  राहत/पुनः  स्थापना  कार्यों  क ेलिए  19

 जुलाई  1990  तक  116'39  करोड़  रुपए  खर्च  कर  लिए  तमिलनाड  सरकार ने  प्रमावित  क्षेत्रों
 में  किए  गये  राहत  कार्यों  पर  37:92  लाख  रुपये  का  ख्े  किया  है  |

 से

 आस्भ्र  प्रदेश  में  में  प्राए  समुद्री  तुफान  से  प्रमावित  जिलाबार  व्यक्तितयों  की  संश्या

 जिला  का  नाम
 प्रभावित  व्यक्तियों  की  संख्या

 1...  श्रीकाकुलम  2°00

 2.  विजिय।नगरम  3-00

 3.  विशाखापत्तनम  675

 4,  पूर्वी  गोदावरी  12°32

 5,  परद्चिचमी  गोदावरी  3°26

 6...  कृष्णा  20*29

 7.  गुन्दूर  23-65

 8,  प्रकासम  3°00

 9.  नेल्लोर  3°00

 10,  खम्माम  0°55
 77°81
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 अनबन न  न  अल  लअनन  अिनकल  5  न  लभजगभगएतभत२तातीएएए “7  न

 आश्क  अशैक्ष  में  में  आये  समुश्दी  तूफान  से  मरे  व्यक्सियों  की  शक्षक्था

 जिलों  के  नाम  मृत  व्यक्तियों  की  संख्या

 ]  श्रीकाकुलम  कि

 2,  विजियानगरम

 3  विद्याखापसनम

 4  पूर्वी  गोदावरी  99

 5,  पद्दियमी  गोदावरी  25

 6...  हण्णा

 7...  चुल्यूर  342

 8...  प्रकासम  38

 9,  नेल्लोर  5

 क्षम्माम  20

 अस्य  महबूबनगर  और  चित्तूर  6

 क्र

 जार  प्रदेश  में  में  आपे  समुद्री  तृफान  से  हुई  क्षति

 विभाग  का  नाम/मद  क्षति  की  मात्रा  कप

 ण

 ।.  निजी  रिहायशी  इकाई  गटर

 2...  लाद्य  और  कृषि  विभाग

 (५)  कृषि  सात्रा

 बागबाती

 विपणन

 (५)  मात्स्यकी  20-34

 (#)  नागरिक  आपूर्ति

 पशुपालन  45:60

 मांडागार  8"06
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 1  2

 3.  सिंचाई  विभाग  173°85

 4,  पंचायती  राज  246°00

 5,  परिवहन  सड़कें  और  भवन

 सड़कें  और
 भवन  123°00

 आन्प्र  प्रदेश  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम  15°50

 6,  न  ऊर्जा  और  पर्यावरण  विभाग
 ह

 वन  24°98

 आन्प्र  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  93-33

 7.  उद्योग  विभाग
 ह

 साधारण  उद्योग  41587

 हथकरघा  तथा  वस्त्र  6°44

 चीनी  फैक्ट्ररियाँ  3°82

 रेशम  उत्पादन  0"33

 8,  समाज  कल्याण  विभाग

 समाज  कल्याण  20"15

 एस०  सी०  वित्त  निगम  1°27

 आवास  निगम  7-40

 9.  छिक्षा  विभाग  0°45

 10,  अग्निषमन  सेवाएं  0°05

 11.  आवास  नगर-पालिका  प्रशासन  7500

 12,  चिकित्सा  ओर  स्वास्थ्य  3°23
 2247-76

 केगा  सरकार  हारा  आरध्र  प्रदेश  ओर  तमिलनाडु  सरकारों  को  दी  गई  केम्नीय  सहायता

 1.  आस्प्  प्रदेक्ष  :

 64-50  करोड़  रुपये  की  आपदा  राहत  निधि  की  सम्पूर्ण  केन्द्रीय  हिस्सेदारी  निमुक्‍्त
 कर  दी  गई
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 प्रधान  मन्त्री  राष्ट्रीय  सहायता  कोष  से  2  करोड़  रुपये  की  रा्षि  निर्मुक्त  की  गई 2.

 3,  मृतकों  के  निकट  सम्बन्धी  को  भनुग्रह  राशि  का  मुगतान  करने  के  लिए  इष्डियन
 पीपल्स  नेशनल  कालामिटी  ट्रस्ट  से  78  लाख  रुपये  निम  क्त  किए  गये

 4.  जलप्लावित  क्षेत्रों  में  असहाय  लोगों  के बचाव  के  लिए  आवध्यक  सहायता  सेना  द्वारा
 की  गई  और  भोजन  के  दवा  और  पीने  का  पानो  प्रादि  विमान  से  गिराया

 5,  रेलवे  द्वारा  प्राथमिकता  के  आघार  पर  राहत  सामग्री  के  तीव्र  आवागमन  के  लिए
 विशेष  व्यवस्था  की

 6.  क्षतिग्रस्त  दूर  संचार  और  द्युत  और  पुलों  व  मरम्मत  और

 पुनर्स्थापन  के  लिए  विशेष  कृतक  बल  तैनात  किए

 7.  बीमा  एजेंसियों  को  निर्देश  दिए  गये  कि  वे  सभी  बीमा  दावों  को  तेजो  से

 8,  दवाओं  की  अपेक्षित  मात्रा  उपलब्ध  करायो

 ..._  मारतीय  खाद्य  निगम  ने  वर्षा  से  भीगे/रंगहीन  धान  ओर  चावल  खरीदा  है  जिसके  लिए
 दार्तों  में  छूट  दी

 10,  बिजली  घरों  को  कोयले  की  पर्याप्त  आपूर्ति  सुनिष्चिचत  की

 ।,  बैंकों  वो  निर्देश  दिए  गये  कि  वे  बेंक  ऋणों  को  स्थगित/निलम्बित/समय  परिवतंन  करें
 ओर  किसानों  को  नये  उपभोग  ऋण  भी  प्रदान

 12.  कृषि  प्रादानों  की  खरीद  और  वितरण  के  लिए  खरीफ  1990  के  लिए  3.00  करोड़
 रुपये  का  अतिरिक्त  अल्पावधि  ऋण  आवंटित  किया

 13,  आवष्यक  वस्तुओं  की  भ्रपेक्षित  मात्रा  श्रावंटित  की  गई  जेसे  कि  राज्य  को  आवदयकता

 14.  मारतीय  राष्ट्रीय  बीज  निगम  और  मारतीय  राज्य  फार्म  निगम  ने  बीजों  की  उपलब्ध
 किसमें  प्रदान  की

 15.  आवास  ओर  शहरी  विकास  निगम  99  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर
 एक  लाख  पक्के  मकानों  का  निर्माण  छुरू  करेगा  यह  परियोजना  आम्ध्र  प्रदेश  द्वारा
 भ्रावास  भ्ौर  छहरी  विकास  निगम  के  सहयोग  से  तैयार  की  जा  रही

 16.  केन्द्र  सरकार  के  निर्देश्ष  पर  प्रभावित  लोगों  को  राहत  देने  के  लिए  आसश्न  प्रदेश  में  कार्य
 कर  २हे  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  नै  क्षेत्रों  /गांवों/शहरों  को  अपनाया

 2.  तबिलनाड़  :

 इन्डियन  पीपल्स  नेचुरल  कालामिटी  ट्रस्ट  द्वारा  मृतकों  के  निकट  सम्बन्धियों  को  अनुप्रह  राशि
 के  मुगतान  के  लिए  3,25  लाख  रुपये  नि्मक्त  किए  गये
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 _

 न्यानाबब

 आर  अवेश  और  तमिलनाडु  राज्य  सरकारों  द्वारा  किए  गये  राहत  उपाय

 2...  आस  श्रवेश

 लगभग  65  लाख  लोगों  को  बचाया  गया  और  उन्हें  राहुत  छ्षिविरों  में  झरण
 दी  गयी  ।  बचाव  कार  में  766  सरकारी  दल  और  1100  वाहन  लगाये  गये  थे  ।  राहत

 झ्रायुक्त  सम्बन्धित  जिला  कलक्टरों  से  लगातर  सम्पर्क  साधे  हुए  आवध्यक  सहायता
 प्रदान  की  गयी  और  रक्षा  सेनाओं  द्वारा  मी  सहायता  दी  गयी  ।

 2.  प्रति  क्षतिग्रस्त  मकान  20  किलोग्राम  चावल  वितरित  किया  कपड़े  और  बरतन
 भी  वितरित  किए  गये  ।

 3,  राज्य  सरकार  के  पैमाने  के  भ्नुसार  मृतक  व्यक्ति  के  निकट  सम्बन्धी  को  अनुग्रह  राशि
 का  भुगतान  किया  गया

 2...  तमिलनाडु

 तमिलनाडु  सरकार  ने  राहत  कार्यों  पर  37:92  लाख  रुपए  खच  किए  हैं  ।

 रविवार  और  छुट्टी  के  बिनों  में  डाकधरों  को  खोलना

 3647.  श्री  प्रतापराव  बो०  भोसले  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 कया  कुछ  डाकधर  रविवार  तथा  अन्य  राजपत्रित  छुट्टियों  के  दिनों  में  मी  खुलते  हैं
 यदि  तो  ऐसे  डाकघरों  की  संख्या  का  राज्य  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  चालू  ओर  आगामी  वर्ष  के  दौरान  ऐसे  ओर  डाकघर  खोलने  का
 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  सन्त्रालय
 के  राज्य  मन्‍्त्री  जनेदवर  चुनिन्दे  महत्वपूर्ण

 डाकघरों  को  कार्य  के  सामान्य  घण्टों  और  रविवार  सहित  अवकाश  के  दिनों  में  खुला  रखा  जाता

 देश  में  ऐसे  174  डाक  घर  उन्हें  रात्रि  डाक  घर  कहा  जाता

 उनकी  राज्यवार  और  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 ओर  अधिक  रात्रि  डाक  घर  खोलने  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 उपरोक्त  के  उत्तर  को  महँ  नजर  रखते  हुए  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 विधरण

 राज्य  का  नाम  रात्रि  डाकघरों  की  संख्या

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  36

 2,  असम  3
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 बिहार

 गुजरात

 हरियाणा

 हिमा चल  प्रदेश

 जम्मू  व  कहमीर

 कर्नाटक

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 महा  राष्ट्र

 मेघालय

 उड़ीसा

 तमिलनाडु

 उत्तर  प्रदेक्ष

 पश्चिम  बंबाल

 ज़िपुरा

 राजस्थान

 लिलित  उत्तर

 रास  मस्दिर  लि्खाण  के  लिए  विदेशी  दान  स्थोकार  करते  की  अनुमति  दिए  जाने  के

 बारे  में  विश्व  हिस्तू  परियद  का  प्रायेदन

 3648.  भरी  चित्त  बसु  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  विद्व  हिन्दू  परिषद  ने  विदेशी  अमिदाय  1971 के
 अन्तर्गत  अयोध्या  में  राम  मन्दिर  के  निर्माण  के  लिए  विदेशी  दान  स्वीकार  करने  की  अनुमति  दिए
 जाने  के  बारे  में  आवेदन

 दिया

 यदि  तो  क्‍या  इस  प्रकार  की  अनुमति  प्रदान  कर  दी  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सुभोष  काम्त  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 जी  श्रीमान्‌  ।

 राम  मन्दिर  के  निर्माण  का  प्रस्तावित  स्थान  विवादास्पद  हू  ने  और  मामला  न्यायाधीन

 होने  के  कारण  यह  विचार  किया  गया  कि  अनुमति  देना  उपयुक्त  नहीं  होगा  ।

 उपभोक्ता  संरक्षण  1986  के  प्रभाव  क्षंत्र  के  अस्त्गंत  टेलीफोन  निगम

 3649,  श्री  प्यारेलाल  खब्डलवाल  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  टेलीफोन  निगमों  को  उपभोक्ता  संरक्षण  अधिनियम  1986  के  प्रभाव
 क्षेत्र  के  अम्तगंत  लाने  का  विचार

 यदि  तो
 कब  और

 क्‍या  उपमोवता  मंचों  द्वारा  मी  इस  आशय  की  मांग  की  गई  है  ?

 संचार  भस्त्रालय  के  राज्य  सम्त्रो  जनेश्वर  दूरसंचार  महानगर
 टेलीफोन  निगम  लि०  सहित  उपभोक्‍ता  संरक्षण  भ्रधिनियम  1986  के  अन्तगंत  पहले  से  शामिल  है  ।

 और  उपयुक्त  में  दिए  उत्तर  को  महं  नजर  रखते  हुए  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 अपंग  भ्यक्षितयों  की  जनगणना

 3650  श्री  बामतराब  सहाडीक  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 अपंग  व्यक्तियों  की  जनगणना  पहले  कब  की  गई

 देश  की  कुल  जनसंख्या  में  सभी  श्रेणियों  के  विकलांग  व्यक्तियों  का  प्रतिशत  क्‍या  ओर

 मूक  एवं  मानसिक  रूप  से  अल्पविक  सत  और  मन्दबुद्धि  व्यक्तियों  की
 राज्यवार  प्रतिशतता/संख्या  कितनी-कितनी  है  ?

 गृह  सस्त्रालय  में  राज्य  सस्त्री  सुबोध  काम्त  :  और  व्यक्षितयों  की
 गणना  के  अंग  के  रूप  में  वर्ष  1980  में  मकान  सूचीकरण

 काय॑  के  दौरान  पूर्णतः
 अपाहिज  और  गूगे  व्यक्तियों  के  बारे  में  जानकारी  एकत्रित  की  गई  कक  के  मकान

 सूचीकरण  गाय॑  के  अनुसार  देश  की  बुल  जनसंरुया  की  तुलना  में  ऐसे  अपंग  व्यक्तियों  का
 असम  को  O17
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 --  जनभिन  ऊक्‍  ऊक्‍ऊ?7राएए  पथिदयिययए  परपपा

 1980  के  मकान  सूचीकरण  काये  से  मानसिक  रूप  से  अल्पविकसित  और  मन्दबुद्ध
 वाले  व्यक्तियों  के  बारे  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  तथापि  पूर्णतः  अपाहिज  और

 पूर्णतः  गू  गे  व्यक्तियों  का  कुल  जनसंख्या  की  तुलना  में  राज्यवार  प्रतिशत  को  संलग्न
 विवरण  में  दिया  गया

 विवरण

 कल  जनसंक्या  की  तुलना  में  पूर्णतः  प्रपाहिज  और

 गुगे  ध्यकश्तियों  का  प्रतिशत

 —  कलश  -  ++  उअमजिभपपतपपपप:प५पप५प+7--न्‍+-+/पभभपपभै६ैप१ैोे

 मारत/राज्य  प्रतिशत

 संघ  राज्य  क्षेत्र  पूर्णतः  अंधे  अपाहिज  पूर्णतः  गूंगे

 1  2  3  4

 भारत  0.07
 0,06

 0,06  0.04

 1  आन्ध्र  प्रदेश  0.07  0.06  0,06

 2,  असम  कं  मं  कै

 3  बिहार  0.06  0,05  0,03

 4  गुजरात  0.07  0.10  04

 5,  हरियाणा  0.06  0.04  0.03

 6  हिमाचल  प्रदेश  0.09  0,06  0.10

 7  जम्मू  ब  कश्मीर  0,06  0.08  0,08

 8,  कर्नाटक  0.05  0.05  0.05

 9  केरल  0,03  0.05  0,04

 10.  मध्य  प्रदेश  0.10  0,07  0.03

 11  महाराष्ट्र  0.06  0.04  0,03

 12...  मणिपुर  0.04  0.05  0.06

 13  मेघालय  0.08  0,06  0,06

 14  नागालेंड  0.07  0,07  0.22

 15  उडीसा  0.11  0,08  0.05
 16,  पंजाब  0,05  0,04  0.02

 17...  राजस्थान  0.14  0,06  0,04
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 18...  सिक्किम  0.06
 0.11  0.61

 19....._  तमिलनाडु  0.06  0.06  0,06

 20...  त्रिपुरा  0.07  0.07  0,05

 21.  उत्तर  प्रदेश  0.08  0.04  0.03

 22,  पष्चिम  बंगाल  0.05  0.06  0.07

 संघ  राज्य  क्षंत्र

 1.  अण्डमान  और  0.04  0,06  0.04
 निकोबार  द्वीप  समूह

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  0.12  0.06  0.24

 3,  चण्डीगढ़  0.02  0.04  0.02

 4,  दादरा  और  नागर  0.५9  0.06  0.07

 हवेली

 5...  दिल्‍ली  0.03  0.03  0.02

 6.  दमन  और  दीव  0,04  0.06  0.05

 7,  लक्षद्वीप  0.19  0.09  0.11

 8.  मिजोरम  0.07  0.09  0.15

 9,  पाण्डिचेरी  0.08  0.05  0.05
 कक -  साधक  +  करन  फ  ३  जरा  <-  ७  =  2  लिन

 *  अक्षान्त  वातावरण  होने  के  कारण  1981  में  जनगणना  नहीं  की  गई  ।  कसम  के

 आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 उड़ोसा  में  पारादीप  में  मचन्द  तेबो  प्रशिक्षण  केस

 3651,  श्री  लोकमाय  चोधरो  :  वया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  क्षताने  की  कृपा  करेंगे

 बया  उड़ीसा  में  पारादीप  में  एक  मर्चेग्ट  नेवी  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थाफ्ति  करने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इसके  कब  तक  स्थापित  किए  आने  की  सम्मावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  के०  पी०  :  से  सीमेन्स
 प्रशिक्षण  कैलड  स्थापित  अथवा  उसके  स्थान  के  बारे  में  अमी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया
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 जप

 ग्रासीण  क्षेत्रों  में  डाक  ओर  वृर-संचार  सुविधाएं

 3652,  भी  बाला  साहिब  बिखे  पाटिल  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  चालू
 वर्ष  के  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  डाक  और  दूर  संचार  सुविधाएं  उपसब्ध  कराने  पर  कितनी  घनराक्षि
 व्यय  किये  जाने  की  संभावना  है  और  कितने  नये  टेलीफोन  एक्सचेंज  भोर  डाक  घर  खोलने  का  विचार

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेश्वर  :  डाक  सुविधाएं  :  1991  की  वाधिक  योजना
 डाक  नेटवर्क  के  विस्तार  कार्यक्रम  के लिए  योजना  आयोग  द्वारा  अनुमोदित  राशि  रु०  3  करोड़

 है  ।  1000  नये  शाखा  डाकघर  खोलने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।
 ह

 वूरसंचार  सुविधायें  :

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  इसे  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 विदर्भ  में  लये  डाकधर  खोलमा

 3653,  श्री  शांताराम  पोटबडुले  :  क्‍या  संथार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विद  में

 चालू  वर्ष
 के

 दोरान  कितने  नये  डाकघर  खोले  जायेंगे  और  कितने  डाक  घरों  का  दर्जा  बढ़ाया
 जायेगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेदथर  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  जिसे
 सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 विवर्भ  क्षेत्र  सें  नये  टेलीफोन  एक्सचेंजों  और  तार  घरों  को  स्थापना

 3654,  श्रो  क्वांताराम  पोटदुर्खे  :  क्ष्या  संचार  मंत्ती  यह्‌  बताने  की  कृपा  करेंगे

 विदर्म  क्षेत्र  में  उन  विभिन्‍न  शहरों/कस्बों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  चालू  वर्ष  के  दौरान  नये
 टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  किए  बतंमान  टेलीफोन  एकक्‍्सच  जो  का  दर्जा  बढ़ाया  जायेगा  और
 किन-किन  में  एस०टी०डी०  सुविधा  उपलब्ध  कराई

 विदर्म  क्षेत्र  में
 जिन  स्थानों  पर  नये  तार  भर  खोले  जाएगे  उनका  ब्योरा  क्या  ओर

 किन-किन  शाहरों/कस्बों  में  एक्सचेंज  को  सुविधा  उपलब्ध  करा  ई  जायेगी  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेइबर  :  वर्ष  1990-91  के  दौरान  बिदर्म  में

 जिन  छहरों/कस्बों  में  नये  टेलीफोन  एक्सचेंज  संस्थापित  करने  की  योजना
 है  वे

 (1)  नागपुर  लाइनें

 (ii)  अकोला  एम  ०  आई०डी०सी०--ई  ०एस  एक्स  ०('  200  लाइनें
 वर्ष  1990-91  के  दौरान  जिन  मौजूदा  एकसचेंजों  का  डन्नयन/विस्तार  करने  की  योजना  है

 उनके  नाम  संलग्न  बिवरण  1  में  दिए  गए  हैं  ।
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 लिलित॑  उंत्तरे  $  1990
 at 1990-91 के दौरान जिन मौजुदा एक्सचेंजों

 ब्ष  के  दौरान  जिन  मौजुदा  एक्सचेंजों  का  एस०टी०डी०  सेवा  के  साथ  उन्नयन

 किये  जाने  की  योजना  वे  संलग्न  में  दिए  गए  हैं  ।

 विदर्म  में  जिन  नये  तार  घरों  को  खोलने  की  योजना  वे  संलग्न  में  दिए  गए

 जिन  शहरों/कस्बों  में  आर०ए०एक्स०  एक्सचज  लगाने  की  योजना  वे  संलग्न
 मैं  दिए  गये  हैं  ।

 उपर्युक्त  समी  योजनाएं  उपस्कर  तथा  संचारण  माध्यम  की  उपलब्धता  के  अध्यधीन  हैं  ।

 जिम  मौजूदा  एकक्‍्सचेजों  का  विस्तार  करके  उम्मयन  किए  जाने  को  योजना
 उनकी  सूची

 ऋ०सं०  एबसच ेज  का  नाम  जिला  एक्सच ज  की  किस्म  विस्तार  की  जाने
 वाली  प्रस्तावित

 लाइनों  की  संस्या

 1.  नागपुर  मागपुर  3000  लाइनें

 2.  अमरावती  अमरावती  400  लाइनें

 3,  एम०्ञाई०डी०सी०  हिंगोरा  नागपुर  600  लाइनें

 4...  कमपथी  नागपुर  500  लाइनें

 5.  बल्‍लारपुर  चांदा  100  लाइनें

 6.  बुलडाणा  बुलडाणा  वही  200  लाइनें

 7,  चांदा  एम०आई०डी०्सी०  चांदा  वही  100  लाहनें

 8...  खामगांव  बुलडाणा  वही  200  लाइनें

 9.  गोंदिया  मंडारा  वही  200  लाइनें

 10,  यवतमास  यवतमाल  वही  200  लाइनें

 11  तुमसार  भंडारा  वही  100  लाहइनें



 ह  1912  लिखिंत॑  उत्तरे

 जिन  सोजूदा  एक्सचेंजों  का  एस०टी०डी०  सुविध्प  के  साथ  उम्मयन  किए  जाने  की  धोजना  ,
 उनकी  सूची

 ह

 क्र०  सं०  एक्सचेंज  का  नाम  एक्सचेंज  की  किस्म  एस०  टी०डी/एन०एस०डी/
 एम०एस  ०टी  डी  ०

 1,  खामगांव  बलडाणा  एन०एस०डी०
 2.  तुमसार  बंडारा  --  बही  ---

 3,  कमलेद्वर  नागपुर

 4,  मलकापुर  सी०बी०एम०  एम०एस०टी०डी ०
 5...  पांडर  क्वाडा  यवतमाल  वही  -

 6.  बुलडाणा  बलडाणा  एन०एस०डी०

 7.  बल्‍लारपुर  चन्द्रापुर

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  लोले  जाने  बाले  विभागीय  तारधरों  की  सूची

 ऋ०सं०  विभागीय  तारघर  का  नाम  जिला

 |
 1]...  gwar

 बुसडाणा
 2.  गढ़ चि  रौली  गढ़चिरोली

 3,  नागपुर  सीतावर्दी  नागपुर
 4.  नागपुर  विवेकानंद  नगर  मांगपुर

 उपर्युक्त  के  अलावा  विद्म  में  के  दौरान  45  तारघर  डाक  व
 खोलने  की  योजना  बशतें  कि  तकनीकी  व्यावहायंता  हो  ।

 आर०ए०एक्स०  एक्सचेंज  लगाने  के  लिए  प्रस्तावित  झहर

 ऋल्सं०  एक्सबेंज  क  नाम  जिला  मौजूदा  एक्सचेंज  प्रस्तावित  एक्सचेंज
 की  किस्म  की  किस्म

 2  3  4  5

 1,  कलल्‍्लम  यबतमाल  सी०बी०एन०  128  सी०  डॉट

 2.  अरमोरी  गढ़चिरोसी  सी-डॉट  128  पी०

 3,  चमोरसी  +--बही  --  128  शी०  डाट
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 लिखित  $0  1990

 _  स३_॒॒_्॒
 4.  2  3  4  5

 4.  अल्लापाली  गढ़  बिरीली  सी०बी०एन०  सी०  डॉट

 5.  सिरोंत्रा  नागपुर

 6.  महाबांव  यवतमाल

 7,  उमरेर  नागपुर  पी०भआई०एल०टी

 8.  बालापुर  अकोला  पी०सी ०  डाट

 9,  धर्मी  अमरावती
 12,  भर्जु्नी  मोरे  गांव  मंडारा  पी०्भाई०एल०्टी०

 13,  चिमूर  चांदा  64  पी०एम०्आाई०एलण०्टी०

 14,  कटोल  नागपुर  पी०भाई०एल०्टी०

 15.  अरवी  वर्धा

 16,  फूल  गांव  बुलडाणा  --

 मूर्तिजापुर  अकोला

 18.  शे-गांव  बुलडाणा
 19,  करंजा  अकोला

 20,  वरोरा  चांदा
 21.  वराड़  अमरावती
 20,  चिखाली  बुलडाणा
 23,  घमनगांव  रेलवे  अमराबती
 22.  नन्‍्दूरा  बुलडाणा

 23,  घाड़  बुलडाणा  एम०ए०एक्स ०

 24.  कलोधी  बैलापुर  चांदा  64  पीएमआईएलटी

 25.  केलजार  वर्षा

 26.  मनोरा
 अकोला

 सी-डाट

 27.  नमम्द  गांव  केजी  अमरावती
 28.  प्रेम्दूरजेनाघाट

 29.  मोहादी  भंडारा  पी

 ०सी-डाट 50. गोरे गांव कछोनी मंडारा एम०ए०एक्स
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 32.  बारथी  भंडारा  एम०ए०एक्स०  व]त॒  पी०सी०डॉट

 33.  सखरलेरा  बुलडाणा  डॉट

 34.  संग्रामपुर  बुलडाणा

 35.  अहिरी  गढ़चि  रौली

 36.  बूटीबूरी  नागपुर

 37.  कोनढाली  नागपुर  +-बही  --

 38.  मंसूर  --
 39.  रालेगांव  यवतमाल

 40,  बरशीताकाली  अकोला  64  पीएमआईएलटी

 40,  मंडारा  एम०्जाई०्डी०सी०  मंडारा

 42.  ब्रह्मणबड़ाथल  अमरावती
 43.  बोरिया  गांव  बुलडाणा

 -

 44,  कामरगांव  अकोला

 45,  नंदगांव  पेट  प्मराबतो

 46.  केलवाड़  बुलडाणा

 47.  नामखेरा  नागपुर
 --

 48.  अकोला  बाजार  यवतमाल

 49,  पाटठमस्वांगी  नागपुर

 50.  सेवाग्राम  वर्षा
 50.  बोरणगांव  मंजू  अकोला  पी०प्ती-डाट

 52,  हेवा  रेड

 53.  तिवासा  अमरावती  —t—

 54.  गोंदिया  मंडारा

 55.  सौनछाड़

 56,  मोटाला  बुलडाणा

 57.  राजूर  यवतमाल

 58,  छोटा  बाजार  अकोला  64  पीएमबाईएनटी



 30  1990
 ल्ाजणछफफफलललफचफफक  कफफफसफसफफफकफऑॉऑ  कस  फ  फ  फल  कफ  सफ  सफससफ  सससससससस  मनन  न  न  ननन्ननन  न  न  नन्‍  न  ्नननन्‍नन्‍नन्‍न्‍न  न  न-नन्‍ननिननन-न-न+-3-3+3>»+«3+-3

 ,  ओब  रवाही

 «  बोरियाराव

 .  प॒िंजर

 .  पुसादा
 «  आसे  गांव

 «  सालेकासा

 «  आमदापुर

 ,  भाटेरगांव

 .  सिधकेदराजा

 ,.  मोहाबा

 .  पन्‍नी

 .  अवारापुर

 .  मारेगांव

 3  4  5

 नागपुर  एम०ए०एक्स०  111  64  पी०एम०आई०एल०्टी०

 अमरावती  --

 --

 --

 वही  लि

 -  वही ---

 --

 एम०ए०एक्स०  -[]

 --

 न

 --

 --

 128  पी०  सी-डाट

 —agi—
 64  पीएमआईएलटी

 बन

 +-वही  --
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 व्यापक  फसल  बीसा  योजना  में  खामियां

 3655,  श्री  झांताराम  पोठबुले  :
 भी  सतत  कुमार  मंडल  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  व्यापक  फसल  बीमा  योजना  के  कार्यकरण  में  पाई  गई  शामियों
 के  बारे  में  ऋणदाता  संस्थाओं--यथा  सामान्य  बीमा  निगम  और  राष्ट्रीय  कृषि  और  प्रामीण  विकास
 बेंक  की  मूमिका  की  पुनरीक्षा  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 व्यापक  फसल  बीमा  योजना  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  इन  समी;संस्थाओं  में  आपस  में

 बेहत  र  सहयोग  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गये  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्रौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नीतीश  :

 बृहत  फसल  बीमा  योजना  के  भ्रन्तगंत  मारतीय  साधारण  बीमा  निगम  और  राष्ट्रीय  कृषि  भौर
 ग्रामीण  विकास  बेक  जंसी  संस्थाओं  की  मृमिका  की  समीक्षा  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रषन  ही  नहीं  होता  ।

 जिला  स्तरीय  ढांचा  उपलब्ध  बहत  फसल  बीमा  योजना  के  क्रियान्वयन  में
 लगी  एजेंसियों  के बीच  उचित  समस्वयन  के  लिए  सभी  राज्यों/संघ  शासित  ऋण  संस्थाओं
 और  साधारण  बीमा  निगम  को  उपयुक्त  मार्ग  निर्देश  जारी  करने  का  प्रस्ताव

 झ्फगानिस्तान  के  साथ  हुआं  समझौता

 3656,  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  कया  बविवेज्ष  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मारत  और  अफमानिस्तान  ने  जन  1990  में  वाणिज्यिक  सम्बन्धों  को

 बढ़ावा  देने  ओर  दोनों  देशों  के  बीच  नये  क्षेत्रों  के  तकनीकी  सहयोग  शुरू  करने  के  लिए  एक  समझौते
 पर  हस्ताक्षर  किए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  संत्रो  इन्द्र  कार  :  और  मारत-अफगान  संयुक्त  आयोग  की

 नौवीं  बैठक  के  समापन  पर  13  1990  को  एक  प्रोतोकोल  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  जिसमें

 कृषि  क्षेत्र  से  लेकर  पण्यगत  सहायता  और  दूर  संचार  तक के  क्षेत्रों  में  सहयोग  की  भ्यवस्था

 इस  प्रोतोकोल  में  दूर  मोसम  विज्ञान  तथा  जल  और  विद्यूत  के  नए
 क्षेत्रों  में  सहयोग  को  व्यवस्था  इन  सममोतों  में  दूसरी  बातों  के  द्विपक्षीय  ध्यापार  के

 स्‍तर  को  और  औषधियों  तथा  चबिवि.त्मा  उपकरणों  को  प्रौद्योगिक  सम्पदा  तथा  कास्टिक
 सोडा  संयंत्र  लगाने  के  लिए  ध्यवहायं  अध्ययन  करने  के  मारत  के  वाधिक  अनुदान  के  स्तर  को  दुगना

 अफगान  तकनीकी  कामिकों  के  लिए  भारत  में  प्रशिक्षण  सीटों  की  संख्या  बढ़ाने  तथा  35

 भारतीय  कामिकों  की  अफगान  में  प्रतिनियुक्ति  शामिल
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 डड़ीसा  में  पुलों  का  निर्माण

 3657.  भ्रो  डी०अमात  :  क्या  जल-भूतल  परिथहुन  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  उड़ीसा
 में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  निरमित और  चालू  किए  गये  पुलों  का
 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  के०पी०  :  पुलों  का  ब्यौरा  निम्न  है  :

 कऋ्र०सं०  राण०रा०्सं०  पुल-कार्य  का

 1  2  3

 1.  6  पा  348/0  कि०मी०  पर  आर्देई  पर  धन  या

 2.  6  488/0  क्ि०मी०  पर  पाथा  गढ़  नाले  पर  पुल

 3  23  बोनाईगढ़  के  समीप  ब्राहमणी  पुल  के  दाईं  और  पहु  चमार्गों  पर

 छोटा  पुल  ।

 4  6  268  कि०मी०  पर  खारीचोई  नाले  पर  छोटा  पुल
 5  256/300  कि०मी०  पर  भा  नाछ्ले पर  पुल

 6.  6  267/0  कि०मी०  पर  अंधारी  नाले  पर  पुल

 7  42  59/3-4  माईल  पर  लिग्रा  नदी  पर  पुल

 8  5  317  कि०मी०  पर  छोटा  पुल

 9  23  मिसिंग  लिंग  के  चेनेज  ,21680  मी०  पर  गोंमारिया  नाले  पर

 पुल

 10.  5  263/90  कि०मी०  पर  छोटा  पुल

 11.  23  चेनेज  28490  पर  नहर  पर  पुल

 12.  5  खालीकोटे  आस्का  रोड  पर  आर  ओ  बी

 13.  43  383/0-2  कि०मी०  पर  पर  छोटा  पुल

 14.  5  270/500  कि०मी०  पर  छोटा  पुल

 15.  42  173  कि०मी०  पर  गुनूजंग  नाले  पर  पुल

 16,  42  80/3  माईल  पर  मटालिया  नाले  पर  छोटा  पुल

 17.  23  271/825  कि०मी०  पर  कुराघी  नाले  पर  पुल

 18,  23  ब्राहमणी  पुल  की  दाईं  ओर  के  पहुंच  मार्ग  पर  292/530  कि०
 मी०  पर  छोटा  पुल

 19,  42  चेनेज  126/1-2  पर  छोटा  पुल
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 1  2  5

 20.  23  मि्सिंग  लिकों  पर  चेनेज  31497  पर  छोटा  पुल

 21.  23  बेनेज  36835  पर  छोटा  पूल

 22.  5  322:8  कि०मी०  पर  पहुंचनानों  सहित  छोटा  पुल

 23.  23  हुम्‌काला  घाट  के  समीप  ब्राहमणी  नदी  पर  पुल

 झड़ीसा  में  टेलीफोन  कनेक्सनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची

 3658.  श्री  डौ०झमात  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 30  1990  की  स्थिति  के  अनुसार  उड़ीसा  के  विधिन्न  जिलों  में  टेलीफोन  कनेक्शनों

 के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  एक्सचेंज-बार  कितने-कितने  ध्रावेदकों  के  नाम  दर्ज  और

 प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  समी  आवेदकों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए  गये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेशबर  :  और  विवरण  संलग्न  है  ।

 थिचरण

 भाग  की  स्थिति  के  अनुसार  सड़ीस्रा  के  विभिन्‍न  बिलों  में  ठेलीफोन
 कनेकदानों  के  लिए  एक्सचेंजवार  प्रतीक्षा  सूची  इस  प्रकार  दी  गई  है  :

 - झा  ता  यः  जया  जज
 क्रणसं०  जिला  एक्सचेंज  का  नाम  प्रतीक्षा-सूची  जिला  के  लिए

 |  शुल  प्रतीक्षा  सूची

 1  2  3  4  5

 1.  बालासोर  बालासोर  135

 भद्रक  103

 चांदीपुर  62
 अन्य  छोटे  एक्सचेंज  15

 कुल  315  315
 2,  बोलनगीर  बोलनगीर  7

 कांटाबांजी  12

 तितलागढ़  2

 अन्य  छोटे  एक्सचेंज  12

 कुल  33  33
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 2  3  4  5

 3,  कटक  कटक्‌  1407

 जाजपुर  रोड  12

 जाजपुर  रोड  शहर  6

 कुंदरापाड़ा  10

 अन्य  छोटे  एक्सचेंज  42

 कुल  1477  1477

 4.  घेनकनाल  अंगुल  26

 झैनकनाल  8

 तलचेर  18

 विक्रमपुर  3

 नालकोनगर  8

 अन्य  छोटे  एक्सचेंज  15

 कुल  138  138

 5.  गंजम  बेरहामपुर  382

 चतरापुर  2

 असका  3

 मंजानगर

 अन्य  छोटे  एक्सचेंज  15
 वि  —_——

 कुल  403  403

 6.  काल्हामाडी  मवानीपटना  33

 कसिंगा  1

 *  कुल  34  34

 7.  क्योंकर  बारबिल  28

 क्यों  कर  35

 आनन्दपुर  3

 जोडा  13

 अन्य  छांटे  एक्सचेंज  10

 कुल  89  89
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 ।  2  3  4  5

 8...  कोरापुट  दामनजोडी  2

 जेपुर  व

 नौरंगपुर  2

 रायगादा  67

 सूनबेडा  24

 अन्य  छोटे  एक्सचेंज  भर

 कुल  छ्  07  रा  107

 9,  मयूरमंज  बारोपाड़ा  79

 रायरंगपुर  3

 क्रमजिया  1

 अन्य  छोटे  एक्सचेंज  10

 कुल
 शा  93

 10  फूलबनी  फूलबनी  2  2

 11  पुरी  मुवनेदबर  2073

 बालूगांव  16

 जातनी  41

 मंचेश्वर  88

 नीमापारा  2

 पुरी
 45

 नयागढ़  5

 अन्य  छोटे  एक्सचेंज  27

 कुल  2297

 12.  संबलपुर  ब्रजराजनगर  12

 संबलपुर  198

 बारगढ़  26

 बूरला  14
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 2  3  4  5

 हीराकुण्ड
 6

 भरसूगुडा  25

 अन्य  छोटे  एक्सचेंज

 कुल
 सुन्दरगढ़  राउ  रकेला  19

 सुन्दरगढ़
 राजगंगपुर  24

 अन्य  छोटे  एक्सचेंज  5

 कुल

 5476

 भाग  आठवीं  योजना  के  उद्देश्य  ये  हैं  कि  5000  लाइनों  से  कम  क्षमता  वाले  एम्सचेंजों
 मांग  होने  टेलीफोन  प्रदान  किए  जायें  तथा  वर्तमान  मांग  प्रयोजनाओं  के

 आधार  पर  आठवीं  योजना  के  अन्त  तक  5000  लाइनों  तथा  उससे
 अधिक  क्षमता  वाले  एक्सचेंजों  में  प्रतीक्षा  सूची  को  एक  वर्ष  तक  सीमित  रखा

 इस  उद्देश्य  के  वतंमान  प्रतीक्षा  सूची  वा  आठवीं  योजना  अवधि  के
 दौरान  उत्तरोत्तर  निपटान  करने  के  लिए  विस्तार  योजनायें  तैयार  की  जा
 रही  हैं  ।

 कृषि  सेवा  केन््र

 3659,  भ्री  सुल्लापलली  रामचशसान  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  कितने-कितने  क्ृषि  सेवा  वेःन्द्र  बन्द  किये  गये

 इन्हें  बन्द  करने  के  क्‍या  मुख्य  कारण

 क्‍या  सरकार  ने  कृषि  सेवा  केन्द्रों  की  कार्यकुशलता  बढ़ाने  के  लिए  कोई  योजना  बनाई
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  प्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  मीतोश  :  से
 मारत  सरकार  ने  1971  में  कृषि  सेवा  केन्द्रों  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  शुरू  की  थी  |

 इंजीनियरी  में  स्नातक  और  डिप्लोमा  घारक  तथा  कृषि  स्नातक  बेरोजगार  जिनके  पास  उद्योग|
 कृषि  पर्याप्त  अनुमव  कृषि  सेवा  केन्द्र  स्थापित  करने  के  पात्र  थे  ।  इस  योजना  के
 उद्यमियों  को  सेवा-कालीन  प्रक्षिक्षण  सुविधाएं  मुहैया  की  गईं  तथा  राजसहायता  प्राप्त  ब्याज  दर  पर

 बेंक ऋण उपलब्ध कराये गये । यह योजना राज्य कृषि उद्योग निगमों के माध्यम से क्रियान्वित की गई ।
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 राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के  निर्णय  के  अनुसार  यह  योजना  ।  1979  से  राज्य  क्षेत्र  को
 अंतरित  कर  दी  उस  समय  तक  17  राज्यों  में  3036  कृषि  सेवा  केन्द्र  स्पापित  किए  गए  थे  ।
 अप्र  1979  से  राज्य  सरकारों  द्वारा  यह  योजना  कार्यान्वित  बी  गई  ।

 कुछ  उद्यमियों  ने  अपने  ऋणों  की  वसूली  किए  जाने  के  खिलाफ  या  चकाएं  दायर  कीं  ।  मारत
 के  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  30  1985  के  अपने  अन्तरिम  निर्णय  में  यह  कहा  कि  यश्ञपि  हम
 इन  मामलों  को  लम्बित  रखते  हैं  तथापि  भारत  कृषि  सभी  सब धित  पार्टियों  से
 परामर्श  करके  योजना  को  दुबारा  तेयार  करे  ।

 ।2  1985  को  सर्वोच्च  स्थायालय  में  एक  पुनर्वास  योजना  दायर  की  गई  न्यायालय

 में  कई  बार  सुनवाई  परन्तु  अन्तिम  निर्णय  नहीं  दिया  गया  इस  प्रकार  पुनः  तंथार  की  गई

 योजना  और  उससे  संबंधित  मुद्दे  अमी  म्यायालय  के  विधाराघीन

 केरल  में  दूरसंचार  केगा

 3660.  भ्री  पी०सी०  थामस  :  वया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  बरेंगे  कि  :

 केरल  में  जिलावार  कितने  दूरसंचार  केन्द्र  स्थापित  किए  गए  हैं  भौर  बहां  कौन-कौन  सी

 सुविधाएं  उपलब्ध  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  एर्णकुलम  और  कोट्टायम  जिलों  में  कोई  दूरसंचार  केग्द

 स्थापित  करने  का  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेश्वर  :  अब  तक  केरल  में  स्थापित

 दूरसंचार  केन्द्रों  की जिलावार  सूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न

 समी  दूरसंचार  केन्द्र  तारों  को  बुक  करने  तथा  एस०्टी०ढी०  एवं

 आई०एस०डी०  कालों  के  लिए  दूरसंचार  सुविधाएं  प्रदान  करते  हैं  ।  और  टेलेक्स  कालों  पर

 कागजात  को  पारेषित  करने  की  सुविधाएं  चुने  हुए  केन्‍द्रों  पर  ही  प्रदान  की  जातो

 इन  दोनों  जिलों  में  मौजूदा  दूरसंचार  केन्द्रों
 के

 अलावा  और  अधिक  वृरसंचार
 केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।

 विवरण

 केरल  में  जिलाबार  दूरसंचार  कंखों  की  सूचो
 ..

 जिले  का  नाम  दूरसंचार  केग्डों  की  संस्या

 I.  2  3

 2.  त्रिबेन्द्रम  4

 2.  क्विलोन

 3.  पट्नमथिट्टा
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 2  3

 4«  कोट्‌टायम  3

 5,  एनक्ुलम  6

 6,  अल्लेप्पी

 त्रिचुर  3

 8.  पालघाट  2

 9.  कालीकट  3

 10.  इदुक्की  1

 11.  कन्नानोर  2

 12.  कास  रगोड  1

 13,  लक्षद्वीप

 भारणलंड  का  मामला

 भ्री  साइमन  मरांडी  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  मारखंड  के  मामले  से  संबंधित  समिति  की  रिपोर्ट  प्रकाशित

 करने  का

 यदि  तो  यह  कब  तक  प्रकाशित  कर  दी

 तो  इसके  कया  कारण  ओर

 (a)  भारखंड  के  मामले  से  संबंधित  समिति  की  कितनी  बेठकें  हुई  और  प्रत्येक  बंठक  पर

 कितनी  धन  राशि  खर्च  हुई  ?

 गह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुवोध  काम्त  से  बिहार  सरकार  की

 टिप्पणियां  जानने  के  बाद  रिपोर्ट  पर  निर्णय  लिया  प

 भारलण्ड  मामलों  की  समिति  ने  दिल्ली  में  चार  बार  बंठकें  जो  कई  दिनों  तक

 इसके  विदोषज्ञ  ग्रूप  ने  भी  दिल्ली  में  कई  बार  बंठकें  इसके  राज्य  में  क्षेत्रीय

 दौरा  करने  के  समिति  ने  पटना  में  बिहार  राज्य  सरकार  के  साथ  विचार-विमर्श  किया  ।

 समिति  ते  कलकत्ता  तथा  मुवनेदवर  में  पद्चम  बंगाल  और  उड़ीसा  राज्य  सरकारों  के

 विधियों  के  साथ  भी  बंठक  की  |  बैठक-वार  व्यय  के  बारे  में  सूचना  बिहार  सरकार  से  मंगाई  जा

 रही  है  और  प्राप्त  होने  पर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी
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 बिल्ली  ध्ररित  शमन  सेवा  के  लिए  हेलीकाप्टर

 3662.  भ्री  एम०बी०  चसादोखर  मूर्ति  :  क्या  गृह  मंत्री  दिल्ली  अग्नि  शमन  सेवा  के  लिए
 हेलीकाप्टर  के  बारे  में  ।0  1990  के  अतारांकित  प्रशइन  संख्या  8168  के  उत्तर  के  संबंध  मैं  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आवद्यक  जानकारी  अब  एकत्र  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 कया  भ्राग  लगने  के  खतरों  से  हमारतों  को  बचाने  के  लिए  शहर  में  बहुमंजिली  इमारतों
 में  भग्नि  सुरक्षा  ढ्वारों  तथा  खिड़कियों  के  उपयोग  के  संबंध  में  निरीक्षण  करने  के  लिए  दिल्‍ली
 झग्नि  शमन  सेवा  को  कोई  हिंदायतें  नहीं  दी  गई  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  तथ्यों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुबोध  कासत  :  जो  श्रीमान्‌  ।

 10,5,1990  के  लोक  समा  प्ृतारांकित  प्रएन  सं०  8168  के  उत्तर  में  दिए  गए  आश्वासन

 की  ऊ्रार्यान्वयन  रिपोर्ट  का  एक  विवरण  24.8.1990  को  संसदीय  कार्य  मंत्रालय/लोक  सभा

 सचिवालय  को  सदन  के  पटल  पर  रखने  के  लिए  भेजी  गई  है  |  इसकी  एक  प्रति  विवब रण  के  रुप  में

 संलग्न  है  ।

 और  दिल्ली  अग्नि  शमन  सेवाओं  द्वारा  किए  जा  रहे  सामान्‍य  निरीक्षणों  के  दौरान

 के  अधीन  इस  पहलू  पर  ध्यान  दिया  जाता
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 अस्थल  नदी  पर  पुलों  का  मिर्माण

 3663,  भीमतो  बसुस्धरा  राजे  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  चम्बल  नदी  पर  उपरि-पुलों
 के  निर्माण  के  बारे  में  12  1990  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4800  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चम्बल  नदी  पर  दो  पालीघधाट  और  पिनहाटघाट  पर  निर्भित  किये  जाने  वाले

 प्रस्तावित  पुलों  की  अनुमानित  लागत  कितनी

 इन  दो  पुलों  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  कितनी  घनराशि  का  आवंटन  किया  गया  और

 संबंधित  राज्य  सरकारों  का  इसमें  कितना  योगदान  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  के  ०५पी०  :  पालीघाट  में  चम्बल  नदी  पर

 पुल  पहले  ही  निर्माणाधीन  है  और  संस्वीकृति  के  समय  1981  में  इसकी  अनुमानित  लागत  293,89
 लाख  रु०  थी  और  पिनहाटघाट  के  पुल  की  लागत  532.70  लाख  रु०  है  ।

 अन्तर-राज्यीय  अथवा  आर्थिक  महत्व  की  राज्य-सड़कों  से  लिए  स्कीम  के  अंतर्गत  ऋण
 सहायता  के  रूप  में  पालीघाट  पुल  के  लिए  किया  गया  केन्द्रीय  आबंटन  280  00  लाख  रु०  का  है  ।
 पिनहाटघाट  पुल  के  लिए  केन्द्र  सरकार  का  लागत  का  50%  अर्थात  266.35  लाख  रु०  है  ।

 दोनों  पुलों  के  लिए  संबंधित  राज्य  सरकारों  का  हिस्सा  इस  प्रकार  है  :--

 राजस्थान  सरकार  मध्य  प्रदेश  सरकार

 पालीधाट  पुल
 उत्तर  प्रदेश  सरकार  मध्य  प्रवेश  सरकार

 पिनहाटघाट  पुल

 भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  द्वारा  माइक़ोबेव  चिप्स  का  मिर्माण

 3664,  श्री  भ्रोकांत  दस  नरासिहराज  वाडियर  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 कि

 ह

 क्या  बंगलौर  स्थित  मारतीय  टेलीफोन  उच्चोग  का  विचार  एक  अमरीकी  फर्म  के  सहयोग
 ह

 से माइक्रोन-चिप्स का निर्माण करने का क्या इस प्रस्ताव को केन्द्रीय सःकार ने स्वीकृत कर दिया यदि तो इस १रियोजना पर क्‍या लागत आयेगी तथा इसके अमरीकी भागीदार और भारतीय टेलीफोन उद्योग की कितनी-#ितनी भागीदारी और यदि तो इस प्रस्ताव को रु बीकृत करने के लिए सरकार ने कया कार्यवाही की संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री जनेदबर : जी जी नहीं । ओर प्रइन नहीं उठता ।
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 आठवों  पंचवर्दोय  योजना  के  दोरान  महानसमर  हेलोफोस  लिगम  लिसिटेड  का  विस्तार

 3665,  श्री  क्रोकांत  दत्त  नरासहराज  ब)डियर  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  4?  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  महानगर  टेलीफोन  निगम
 लिमिटेड  का  बड़े  पंमाने  पर  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  आठवीं  योजना  के  अन्त  तक  दिल्‍ली  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  मे ंकितने  नए
 फोन  कनेक्शन  दिए  जाने  की  सम्मावना  और

 आठवीं  योजना  में  सम्मिलित  को  गई  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  की  अन्य
 बिस्तार  योजनाओं  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेश्यर  :  जी  हां  ।

 दिल्‍ली के  विभिनन  क्षेत्रों  में  लगभग  5,50  लाख  नए  कनेक्शन  दिए  जाने  की  आश्षा

 मल्टे०्निग्लि०  की  बंबई  में  शो  लाटनें  प्रदान  करने  की  योजना  इसके
 झलावा  दिल्ली  और  बंबई  में  390७  भ्रौर  2000  टेलेक्स  लाइनें  प्रदान  करने  का  मी

 प्रस्ताव  है  ।

 इलेक्ट्रॉनिक  मेल  आदि  जेंसी  नई  सेवाएਂ  भी  शुरू  करने  की  योजना

 तार  योजना

 इस  समय  जिन  तार  घरों  में  एस०  एफ०  टी०  पद्धति  उपलब्ध  नहीं  है  उनमें  हिम्दी  में

 तार  भेजने  के  लिए  यह  पद्धति  कब  तक  उपलब्य  करा  दी  जाएगी  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई

 समयबद  योजना  तैयार  की  गई  है  १

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेश्वर  :  423  तार  घर  एस०  एफ०  टी०

 प्रणाली  से  जड़े  हुए  हैं  ।

 इस  समय  एस०  एफ०  टी»  प्रणाली  के  द्वारा  केवल  अंग्रेजी  में  ही  तार  भेजे  जा  सकते ।

 एस०  एफ०  टी०  प्रणाली  से  हिन्दी  तार  भेजने  के  लिए  और  विकासात्मक  प्रयासों  की

 आवध्यकता  इस  प्रणाली  में  प्रोसेसर  प्रचुरता  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  एस०  एफ०  टी०

 प्रणालियों  को  उन्‍नत  किया  जा  रहा  है  ।  देवनागरी  लिपि  में  सॉफ्टवेयर  के  विकास  का  कार्य  प्रारम्भ

 कर  दिया  गया  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई  क्लास  निष्चित  अवधि  निर्धारित  नहीं  की  गई
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 1७
 के  लिए  एकीकत  जल  विभाजक  प्रयंध  परियोजना चादी  के  लए  एकाकत  जल  ३  ४३१७३ के  दल  ने  परिय

 3667,  भ्री  एम०  एस०  पाल  :  क्‍या  कवि  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  सरकार  को  दून  घाटी  के  लिए  1853.86  वर्ग  किलोमीटर  में  फल  उद्योग

 कृषि  लघु  क्षेत्र  पशुपालन  और  पर्यावरण  सुधार  कार्यक्रमों  के  लिए  एकीकृत  जल
 विभाजक  प्रबन्ध  परियोजना  रेजरबायर  मैंनेजमेंट  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव
 प्राप्त  हुआ  भौर

 यदि  तो  परिष्रोजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  उस  पर  बया  कायंवाही  की  गई  है  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिका  बिभाग  में  राज्य  मंत्री
 भोर  जी  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  दून  घाटी  में  पारिस्थितिकी  के  स्थापन  संबंधी

 समेकित  पनघारा  प्रबंध  परियोजना  हेतु  विदेशी  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  एक  संशोधित
 प्रस्ताव  1990  मे  प्राप्त  हुआ  है  ।

 इस  परियोजना  का  कुल  परिव्यय  42.98  करोड़  रुपए  है  और  इसके  घटकों  में
 म॒दा  पशु  लघु  ऊर्जा  संरक्षण  आदि  शामिल  हैं  ।

 विदेशी  सहायता  के  लिए  यह  परियोजना  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  को  प्रस्तुत  की  गई
 जिसने  26  जुलाई  से  22  1990  तक  एक  मिशन  यहां  भेजा  था  ।  परियोजना  के  बारे  में
 वाई की  जा  रही

 घोग  ओर  धर्म  का  उपदेश  देने  के  लिए  विदेश  जाने  थाले  लोगों  को
 पासपोर्ट  जारी  करना

 3668.  भी  घिरधारो  लाल  साग्गब  :  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  योग  ओर  घमं  का  उपदेश  देने  के  लिए  मारत  से  विदेश  जाने  वाले  लोगों  को
 पोर्ट  जारी  करने  में  कोई  प्रतिबन्ध  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ओर  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विदेश  मसत्री  इसा  कमार  :  नहीं  ।

 लाग्‌  नहीं  होता  ।

 मुम्बई  में  महिम  से  चर्च  गेट  तक  का  निर्माण

 3669.  श्री  राम  नाईक  :  क्या  जल-भूतल  परिथहुन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  मुम्बई  में  महिम  से  चर्च  गेट  तक  के  निर्माण  को
 वरण  सम्बन्धी  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी

 यदि  तो  यह  स्वीकृति  कब  प्रदान  की
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 क्‍या  इन  पयोजनाओं  को  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  मामले  में

 कोई  विरोध  प्रकट  किया  गया

 यह  तो  तत्सम्बन्धी  ध्योरा  क्या  और

 (3)  इन  परियोजनाओं  को  यदि  कोई  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  तो  उसका  ड्यौरा
 क्‍या

 अल-भूतल  परिवहन  मंत्री  के०  पी०  :  और  यह  परियोजना
 बम्बई  घधहर  के  भीतर  ही  है  और  केन्द्र  सरकार  का  इससे  सम्बन्ध  नहीं  इस  सम्बन्ध  में  कोई
 निर्देश  भी  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 और  महाराष्ट्र  सरफार  के  प्नुस्तारा  इस  परियोजना  के  लिए  उनके  द्वारा  नियुक्त
 उच्च  स्तरीय  समिति  ने  अपने  विचार-विम्ं  के  दौरान  अम्बई  बचाओ  समिति  अम्बई  पर्यावरण
 एक्शन  बान्द्रा  बचाव  समिति  तथा  दूसरों  पर्यावरण  की  दृष्टि  विचार  सुने  तथा  बेस्ट
 आइलेड  फ्रीवे  के  चोपाटी  से  हाजी  अली  वाया  मालाबार  हिल  टनल  तक  के  झाग  एक
 वधिक  उपाय  के  रूप  में  सिफारिश  की  जिसे  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  मान  लिया  गया

 इस  परियोजना  को  कोई  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  नहीं  की  गई

 पालमपुर  में  भारतोय  पक्षु  चिकित्सा  धानुसंधान  केला  के
 क्षेत्रोय  केगा  को  बस्द  करना

 3670,  भ्रो  यादबेनत्र  बस  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  हिमाचल  प्रदेश  में  पालमपुर  में  मारतीय  पश्चु  बिकित्सा
 संघान  संस्थान के  क्षेत्रीय  केन्द्र  को  बन्द  करसे  का  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सोतोश  :

 हां  ।

 मारतीय  पशु  चिक्त्सा  अनुप्ंघात  संस्थान  के  कार्यों  की  समीक्षा  करने  के  लिए  गठित
 किये  गए  विशेषज्ञों  के एक  दल  ने  पालमपुर  स्थित  क्षेत्रीय  स्टेशन  को  बन्द  करने  को  इस  आघार  पर
 सिफारिश  की  है  कि  इनके  कार्यों  में  दोहराव  इस  क्षेत्रीय  स्टेशन  में  किए  अनुसंघानों  जंसे  ही

 अनुसंघान  राज्य  कृषि  विददविद्यालय  और  राज्य  सरकार  के  पशुपालन  विभाग  द्वारा  किए  जाते  हैं  ।

 स
 संगठन  के  सदस्य  देशों  का  साझा  बाजार

 3671,  भी  यादबेरा  दत्त  :  क्‍या  बिदेक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 कया  प्रधान  मन्त्री  ने  हाल  ही  में  नेपाल  को  दिए  गए  अपने  साक्षात्कार  में

 यह  कहा  था  कि  “  दक्षेस  ”  संगठन  के  सदस्य  देशों  का  एक  सामा  यूरोपीय  साफा  बाजार
 के  पंट्न  पर  विकसित  किया  और

 यदि  तो  सरकार  सਂ  संगठन  के  सदस्य  देशों के  साक्रा  बाजार  के  बिचार  को
 कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठा  रही  है  ?



 बिदेश  मर्जी  इन्द्र  कुमार  :
 और  राइजिंग  नेपालਂ  को  दी  गई

 भपनी  हाल  ही  की  मेंटवार्ता  दक्षिण  या  में  आथिक  सहयोग  के  भावी  विकास  की  अपनी

 विचार  दृष्टि  के
 एक  अंग  के  रूप  में  प्रधान  मंत्री  ने  साक॑  क्षेत्र  में  साफा  बाजार  के  विचार  का  जिक्र

 किया  सरकार  इस  दोधघंकालिक  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  की  दिशा  में  काम

 सहयोग  के  लिए  जिन  क्षंत्रों  का  पता  लगाया  गया  है  उनमें  व्यापार  को  शामिल  करने  के  सम्बन्ध  में
 साक॑  में  फिलहाल  मतंबय  नहीं  इस  प्रस्ताव  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  अभी
 स्थितियां  पैदा  नहीं  हुई  साक॑  चार्टर  के  प्रावधानों  के  अनुसार  साक॑  के  समी  निर्णय  सर्वेसम्मति
 के  प्राधार  पर  लिए  जाते  हैं  ।

 पाकिस्तान  में  सिध  प्रान्त  में  हिन्हुप्नों  को  उत्पोड़ित  किया  जाना

 3672.  श्री  याववेन्द्र  दस  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बतामे  की  क॒पा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पाविस्तान  के  सिन्ध  प्राप्त  में  हिन्दुष्नों  उत्पीडित  किए  जाने
 और  उन्हें  जबरन  मारत  भेजे  जाने  के  मामले  पर  पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  बातचीत  की  और

 यदि
 तो  उनके  क्या  निष्कषं  निकले  हैं  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुबोध  कान्‍्त  :  और  सूचना  एकत्र  की  जा
 रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगौ  ।

 की  गतिविधियों  को  रोकने  के  कार्य  योजना

 3673,  श्री  प्रकाश  कोको  ब्रह्ममटट  :
 श्रीमती  बासव  राजेदबरी

 कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  की  गतिविधियों  पर  रोक  लगाने  के  लिए  असम  के

 मुख्य  मन्‍्त्री  से  एक  कार्य  योजना  तंयार  करने  के  बारे  में  बातन्नीत  की

 यदि  तो  किए  गए  मुख्य  निर्णयों  का  ब्यौरा  क्या  ओर

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  की  बढ़ती  हुई  समस्य  निपटने  के  लिए  असम
 रारकार  को  क्‍या  सहायता  देने  का  विचार  है  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुधोध  कास्त  केन्द्रीय  सरकार  और  असम
 रुरकार  के  बीच  विभिन्‍न  स्तरों  पर  विचार  विम्ठ  जिसमें  उल्फा  की  गतिविधियों  से  उत्पम्न
 सस्थति  के  बारे  में  विचार  विमर्श  किया  गया  ।

 और  राज्य  सरकार  ने  उल्फा  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  विचार  से  एक
 शदारंबाई  योजना  तेयार  की  केन्द्र  ने  केन्द्रीय  अद्ध  बला  को  अतिरिक्त  टुकड़ियां  उपलब्ध
 परा  दी  हैं  ओर  हथियार  और  यातायात  वाहनों  संचार  उपकरणों  को  प्राप्त  करने  के  लिए
 आर्थिक  सहायता  की  मंजुरी  दे  दी
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 जादा  महाराष्ट्र  में  म्ीगा  मछली  का  बीज  कृुतिल  तरीके  से
 तेयपार  करने  का  श्याव

 3674,  भी  राम  माईक  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  ठाणे  जिले  में  वादा  पोखरन  में  कींगा  मछली  का  बीज  कृत्रिम
 तरीके  से  तैयार  करने  के  स्थान  का  निर्माण  करने  एवं  हसके  संचालन  पर  अब  तक  कुल  कितनी
 राशि  ख्  की  गई

 (&)  क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  वहां  भ्रब  तक  फींगा  मछली  का  कोई  बीज  तैयार
 नहीं  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  भोतोश  :

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  महाराष्ट्र  में  वादा  पोखरन  में  कींगा  मछली  बीज  हैचरी  के  निर्माण  और
 संचालय  के  लिए  61.48  लाख  रुपये  का  व्यय  वहन  किया  है  ।

 और  1985  के  दौरान  राज्य  सरकार  ने  परीक्षण  के  आधार  पर  हस  हैचरी  से
 लगभग  6,93  लाख  भींगा  मछली  बीज  का  उत्पादन  तत्पश्चात  निम्न  कारणों  से  इस  हैचरी
 ने  कार्य  नहीं  किया  है  :---

 (1)  रोजाना  जल  के  आदान-प्रदान  के  लिए  गुणवत्ता  और  मात्रा  दोनों  के  संदर्भ  में  समुद्ी  जल
 की  अपर्याप्त

 (2)  नवम्बर-मई  के  महीनों  के  दौरान  समुद्री  जल  की  उच्च  जो  प्रति  हजार  38

 और  48  भाग  के  बीच

 (3)  समुद्री  जल  के  प्रवरिश्रण  के  लिए  उपयुक्त  ताजे  जल  की  अपर्याप्त

 (4)  हैचरी  में  शंवाल-पालन  और  अंडजशावक  स्टाक  प्रवन्धक  आदि  के  लिए  सुविधाओं  का
 प्रावधान  न  होना  ।

 (5)  मभींगा  मछली  बीज  पालन  आदि  के  लिए  बढ़िया  किस्म  के  लारवा  आहार  की  कमी  ।

 राज्य/केन्द्रीय  सरकार  इस  हैचरी  की  संरचनात्मक  मरम्मत/संशोधन  करने  के  लिए  सुधा
 त्मए  उपाय  कर  रही  है  ताकि  इसे  क्रियाशील  बनाया  जा

 प्रमरीका  हारा  सुपर  कम्प्यूटर  की  सप्लाई

 3675.  श्रो०  के०बो०  बामस  :  क्या  बिढेश्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अमरीका  ने  मारत  को  दूसरा  सुपर  कम्प्यूटर  सप्लाई  कर  ने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  इसके  का?ण  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 बिदेहा  संत्री  इशाकुमार  :  से  मारतीय  विज्ञान  बंगलौर  में

 दूसरा  सुपर  कम्प्यूटर  लगाने  का  प्रस्ताव  अमी  अमरीकी  सरकार  के  विचाराधीन  ही  है  ।
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 पंजाब  में  भूमि  अधिग्रहण  के  लिए  पर्यावरण  सस्बस्धी  मापदण्ड

 3676,  औ  कमल  थोधरो  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पंजाब  में  कृषि  भूमि  के  अधिग्रहण  के  लिए  जिन  पर्यावरण  सम्बन्धी
 मानदंडों  का  प्रस्ताव  किया  उनका  ब्यौरा  क्‍या  भौर

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  पंजाब  में  अधिगृहीत  की  गई  भूमि  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  उपेस्  नाथ  और

 (8).  पंजाब  सरकार  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  समा  पटल  पर  रख  दी

 मयूर  बिल्‍लो  में  ऊपरी  पुल

 ३6  श्री  राम  झवध  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मयूर  को  नोएडा  रोड  से  जोड़ने  के  लिए  ऊपरी-पुल  का
 निर्माण-कार्य  रोक  दिया  गया  और  ऊपर  री-पुल  के  पूरा  न  होने  के  इस  क्षेत्र  के  लोगों  को
 भारी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  और

 यदि  तो  निर्माण  कार्य  स्थगित  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  और  ऊपरी  पुल  का  निर्माण
 कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 जल-भूतल  परिबहन  मंत्री  के०पी०  :  और  (a),  संघ  सरकार  का
 हस  कार्य  से  राम्बन्ध  नहीं  है  ।  तथापि  दिल्‍ली  प्रशासन  के  सम्बन्धित  विभाग  नियंत्रण

 और  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  से  एकत्र  की  गई  सूचना  के  अनुसार  मयूर  विहार  फेज  |,  नोएडा  के
 साथ  एक  सबवे  तथा  शाहदरा  लिंक  ड्रेन  पर  एक  पुल  के  माध्यम  से  जुड़ता  ड्रेन  पर  पुल  से
 सम्बन्धित  भिविल  दिल्ली  प्रशासन  के  बाढ़  नियंत्रण  विमाग  द्वारा  पूरे  कर

 दिए  गए  मयूर
 विहार  से  पहुंचमाग  और  सबवे  के  निर्माण  का  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  शुरू  किये  जाने  हैं  ।
 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  पहुंच  मार्ग  और  सबवे  के  निर्माण  कार्य  के  लिए  निविदाएं  आमंत्रित
 की  जा  रही  हैं  और  उनके  कार्यक्रम  के  अनुरार  इन  कार्यो  के  1991  तक  पूरा  हो  जाने  की
 सम्भाबना  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  की  मंजूरी  के  लिए  लम्बित  पड़ी  महाराष्ट्र  की  पेयजल  योजनाएं

 3678.  भ्री  उदर्यासह  राब  मामासाहेब  गायकवाड़  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 दिनांक  3)  1990  की  स्थिति  के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  की  मंजूरी  के  लिए
 लम्बित  पड़ी  महाराष्ट्र  की  पेयजल  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 एन  योजनाओं  को  मंजूरी  न  देने  के  क्या  कारण  और

 इन  योजनाओं  को  ब_ब  तक  मंजूरी  दिए  जाने  की  सम्मावना  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोज  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  उपेस्त्र  साथ  :  27

 समस्‍्य  ग्रस्त  गांवों  में  पेयजल  उपलब्ध  कराने  हेतु  185.63  लाख  रुपये  की  अनुमानित  लागत  वाली
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 24  पेयजल  सप्लाई  योजनाएं  तकतीकी  अनुमोदन  के  लिए  भारत  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़ी  हैं  ।

 भोर  इन  योजनाओं  की  तकनीकी  जांच  की  जा  रही  है  तथा  इनको  15.9,90  तक

 मंजूरी  दे  दी  जायेगी  ।

 सोकर  में  कृषि  का  विकास

 3679.  भी  गिरघारीलाल  भागंब  :  क्‍या  कथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  सीकर  में  कृषि  के  विकास  के  लिए  केरद्रीय  सरकार  को  कोई
 प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  का  विचार  इन  योजनाओं  को  कब  तक  कार्यान्वित  करने  का  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ध्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नोतीक्ष  कुमार  )  ४

 हां  ।

 राजस्थान  सरकार  ने  सीकर  जिले  के  समेकित  विवम  के  लिए  मू  गफली  की  पशु
 बागवानी  प्रादि  के  विकास  हेतु  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  ।

 प्रस्तावों  की  जांच  की  जा  रही  है  और  योजनाझगों  के  लिए  अनुमति  मांगने  सम्बन्धी

 ओपचारिकताएं  पूरी  करने  के  बाद  इनको  क्रियान्वित  बिया  जाएगा  ।

 उड़ीसा  में  प्रामोण  विकास  के  लिए  योजनाएं

 3680.  भरी  रबि  सारायण  पानि  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  ग्रामीण  विकास  के  लिए  कोई  नई  योजनाएं  शुरू  की  जा  रही  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोज  विकास  बिमाग  में  राज्य  संत्री  उपेसद्र  नाथ  :  केन्द्रीय
 सरकार  के  पास  उड़ीसा  में  ग्रामीण  विकास  के  लिए  कोई  नई  योजनाएं  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं
 प्रघन  नहीं  उठता  ।

 सिन्दरी  में  कें४्रोलेक्टस  संयंत्र

 3681.  श्री  ए०कं०  वया  कि  मंत्री  सिन्दरी में  कंप्रोलेक्टम  संयंत्र  के  बारे  में  3
 1990  के  प्रतरांकित  प्रइन  संस्या  7366  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  देश  में  कंप्रोलेक्टम  का  कुल  कितना  उत्पादन  होता
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 इसकी  कुल  प्रावश्यकता  कितनी  है  और  कितनी  मात्रा  में  इसका  भायात  किया
 जाता

 क्‍या  बिहार  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  ने  कंप्रोलेक्टम  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए
 इस  परियोजना  के  स्थान  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 (2)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  सिंदरी  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  अन्तर्गत  इस
 संयंत्र  को  स्थापित  करने  का  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोत्न  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्रो  उपेस्त्र  लाथ  ओर
 देछ्  में  कंप्रोलेक्टम  की  वतंमान  स्थापित  क्षमता  20,000  दन  प्रतिवर्ष  वर्ष  1990-91  के

 लिए  अनुमानित  मांग  97,000  टन  प्रतिबपं  है  ।  अन्यर  दी  पूर्ति  क॑प्रोलेक्टग  के  आयातों  से  की  जायेगी
 जो  कि  प्रतिवन्धित  स्वीकायं  सूची  पर  फेक्ट  को  50,८00  टन  प्रति  वषं  कंप्रोलेक्टम
 योजना  के  इस  वर्ष  के  अंत  तक  चालू  होने  की  सम्भावना  है  और  उस  स्थिति  में  आयात  तदनुरूप  घट
 जायेंगे  ।

 और  मेससं  बी०एस०आई०डी०सी०  ने  दिसम्बर  1989  में  इस  रियोजना  के  स्थान
 को  बरौनी  से  बोकारो  परिवर्तित  करने  का  अनुरोध  प्रस्तुत  किया  ऐसी  परियोजनाओं  के  स्थान

 के  सम्बन्ध  में  निर्णय  तकनीकी-आर्थिक  विचारों  के  आधार  पर  लिया  जाता  है  ।

 एफ०सी०आई०  के  अधीन  सिंदरी  में  कंप्रोलेक्टम  संयंत्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 नहीं

 मध्य  प्रवेश  में  सड़क  निर्माण  परियोजनाएं

 3682.  श्री  छषिराम  अगंल  :
 प्री  रासेइबर  पाटीवार

 श्री  प्यारे  लाल  खण्डेलवास  :

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय

 क्या  जल-भूसल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  उनके  मंत्रालय  को  वर्ष  1989-90  और  आठवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  लिए  केन्द्रीय  सड़क  निधि  के  अन्तर्गत  92,83  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  हेतु  एक
 प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  पर  कार्यवाही  की  और

 एस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  लिए  जाने  की  सम्मावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रों  के०  पी०  :  से  राज्य

 सरकारों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  पर  केन्द्रीय  सड़क  नि:घ  में  वारतविक  वृद्धि  जिसके  प्रति  प्रस्ताव
 आमंत्रित  किए  गये  के  तुरन्त  बाद  कारंवाई  बी
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 मत्स्य  गोबी

 3683,  थी  राम  नाईक  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 विश्व  बेंक  की  सहायता  राज्यवार  कितनी  मत्स्य  गोदियों  का  निर्माण  किया
 गया

 इनमें  से  प्रत्येक  गोदी  पर  प्रव  तक  कितनी  धनराशि  व्यय  थी  गई

 क्या  महाराष्ट्र  में  कोई  मत्स्य  गोदी  नहीं

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  विद्व  बैंक  की  सहायता  से  मत्स्य  गोदियों  के  निर्माण  के  लिए
 अनेक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  और

 (2)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  भ्लोर  उन  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मीतीश  :

 ओर  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  विकसित  राज्यवार  मात्स्यिकी  बन्दरगाहू  और  उनमें  से

 प्रत्येक  पर  हुआ  खर्च  निम्न  प्रकार  है  :

 आरफ्  प्रदेश  व्यय
 रुपये

 विशाश्चापटनम  666,85

 काकीनाडा  973.17

 निजामपटनम  1

 गुजरात

 वारावल

 मंगराल  1628,80

 कुम  :  3738.78

 महाराष्ट्र  में  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  विकसित  कोई  बन्दरगाह  नहीं  है  ।

 और  (2).  भारत  सरकार  ने  अगरदण्डा  स्थित  मात्स्यिकी  अम्दरगाह  के  बिकास  के  लिए

 विश्व  बैक  से  सहायता  मांगने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  विचार  अद्यतन  व्यवहायंता  रिपोर्ट  समय

 पर  न  मिलने  के  इस  प्रस्ताव  पर  और  विचार  नहीं  किया  विश्व  बेंक  की  सहायता  से

 मात्स्यिकी  बन्दरगाहों  के  बिवास  के  लिए  महाराष्ट्र  मर्कार  से  कोई  अम्य  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं

 हुंप्रा  है  ।
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 जाली  बीसा  रखने  बाले  विदेशी  व्यक्ति

 3684.  भ्री  राम  नाईक  :
 श्री  उत्तम  राठोड़  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  महाराष्ट्र  में  पुणे  के  पुलिस  आयुक्त  ने  में  बहुत  से  विदेशियों  को  मारत

 छोड़ने  के  आदेश  दिए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  उनके  पास  वीसा  और  अन्य  कागजात  जाली

 क्‍या  इस  बारे  में  कोई  जांच  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  तथा  इस  बारे  में  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुबोध  कास्त  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 से  पुरो  के  पुलिस  आयुक्त  द्वारा  यह  जांच  करने  के  लिए  एक  प्रमियान  चलाया

 गया  कि  क्‍या  छाहर  में  रहने  वाले  बिदेशी  व्यक्तियों  के  पास  बेघ  कागजात  हैं  अथवा  नहीं  ?  बहुत
 से  विदेशी  थ्यक्ति  ठहरने  की  वैध  तिथि  समाप्त  होने  के  बाद  भी  ठहरते  हुए  अथवा  जाली  कागजात

 रखे  हुए  पाए  इस  सम्बन्ध  में  भारत  छोड़ने  के  लिग  63  नोटिस  जारी  किए  गए  |  भा०  दं०  सं०
 और  विदेशी  व्यक्ति  अधिनियम  के  तहत  मामले  दर्ज  किए  13  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए
 जिनमें  चार  विदेशी  छः  ट्रेवल  एजेन्ट  तथा  तीन  मध्य  प्रदेश  पुलिस  के  अधीनस्थ  पुलिस
 कार्मिक  थे  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  सुधार  के  लिए  दीर्घावधिक  योजना

 3685,  श्री  मंजय  लाल  :

 श्री  फूल  चस्द  बर्मा

 श्री  राजबीर  सिह  :

 कया  जल-भूतल  परिषहन  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सड़कों  की  भ्रसंतोषजनक  स्थिति  होने  के  कारण  देश  को  प्रति  वर्ष  6,000  करोड़
 रुपए  का  नुकसान  सहना  पड़ता

 यदि  तो  क्या  शरकार  ने  एक  निर्धारित  अवधि  के  अन्तगंत  सड़कों  विशभ्ेषरूप
 से  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  श्रेणी  में  आने  वाली  सड़कों  की  स्थिति  सुधारने  लिए  कोई  दीर्घावधिक
 योजना  तैयार  की  और

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  इस  कार्य  में  गर  सरकारी  क्षेत्र  की  कितनी
 भागीदारी  होगी  ?

 जल-भूतल  परिवहन  संत्री  के०  पी०  :  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के
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 लिए  सड़क  संबंधी  का्यदल  ने  अनुमान  लगाया  है  कि  सड़कों  की  खराब  स्थिति  के  कारण
 व्यवस्था को  प्रति  वर्ष  लगभग  6,000  करोड़  रुपए  की  हानि  होती  है  ।

 और  राष्ट्रीय  राजमार्गों  और  राज्योय  सड़कों
 से  संबंधित  हानि  को  भिन्न-भिन्न

 योजना  अवधियों  में  उपलब्ध  निधियों  की  सौमा  के  भीतर  रा:शिग  क्वालिटी  में  सुधार
 ज्यामितीय  कमियां  दूर  करके  और  पृदल  पथों  को  सुदृढ़  करके  न्यूधतम  किया  जा  रहा  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  में  सुधार  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  है  और  सभी  अपेक्षाएं  पू-ी  करने  बे  लिए  कोई  समय
 सीमा  नहीं  बताई  जा  सकती  ।  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  के  लिए  निजी  क्षेत्र  की  मागीदारी  के
 बारे  में  सरकार  को  अभी  अन्तिम  निर्णय  लेना  है  ।

 सऊदी  अरब  के  बिदेश  मंत्री  द्वारा  कोर  मुह  पर
 मारत  की  प्रालोचमा

 3686,  भरी  एस०  कृष्ण  मृति  :

 प्रो०  पी०  जे०  क्रियन  :
 श्रीमती  आसबव  राजेश्थरी  :

 क्या  बिदेश्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सऊदी  अरब  के  विदेश  मंत्री  ने  हाल  ही  में  मित्र  में  आयोजित  इस्लामिक  देशों  के
 संगठन  के  सम्मेलन  में  कश्मीर  मुहं  पर  भारत  की  आलोचना  की  थी ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बिदेश  मंत्री  इस  कमार  :  और  इस्लामी  विदेश  मंत्रियों  के
 सम्मेलन  के  उद्घाटन  अधिवेशन  में  30  1990  को  सऊदी  विदेक्ष  मंत्री  के  भाषण  का  संगत
 ध्रंश  नीचे  लिखे  अनुसार  है  :

 1990  से  जम्सू  और  कष्मीर  के  लोगों  ने  अपना  संघर्ष  शुरू  किया  है  और  आत्म
 निर्णय  के  अपने  अधिवार  की  घोषणा  की  है  जिसे  संगृक्‍त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  ने  अपने  बहुत  से
 संकल्पों  में  पारित  क्या  संयुक्त  राष्ट्र  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  को  एक  विवादग्रस्त  क्षेत्र

 मानता  है  जिसे  संयुक्‍त  राण्ट्र  के तत्वावधान  में  जनमत-सग्रह  के  माध्यम  से  लोगों  की  हृष्छा  के

 अनुसार  तथ  किया  जाता  है  ।  प्रेजीडसी  ने  अत्यन्त  गंभीर  चिता  से  कश्मीर  की  मौजूदा  घटनाओं  को

 और  उनके  परिणामों  को  देखा  है  जिसमें  वहां  की  बिगड़ती  हुई  दमन  की  कारंवाईयों  के

 कारण  बड़ी  संख्या  में  लो।ं  की  हत्या  भी  शामिल  यह  मारत  भौर  इस्लामी  देक्षों  के  संगठन  के

 एक  सदस्य  देश  अर्थात्‌  पाकिस्तान  के  बीच  बढ़ते  हुए  तनाव  के  कारण  ही  हुमा  जिसबी  वजह  से
 क्षेत्रीय  औ  ष्ट्रीय  स्तर  पर  शांति  और  सुरक्षा  को  खतरा  पंदा  हो

 टसलिए  हम  यह  आशा  करते  हैं  कि आप  इस  मसले  पर  इस  तरह  विचार  करेंगे  कि  जिससे

 इस  क्षेत्र  में  तनाव  दूर  करने  में  सहायता  ग्लि  और  मंयुकत  राष्ट्र  के  संकल्पा  को  रूपरेला  में  तथा

 संयुक्त  राष्ट्र  और  इस्लामी  देश  संगठन  के  चार्ट  में  शामिल  सामान्य  सिद्धान्तों  क ेअनुसार  इस
 विवाद  का  शांतिपूर्ण  समाधान  निकल  सके

 ।”'
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 सरकार  का  कहना  यह  है  कि  भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  मौजूदा  तनाव  की  जड़
 भारत  के  आंतरिक  मामलों  में  पाकिस्तान  की  ओर  से  किया  जाने  वाला  हस्तक्षेप  है  जिसमें  सीमा

 के  पार  से  होने  वाली  भ्रातंकवादी  और  विध्बंसक  गतिविधियों  का  आयोजन  ओर  प्रोत्साहन  हामिल

 हमें  इस  बात  का  पक्का  विश्वास  है  कि  तनाव  को  सिफफ  द्विपक्षीय  बातचीत  के  द्वारा  ही

 पूर्वक  दूर  किया  जा  सकता  है  और  इस  विषय  को  अन्तर्राष्ट्रीय  रूप  देने  के  प्रयासों  से  कोई  मदद  नहीं
 मिलेगी  ।  वास्तव  में  इस्लामी  देशों  के  संगठन  में  कश्मीर  के  मसले  का  उठाया  जाना  ही  शिमला
 समभौते  का  उल्लंघन  है  जिसमें  यह  व्यवस्था  है  कि  मारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  के  सभी  मतभेदों

 को शांतिपूर्वक  द्विपक्षीय  तरीके  से  सुलभाया  हमने  सभी  मित्र  देशों  को  अपनी  स्थिति  बता

 दी  है  जिनमें  इल्लामी  देशों  के  संगठन  के  सदस्य  राज्य  भी  शामिल  हैं  और  उन्हें  अब  इस  ओर  से  कोई

 शक-सुबह  नहीं  रह  गया  है  कि  कश्मीर  का  मामला  घधामिक  मामला  नहीं  है  और  चूंकि  घामिक
 मामला  नहीं  इसलिए  इस्लामी  मामला  नहीं  है  और  इसे  किसी  भी  तरह  अन्तर्राष्ट्रीय  रूप  देने  से
 उस  द्विपक्षीय  प्रक्रिया  में  कोई  मदद  नहीं  मिलिगी  जो  इस  समय  चल  रही  है  ।

 जलपोतों  को  खरोब  हेतु  स्वीकृति

 3687,  डा०  सुघीर  राय  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करंगे  कि  :

 मारतीय  नौवहन  निगम  को  जलपोतों  के  खरीद  हेत॒  स्वीक्रति  प्राप्त  करने  में  सामान्य
 रूप  से  कितना  समय  लगता

 क्‍या  मारतीय  नौवहन  निगम  को  गेर-सरकारी  नौवहन  कम्पनियों  की  तुलना  में  अधिक

 भुगतान  करना  पड़ता  क्‍योंकि  वे  भारतीय  नौवहन  निगम  की  तुलना  में  अपने  प्रस्ताव  जल्दी
 पारित  करा  लेते  हैं

 चालू  वर्ष  के  दौरान  1990  तक  बितने  जलपोतों  की  खरोद  की  अनुमति  दी  गई
 और

 अभी  तक  कितने  जलपोत  खरीदे  जा  चुके  हैं  ?

 जल-भूतल  ु  परिवहन  मंत्री  ु  के  ०
 पी०

 उम्मीक्ष्णन
 ):  अभी  ह

 4  ही  तक  मारतीय

 नौवहन  निगम  जहाज  खरीदने  के  लिए  स्वीकृति  हेतु  सरकार  द्वारा  एतदर्थ  निर्धारित  सामान्य
 प्रक्रियाओं  से  गुजरना  होता  था  जिन्हें  पूरा  करने  में  मारतीय  नौबहन  निगम  से  ऐसे  प्रस्ताव  प्राप्त

 होने  के  बाद  9  से  10  महीने  तक  का  समय  लग  जाता  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  जहाजों  के  मूल्य  तेजी  से  बढ़  रहे  हैं  और
 इस  प्रकार  मारतीय

 नौवहन  निगम  की  स्थिति  निजी  कम्पनियों  की  तुलना  में  अलामकार  हो  गई  है  क्‍योंकि  निजी  क्षेत्र
 की  नौवहन  कम्पनियों  के  लिए  स्वीकृति  देने  में  2  महीने  से  अधिक  समय  नहीं  लगता

 1990  से  अप्रेल  गरान  निजी  नौवहन  कम्पनियों  को 199
 10  जहाजों  की  खरीद  में  अनुमति  दी  गई  थी  ।

 रन  10  जहाजों  में  से अभी  तक  एक  भी  प्राप्त  नहीं  किया  गया
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 जहाओं  के  भूल्यों  में  बढ्धि
 3688,  डा०  सुधीर  राय  :  क्‍या  जल-भूतल  परिषहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  जहाजों  के  मूल्य  लगमग  दुगने  हो
 गए

 क्या  इससे  भारतीय  नौवहन  निगम  पर  प्रतिकुल  प्रभाव  पड़ा  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  उपचचा  रात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 खल-भूतल  परिवहन  मंत्री  क०  पो०  :  पिछले  एक  वर्ष  में  जहाजों  के

 मूल्यों  में  10  से  27%  के  बीच  वृद्धि  हुई  है  ।

 हां  ।

 इस  मंत्रालय  ने  भारतीय  नौबहन  निगम  के  लिए  जहाज-खरीद  की  एक  संशोधित
 कार्यविधि  आरम्म  की  है  ताकि  प्रक्रिया  में  विलम्ब  के  कारण  होने  वाली  मूल्य  वृद्धि  से  बचा

 जा  सके  ।

 लौबहन  इसन-भार

 3689,  डा०  सुधोर  राय  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहुत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  के  लिए  भारम्म  में  7,5  मिलियन  टन  का

 नौवहन  टन-भार  निर्धारित  किया  गया

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  में  यह  टन-मार  कितना

 कया  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कुल  पंजीकृत  टन-भार  में  कमी  हुई  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 अल-भूतल  परिवहन  मंत्री  कें०  पी०  :  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के

 अन्तिम  वर्ष  के  लिए  7.5  मिलियन  भ्रॉस  रजिस्टड  टन  आर०  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 गया
 योजना  के  अम्त  में  5.97  मिलियन  जी०  आर०  टी०

 हां  ।

 टनेज  में  गिरावट  के  अन्य  के  इस  प्रकार  है  1987  तक  नौबहन

 उद्योग  में  मोबूद  मन्दी  की  स्थिति  ध्रौर  मारतीय  बेड़े  से  अनेक  अप्रचलित  और  पुराने  जहाजों

 को  हटाना  ।

 लाइमਂ  परमिट  भ्यवस्था

 3690.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पांडेय  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  नागालेंड  और  मेघालय  जाने  के  इच्छुक  व्यक्तियों  को  लाइन

 परमिटਂ  लेना  पढ़ता

 यदि  तो  लाइन  परमिटਂ  लेने  की  शर्त  किस  वर्ष  से  लागू  की  गई
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 किन-किन  वर्गों  के  व्यक्तियों  को  ऐसे  परमिट  लेने  की  आवश्यकता  होती  है  तथा  किन
 व्यक्तियों  को  ऐसा  परमिट  लेने  की  आवष्यकता  नहीं  होती

 क्या  वे  परिस्थितियां  अब  भी  वहां  विद्यमान  हैं  जिनमें  ऐसे  परमिट  जारी  किए  जाना
 आवश्यक  बनाया  गया  और

 (2)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  लाइनਂ  परमिट  व्यवस्था  संबंधी  वर्तमान  आदेशों
 पर  पुनविचार  करने  का  विचार  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुबोध  काम्त  :  से  विदेशी  नागरिक
 1958  के  अधीन  मिजोरम  और  नागालंड  को  संरक्षित  क्षेत्र  घोषित  किया  है

 विदेशी  नागरिक  1963  के  अघीन  मेघालय  को  प्रतिबंधित  क्षेत्र  घोषित
 किया  गया  भूटान  के  नागरिकों  वो  सभी  विदेशियों  के  पास  इन  क्षेत्रों  में  प्रवेश  करने  के

 लिए  परमिट  होना  भपेक्षित  बंगाल  ईस्ट  फ्रन्टियर  1873  के  अधीन  नागालैण्ड  और
 मिजोरम  के  कुछ  भागों  में  सामान्यतया  निवास  नहीं  करने  वाले  व्यक्तियों  के  लिए  भी  इन  क्षेत्नों  का
 दौरा  करने  के  लिए  अनुमति  लेनी  अपेक्षित  है  ।

 जी  श्रीमान्‌  ।

 स्थिति  की  समय-समय  पर  पुनरीक्षा  की  जाती

 दिल्‍ली  परिवहन  सिगम  को  नई  बसों  के  साथ  प्राप्त  सामान

 3692,  भरी  कड़िया  मुंडा  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्‌पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  १रिवहन  निगम  को  बस  निर्माताश्रों  से  नई  बसों  की  खरीद  करते  समय

 टूल-बाक्स  आदि  सामान  मुफ्त  प्राप्त  होता

 यदि  क्या  इसका  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  मंडारों  में  लेखा-जोखा  रखा  जाता  है
 भऔर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 दिल्‍ली  परियहन  निगम  को  उक्त  सामान  प्राप्त  नहोने  से  एिछले  तीन  वर्षों  के |  |  न  यदि
 कोई  हानि  हुई  है  तो  बितनी  हानि  हुई  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  के०पी०  :  और  दिल्ली  परिवहन
 निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  टूल  ब:क्स  ह्त्यादे  जंसे  सहायक  उपकसणण  जब
 चंस्सी  के  साथ  खरीदे  जाते  हैं  तो  ये  समूल्य  मद  होती  है  भौर  जब  भी  चेस्सी  के  साथ  ये  सहायक
 उपकरण  खरीदे  जाते  हैं  तो  इनके  लिए  आर  रक्‍त  मुगतान  किया  जाता  उन्होंने  यह  भी  सूचित
 किया  है  कि  जब  कभी  इन  सहायक  उपव.रणों  १)  चेस्सी  के  साथ  नहीं  खरीदा  जाता  है  तो  चंस्सी
 निर्माताओं  रो आवष्यक  रिबेट  ली  जाती  है  ।

 खरीदे  गए  सहायक  उपकरणों  का  दि०  प०  नि०  के  स्टोर  विभाग  द्वारा  उचित  रूप  से  लेखा
 रखा  जाता  है  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।
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 सड़कों  का  सुधार

 3693,  श्ोमतो  अशुस्घधरा  राजे  :  क्‍या  जल-भूतल  परिषहत  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा
 करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  सड़कों  के  सुधार  कार्य  पर
 कितनी  घनराशि  खर्च  की

 इस  योजना  अवधि  के  दोरान  राज्यवार  कितना-कितना  आवंटन  किया

 क्‍या  कुछ  निर्माणाधीन  एक्सप्रेस  राजमार्गों  का  निर्माण  कार्य  वर्ष  1990-91  के  अन्त  तक

 पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ०

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  प्रगति  हुई  और

 सरकार  द्वारा  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  आरम्म  की  जाने  वाली  विभिन्न  सड़क

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  के०  पी०  :  और  राज्यों  द्वारा  दी  गई

 सूचना  के  अनुत्तार  योजना  अवधि  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  पर  1481.18  करोड़  रुपये
 की  राशि  खच्ं  की  गई  इसी  अवधि  में  रा०  रा०  के  विकास  के  लिए  किया  गया  राज्यवार
 आवंटन  संलग्न  में  दर्शाया  गया  है  ।

 नहीं  ।

 प्रएन  नहीं  उठता  ।

 (2)  प्रस्येक  राज्य  के  लिए  50  लाख  रुपये  से  अधिक  लागत  वाले  निर्माण  कार्यों  की
 र्छ़  ब्थ५  ~

 उनके  लिए  किया  गया  प्रावधान  तथा  50  लाख  रुपये  से  कम  लागत  वाले  निर्माण  कार्यों  के  लिए  किए
 गये  एक  मुषत  प्रावधान  को  दष्ानि  वाला  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया  है  ||

 जिवरण  1

 योजना  अवधि  (1985-86  से  1989-90)  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमा्ों  के विकास
 के  लिए  राज्यवार  रांघशासित  क्ष  ब्रयार  तिथि  आवंटन

 कऋ्र०  सं०  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  का  नाम  आवंटन
 नीननीनननीनण-ीतो 3

 2  3
 न  237.00

 3.  आंध  प्रदेश  4760.21

 2  अरुणाचल  प्रदेश  237.00

 3.
 भस्म

 4.
 बिहार  6392,59
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 2  3

 5.  चंडीगढ़  68,00

 6,  दिल्ली  1395.50

 7,  गोओआ  3130.03

 8.  गूजरात  12475,20

 9.  हरियाणा  3741.92

 10,  हिमाचल  प्रदेश  3745.00

 11.  जम्मू  ओर  कष्मीर  2840,32

 12,  कर्नाटक  7337,46

 13.
 केरल  5511.43

 14,  मध्य  प्रदेश  8364.00

 15.
 महाराष्ट्र  9984.00

 16,  मणिपुर  1442.00

 17.  मेघालय  2980.00

 18.  नागालेंड  487.50

 19,  उड़ीसा  5408.,45

 20.  पांडीचेरी  231.00

 21-  पंजाब  7949,08

 22,  राजस्थाम  7256.41

 23,  8347.40

 24.  उत्तर  प्रदेश  17445.40

 25.  पश्चिम  बंगाल  4688.00

 26,  बी०  आर०  डो०  बी०  11306.00

 27.  सी०  अ'र०  आर०  आई०  256.96

 28.  जोगीघोपा  पुल  का  3400,00

 149412,68
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 विवरण  2

 वर्ण  1990-91  के  दोरान  रा०  रा०  सा्गों  के  निर्माण  कार्यों  क ेलिए  50  लाख
 शपये  से  अधिक  लागत  के  निर्माण  कार्यों  के  लिए  रखा  गया  50  लाल  रुपये  से

 कम  लाणत  के  निर्माण  कार्यों  के  लिए  एरु  मुहत  प्रावधान  तथा  कल  आवंटन

 —  जजिज-+  लत

 ऋ्०  सं०  राज्य  का नाम  चालू  तथा  नए  50  लाख  रु०  50  साख  कुल
 निर्माण  कार्यों  से  अधिक  से  कम  लागत  भझावंटन
 की  संख्या  लागत  के  के  निर्माण  कार्यों

 निर्माण  कार्यों  के  लिए  एक
 लिए  रखा  गया  मुएत  प्रावधान
 प्रावधान

 1  2  3  4  5  6

 ।.  आंध्र  प्रदेश  62  2134.80  365.20  2500.00
 2,  अरुणाचल  प्रदेश  8  2.60  17.40  20,00

 3.  असम  74  761.48  538,52  1300,00

 4,  बिहार  76  775.88  324.12  1100,00

 5.  चंडीगढ़  2  24,08  5,92  30.00

 6.  दिल्ली  20  350.50  49,50  400,00

 7,  गोआ  32  994,  73  205,  27  1200.00

 8.  गुजरात  108  2791.50  208,50  3000.00

 9,  हरियाणा  30  919.50  80.50  1000.00

 10.  हिमाचल  प्रदेश  39  984.00  116.00 =  1100.00

 11.  जम्मू  ओर  कष्मीर  9  163.00  87.00  250,00

 12.  कर्नाटक  63  1085.21  364,79  1450.00

 13.  केरल  70  1387.59  262.41  1650.90

 14,  मध्य  प्रदेश  9  1266.56  833.44..  2100.00

 15,  महाराष्ट्र  102  1891.91  308.09 +  2200.00

 16.  मणिपुर  2।  182,70  167,30  350.00

 17,  मेघालय  46  203.50  34650...  550.00

 18.  नागालेंड  1  41,15  8.85  $0,00
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 |  2  3  4  5  6

 19,  उड़ीसा  812,86  287,14  1100.00

 20.  पांडीचेरी  6  95.00  35.00  150,00

 21.  पंजाब  45  2644,  50  155.50  2800,00

 22.  राजस्थान  82  1715.00  285,00  2000.00

 23,  तमिलनाडु  53  2065,48  534,52  2600,00

 24.  उत्तर  प्रदेश  121  5250.00  250.00  5500.00

 25.  पश्चिम  बंगाल  117  983.67  216.33  1000.0u

 26,  असम  में  जोगी  घोषा  तुल  1  2000.00  नर  2000.00

 1386  31527.20  20  6072.80  37600,00
 बी०  झार०  डी०  बी०  3450,00

 ग्रारक्षित  300.00

 कुल  योग  41350,00

 हिन्दुस्तान  फरटिलाइजर  कार्पोरेशन  के  मृक्यालय  को  कलकतसा  ले  जाना

 3694,  भरी  सल्यगोपाल  मिश्र  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर  कार्पोरेशन  के  मुख्यालय  को  दिल्‍ली  से  कलकत्ता  ले  जाने  के
 बारे  में  कोई  निर्णय  लिया  गया  था  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  निर्णय  को  अब  तक  कार्यान्वित  न  किये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  संत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  उपेस्य  नाथ  से

 हिन्दुस्ान  फटिलाइजर  जो  घाटे  में  जाने  वाली  कम्पनी  के  मुख्यालय  को  स्थानान्तरित
 फरने  का  प्रश्न  इसके  पुनर्गठन|पुनर्वास  से  धनिष्ठ  रूप  से  जुड़ा  हुआ  मामले  में  कोई  अन्तिम  निर्णय
 *  हीं  लिया  गया  है

 केरल  में  मुख्य  केरगीय  सड़क  में  सुधार  के  लिए  सहायता

 3695,  श्री  ए०  चाह्स  :  क्‍या  जल-भूतल  परिबहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  केन्द्रीय  सरकार  ने  केरल  में  त्रिवेन्द्रम  से  अंगामाली  तक  मुख्य  केन्द्रीय  सड़क  में

 सुधार  करने  के  लिए  ऋण  सहायता  मंजूर  की

 यदि  तो  इसके  लिए  अब  तक  कितनी  घन  राशि  दे  दी  गई  -  और
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 निर्माण-कार्य  में  कितनी  प्रगति  हुई  तथा  इस  परिप्रोजना  थे  कब  तक  पूरा  होने  को

 सम्मावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  के०पी०  :  और  हां  ।  अन्त  रज्यीय
 ग्रथवा  आर्थिक  महत्व  की  राज्य  सड़कों  के  लिए  ऋण  सहायता  के  केन्द्रीय  सहायता  कार्यक्रम  के

 अन्तगंत  भारत  सरकार  ने  चुनिदा  खंडों  में  15.3]  160,00  लाख  रु०  की

 प्रनुमानित  लागत  से  75.00  लाख  केन्द्रोय  सरकार  का  हिस्सा  मुख्य  केन्द्रीय  सड़क  के
 विकास  कार्य  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  थी  भ्रौर  ऋण  सहायता  की  समस्त  राशि  केरल  सरकार  को
 जारी  कर  दी  गई

 प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  लगभग  65%  पूरा  हो  चुका  है  ।  199]  तक  सारा  कार्य

 पूरा  हो  जाने  की  आशा

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  प्रम्तर्गत  चलने  वालो  प्राइवेट  बसों  के  सम्बन्ध  में
 किलोमीटर  योजता  समाप्त  किया  जाता

 3696.  श्री  सदन  लाल  खुराना
 :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार
 ने  1988  में  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  कमंचारियों  की  हड़ताल  के

 दौरान  किलोमीटर  योजना  जिसे  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  अन्तगंत  चल  रही  प्राइवे८  बसों  के

 सम्बन्ध  में  लाग्रू  किया  गया  तदर्थ  आधार  पर  समाप्त  कर  दिया  गया

 यदि  तो  यह  निर्णय  कब  लिया  गया  था  तथा  किस  प्राधिकारी  ने  यह  निर्णय  लिया

 क्या  तदर्थ  आधार  पर  लिया  गया  यह  निर्णय  अभी  भी  लागू  है  और  यदि  तो  सरकार
 ने  इस  संबंध  में  कोई  निश्चित  नीति  तंयार  क्‍यों  नहीं  की  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  के०पी०  :  से  दिल्‍ली  परिवहन  निगम

 के  अधीन  प्राइवेट  बसों  ये  प्रचालन  के  लिए  किलोमीटर  हकीम  में  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  संवाहकों
 वा  प्रावधान  निहित  था  ।  1988  में  दिल्ली  पन्विहन  निगम  के  कमंचारियों  की  हड़ताल  के

 फलस्वरूप  यहू  स्कीम  इस  संदर्म  हो  बन्द  हो  गई  |  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  प्रव॑धकों

 द्वारा  प्राइवेट  बसों  के  प्रचालन  के  लिए  व्यवस्था  को  संशोदित  तिया  गया  जिसके  अन्तगंत  प्राइवेट
 प्रचालकों को  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  का  किराथा  प्रमारित  करके  ओर  ट्रैफिक-आय  पपने  पास  रख

 कर  बसे  चलाने  की  अनुमति  दी  गई  यह  संशोधित  व्यवस्था  जारी  है  और  प्राइवेट  प्रथालक

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  द्वारा  दिए  गए  रूटों  पर  निर्धारित  शिड्यूल  के  अनुसार  और  दिल्ली  परिवहन
 निमम  के  पयंबेक्षण  में  बसे  चलाते  हैं  ।  जुदा  व्यवस्था  को  बदलने  का  अभी  सरकार  के  समक्ष  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 तमिलनाडु  में  डेयरी  परियोजना  हेतु  विदव  बेंक  से  सहायता

 3697.  भ्री  भबानो  हांकर  होटा  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  बेक  ने  तमिलनाडु  में  डेयरी  परियोजना  हेतु  ऋण  दिया  और

 यदि  तो  इस  ऋण  का  ब्यौरा  और  ओऔचित्य  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  नोतीह  :
 ओर  (@),  विश्व  बंक  तमिलनाडु  में  डेरी  परियोजना  के  लिए  कोई  प्रत्यक्ष  सहायता  नहीं  दे  रहा

 तथापि  राष्ट्रीय  ड  जिसे  विश्व  बेंक  तथा  यूरोपीय  आथिक  समुदाय
 द्वारा  वित्त  उपलब्ध  कराया  जाता  के  तहत  राज्य  में  डेरी  विकास  क्रियाकलापों  के लिए  धनराशि
 उपलब्ध  करायी  जा  रही

 बिहार  में  उपलाऊ  और  बंजर  भूमि

 3698.  श्री  तेज  नारायण  सिह  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  कितनी  उपजाऊ  तथा  कितनी  बंजर  भूमि

 बया  बंजर  भूमि  को  उपजाऊ  बनाने  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 क्षि  संत्रालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नीतोझ  :

 बिहार  में  163.20  लाख  हेक्टेयर  क्षेत्र  विभिन्‍न  उत्पादक  उपयोगों  के  बन्तगंत  है  तथा  10,10  लाख

 हेक्टेय  क्षेत्र  कसर  है  ।

 और  ऊसर  भू-खंडों  के  अन्तगंत  खुले  खड़े  पवंतीय  हिम  आवरण  तथा
 अल्यधिक  बंजर  छुष्क  प्रदेशों  को  शामिल  किया  जाता  है  जिन्हें  मितव्यपी  लागत  पर  खेती  के  अन्तर्गत

 नहीं  लाया  जा  सकता  ।  नदी  घाटी  परियोजनाओं  के  आवाह  क्षेत्रों  में  मृदा  संरक्षण  की
 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  और  बाढ़  प्रवण  नदियों  के  प्रावाह  क्षेत्रों  में  समेकित  पनघारा  प्रबन्ध  की
 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  द्वारा  चुनिदे  पनधाराओं  में  ऊसर  भू-खंडों  के  उपचार  की  व्यवस्था  की
 जाती  है  ।

 गुश्डालोर  टेलीफोन  एक्सचेंज  भें  एम०एस०टो०डी०  सुविधा  के  बारे  में  झिकायतें

 3609,  भ्री  पी०आर  ०एस०  बेंकठेशन  :  क्‍या  संध्ार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गुड्डालोर  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  एम०एस०टी०डी०  सुविधा  के  कार्यक रण  के  बारे
 में  अनेक  शिकायतें  मिली

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
 है  तथा  इस  सम्बस्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 भौर

 इस  एक्सचेंज  में  एम०एस०टी०डी०  सुविधा  में  सुघार  करते  के  लिये  क्या  कदम  उठाये

 गये  हैं  ?
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 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेश्यर  :  जी  कुड्डालोर  टेलीफोन
 एक्सचेंज  में  एम०एस०टी०डी०  सुविधा  के  कार्यकरण  के  बारे  में  ज्यादा  शिकायतें  नहीं  मिली  हैं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 तमिलनाड़  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  विकास

 3700.  भी  पो०आर०एस०  बेंकटेझ्न  :  गया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाडु  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  को  वर्ष  1990-91  के  दोरान  राज्य  में

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  पक्का  बनाने  तथा  चौड़ा  करने  का  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 अल-भतल  परिवहन  मंत्री  के०पी०  :  से  जी  1990-91
 के  लिए  वाथिक  कार्यक्रम  3045  लाख  २०  की  अनुमानित  लागत  से  तमिलनाड़  में  विभिन्‍न
 राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  चौड़ा  करने/मजबूत  बनाने  के  लिए  सोलह  निर्माण  कार्यों  की  ब्यवस्था  की  गई

 इनमें  से सात  तकनीकी  प्रस्ताव  संलग्न  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  हो  चुके  इनमें
 छः  को  पहले  ही  स्वीकृति  दी  जा  चुकी  है  और  हाल  ही  में  प्राप्त  शेष  एक  पर  कार्यवाही  की  जा
 रही  छः  अनुमोदित  तकनीकी  प्रस्तावों  के  मुकाबले  राज्य  से  केवल  एक  परियोजना  हेतु  विस्तृत
 प्राक्कलन  प्राप्त  हुआ  है  जिस  पर  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 विधरण

 तमिलनाड़  में  राष्ट्रीय  राजमागों  फो  चौड़ा  करते  और  मजबूत  बनाने  के

 राज्य  के  लोक  निर्माण  विमराग  से  अम्ती  तक  प्राप्त  तकनीकी  प्रस्तावों  के  ब्यौरे

 ऋण्सं०  स्‍बइला  ०सं०  कार्य  का  नाम  वाधिक  योजना  के
 हु  ”

 टिप्पणियां
 अनुसार

 अनुमानित  लागत
 रु०

 2
 ह

 3  हु

 ः
 4

 न्‍
 5

 1.  ्प  4  कि०मी०  70.0  से*  670.00  तकनीकी  प्रस्ताव
 133.4  तक  दो  लेन  वाले  अनुमोदित
 कमजोर  पं  दल  पथ  को

 मजबूत  बनाना
 भोर  बित्तूर  के

 2,  45  कि०मी०  22.4  से  24,0  तक  50.00  «-तदेब  -.-
 चोड़ा  करना  झोर  मजबूत  बनाना

 रन  के  निकट  )
 *

 विस्तृत  प्राकलन  प्राप्त  हो  गया  है  और  इस  पर  कार्यवाही  की  जा  रही
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 2  3  4  5

 3,  45  कि०मी ०  3270  से  3333,6  तक  120,00  तकनीकी  प्रस्ताव
 दो  लेन  बनाकर  चौड़ा  और  अनुमोदित
 मजबूत  करना

 के

 4.  7  कि०मी०  254.8  से  75,00
 दो  लेन  वाले  कमजोर  पैदल  पथ
 को  मजबूत  बनाना  ।

 के

 5,  7  कि०मी०  51.0  से  60,0  तक  135.00
 दो  लेन  वाले  कमजोर  पंदल  पथ
 को  मजबूत  करना

 नगर  सत्तूर  के

 6.  7  कि०मी०  103.0  से  120.0  तक  260,00  —azq—
 दो  लेन  वाले  कमजोर  पैदल
 पथ  को  मजबूत  करना

 के

 7.  47  कि०मी०  30,0  से  40.0  तक  150.00  तकनीकी  प्रस्ताव
 दो  लेन  वाले  कमजोर  पैदल  7.8.90  को  प्राप्त
 पथ  को  मजबूत  करना  हुआ  है  ।

 के
 नजतत  न्‍तकन  फिजन+  जन  अनननन

 तमिलनाडु  में  पोन्तियार  नदी  पर  पुल  का  निर्माण

 श्री  पी०आर०एस०  बेंकटेशन  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने
 तमिलनाडु  के  दक्षिण  आरकोट  जिले  कुद्दालोर  में  पोन्नियार

 नदी  पर  पुल  का  निर्माण  करने  हेतु  तमिलनाडु  सरकार  को  वित्तीप  सहाय  प्रदान  की

 यदि  तो  तत्स*बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 पुत्र  का  निर्माण  किस  तिथि  तक  छुरू  कर  दिया  जायेगा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  के>पो०  :  नहीं  ।

 और  प्रएन  नहीं  उठते  ।
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 बिललो  में  एक  भूखंड  के  स्थासित्य  के  बारे  में  गुजराल  समिति

 3702.  श्री  जी०एसम०  बनातवाला  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गुजराल  समिति  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  दिल्ली  में  एक  भूखंड  के  स्वामित्व
 की  स्थिति  स्पष्ट  करने  को  कहा  जिसके  बारे  में  1990  में  दंगा  मड़क  उठा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्‍या  कारंवाई
 की  गई  है  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुबोध  कांत  :  और  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 कंपार्ट  द्वारा  जड़ी-शूटी  औषध  परियोजनाओं  के  लिए  स्वेच्छिक  संपठतों  को
 धनराहि  दिया  जाना

 3703,  श्रोमती  सुमाथिगो  अली  :
 भी  पी०आर०  कमारभंगलम  :

 क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उंभिल  फ़ार  एडवांसमैंट  आफ  पीपल्स
 एक्शन  एण्ड  रूलर  )  जड़ी-बूटी  औषध  परियोजनाओं  को  शुरू  करने  हेतु  विभिन्‍न
 स्वेच्छिक  संगठनों  को  काफी  घनराक्षि  दे  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  धनराशि
 वित्तरित  की  गई

 बया  यह  घनराशि  इस  क्षेत्र  के  सक्षम  विशेषज्ञों  के  मूल्यांकन  और  जान  के  बाद  जारी  की
 जाती  और

 कया  इन  परियोजनाओं  पर  निगरानी  रखने  तथा  इनका  मूल्यांकन  करने  हेतु  कोई प्र  मावी
 तंत्र  है  ?

 क्षषि  संत्रालय  में  प्रामीभ  विकास  बिसाग  में  राज्य  मंत्री  उपेसा  साथ  :  और
 लोक  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  प्रोद्योगिकी  विकास  परिषद  ने  जडी-बूटी  औषध  की

 4  परियोजनाओं  को  स्वीक्षृति  दी  परियोजनाओं  के  उहंध्य  है  :  आयुर्वेदिक  पौधे  उगाने  के  लिए
 केन्द्रीय  ओषधीय  बगीचा  जडी  बूटी  के  उपयोग  हेतु  ग्रामीण  महिलाओं  को  प्रशिक्षण  देना  और
 प्रशिक्षण  कप  के  भ्रायोजन  आदि  द्वारा  रथातीय  परम्परागत  स्वास्थ्य  व्यवसायियों  के  साथ  नियमित
 झूप  से  चर्चा  करना  जिससे  कि  जड़ी-बूटी  से  बनी  औपधि  के  उपथोग  को  बढ़ावा  दिया  जा  सके  ।  गत
 3  वर्षों  के  दौरान  कापार्ट  द्वारा  कुल  रिलीज  की  गई  राक्षि  लगभग  42  लाश्व  रुपये  है  ।

 और  जी  हां  ।  पर्योजना  धारकों  को  अद्धंवाधिक  प्रगति  रिपोर्ट  भेजनी  होती  है
 ओर  प्रगति  रिपोर्ट  के  सतोपजनक  पाये  जाने  पर  ही  निधियां  रिलीज  की  जाती  कापाट्ट  द्वारा
 विज्वेषज्ञों  और  परियोजना  क्षेत्रों  का हिसाव  रखने  वालों  की  प्रतिनियुक्ति  करके  परियोजनों  की
 निगरानी  की  जाती
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 राजवूतों  की  नियुक्ति  के  लिए  मानदण्ड

 3704,  भी  हरि  झ्ंकर  महाले  :  क्‍या  बिदेश्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृथरा  करेंगे  कि  :

 विदेशों  में  राजदूतों  की  नियुक्ति  के  लिए  क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गये  ओर

 विदेशी  मिश्ठनों  में  कितने  प्रतिशत  मारतीय  तथा  स्थानीय  लोग  नियुक्त  किये  गये  हैं  ?

 बिदेश  मंत्री  इस्र[कुमार  :  मारत  सरकार  मिहान  प्रमुखों  की  नियुक्ति  मुख्यतः शुमार  पु  (  मुख  मुख्य
 भारतीय  विदेश  सेवा  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  में  से  करती  भारत  सरकार  अपने  विवेक  से  अन्य
 प्रस्यात  व्यक्तियों  को  मी  मिशन  प्रमुख  नियुक्त  कर  सकती

 भारत  आस्थानी  अधिकारियों  और  वर्मचारियों  तथा  स्थानीय  कमंचारियों  के  बीच  का

 अनुपात  प्रत्येक  मिशन  की  आवध्यकतानुसार  अलग  अलग  होता

 भारतोय  लेखक  शिष्ट  मंडलों  की  विदेशी  यात्रा

 3705,  श्री  हरि  झंकर  महाले  :  क्‍या  विदेशा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1989-90
 के  दोरान  भारतीय  लेखक  शिप्ट  मंडलों  में  कितने  मराठी  लेखक  विदेश  गये  थे  ?

 विदेश  मंत्री  इसा  कमार  :  भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद  ने  1989-90  में
 भारतीय  लेखकों  के  जो  प्रतिनिधिमंडल  विदेश  भेजे  थे  उनमें  एक  मराठी  लेखक  थे  जो  सुविख्यात
 मराठी  नाटवकार  श्री  विजय  तेंदुलकर  हैं  ।

 महाराष्ट्र  मे ंगलत  बिल  बनाये  जाने  की  शिकायतें

 3706,  भ्री  हरि  हांकर  महाले  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  महाराष्ट्र  में  टेलीफोन  विभाग  के  विरुद्ध  गलत  बिल  अधिक  राष्षि  के  बिल

 बिल  बनाने  में  महीनों  तक  टेलीफोन  ठीक  न  करने  इत्यादि  के  बारे  में  निरन्तर

 शिकायतें  मिल  रही

 )

 क्‍या  इन  खामियों  के  लिए  दोषी  पाये  गये  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई  अनुशासनात्मक
 ही

 ५
 कार्यवाही  को  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  तथा  इनके  विरुद्ध  कब  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेदबर  :  से  यूनिटों  से  सूचना  मंगवाई
 गई  है  और  समा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 नि  नन  >  ——

 मुस्थई-आगरा  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  लौड़ा  करना

 3707,  श्री  हरि  क्षंकर  महाले  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुम्बई-आगरा  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  414  से  418  किलोमीटर
 पर  चौड़ा  करके  चार  लाइनो  का  बनाने  संबंधी  प्रस्ताव  को  सरकार  ने  मंजूरी  दे  दी

 यदे  तो  यह  कार्य  कब  तक  छुरू  किया  जायेगा  और  इसे  कितने  समय  में  पूरा  करने
 का  लक्ष्य  रखा  गया  और

 यदि  तो  बिलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिव हन  मंत्री  के०  पो०  :  से  मुम्बई-आगरा  राष्ट्रोय
 राजमार्ग  को  414  कि०मी०  से  418  कि०मी०  तक  चौड़ा  फर  चार  लेन  का  बनाने  का
 प्रस्ताव  1990-91  के  वाधिक  कार्यक्रम  में  शामिल  है  और  राज्य  सरकार  से  परामर्श  करके  उसे  अंतिम
 रूप  दिया  जा  रहा  इसके  पूरा  होने  की  लक्षित  तिथि  के  बारे  में  बता  पाना  अभी  समय-पूर्व

 बिहार  में  प्रत्येक  प्राम  पंचायत  में  डाकधर  खोला

 3708,  भ्रो  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गिरिडीह
 जिले  के  बनावर
 खंडों  में  प्रौर  हजारीबाग  जिले  के  कोड  इचक  छंडों  में
 ऐसी  पंचायतों  की  सख्या  कितनी  है  जिनमें  सरकार  की  नीति  के  अनुसार  एक  डाकधर  खोला
 गया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेश्यर  :  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और
 इसे  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  प्रत्येक  ग्राम  पंचायत  में  एक  डाकधर  शोलने  की
 फिलहाल  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 विदेश  मंत्री  को  नेपाल  यात्रा

 3709.  श्री  भाजिकराब  होडत्या  गाबीत  :

 क्री  आर०एन०  राकेश

 क्या  बिदेश्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्‍या  उन्होंने  1990  के  दौरान  हाल  ही  के  मारत-नेपाल  समझौते  के  कार्यास्ययन
 पर  बातचीत  करने  के  लिए  नेपाल  की  यात्रा  की  और

 (8)  यदि  तो  उनके  द्वारा  नेपाल  के  मंत्रियों  के  साथ  हुई  बातचीत  के  क्‍या  निष्कर्ष
 निकले  हैं  ?

 बिदेक्ष  मंत्री  इस  कुमार  :  और  हां  ।  5  से  7  1990
 तक  की  मेरी  हाल  ही  की  नेपाल  यात्रा  से  मारत-नेपाल  संत्रंथों  की  गति  को  बनाए  रखने  में  मदद
 मिली  नेपाल  के  प्रधानमंत्री  के  साथ  मेरी  जो  बातचीत  हुई  उसमें  भारत-नेपाल  संयुक्त  विज्ञप्ति
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 के  प्रावधानों  के  क्रियान्वयन  का  प्रदन  क्षामिल  भारत  ने  अपनी  सभी  बचनबद्धताएं  |

 1990  से  पहले  ही  पूरी  कर  ली  नेपाली  पक्ष  को  कुछ  मामलों  पर  अभी  अमल  करना  है  और

 हमें  आशा  है  कि  इसे  शीध्र  कर  लिया  भारत-नेपाल  सहयोग  को  व्यापक  बनाने  की  नई
 संमावनाओं  का  पता  लगाया

 बिभिस्म  राज्यों  के  लिए  अलग-अलग  महानगर  टेलीफोन  निगस

 3710,  भ्रो  माणिकराब  होडल्या  गाबीत  :
 श्री  आर०गुड़्‌  राव  :
 श्री  हरोश  राबत  :
 हो  आर०एन०  राकेश  :
 थी  डो०एस०  पुट्ट  गौड़ा  :

 श्री  हरीश  पाल  :
 डा०  बंगाली  सिह
 थ्री  आर०एम०  भोये  :
 श्री  छेदी  पासवान  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बषया  टेलीफोन  सेवाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  की  राजधानियों  के  लिए
 अलग-अलग  महानगर  टेलीफोन  निगम  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  किन-किन  स्थानों  पर  इसे  स्थापित  किया

 इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  भौर

 इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  घनराषि  आवंटित  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेदबर  :  विभिन्‍न  राज्यों  की  राजधानियों
 में  दूर  संचार  प्रणालियों  को  अलग  से  महानगर  टेलीफोन  निगमों  में  परिवर्तित  करने  का  फिलहाल
 कोई  निष्िचत  प्रस्ताव  नहीं  दिल्‍ली  ओर  बम्बई  के  लिए  महानगर  टेलीफोन  निगम  लि०  के
 कार्यचालन  के  अनुगव  और  भ्रन्य  सम्बन्धित  कारकों  के  आलोक  में  दूरसंचार  विभाग  अपने  विभिन्‍न
 क्षेत्रीय  संगठनों  की  पुनसरचना  के  गुण  दोष  की  जांच  कर  रहा  है  ।

 से  उपयुक्त  को  दृष्टिकोण  में  रखते  हुए  प्रष्न  नहीं  उठता  ।

 राज्यों  में  एस०टो०डी०  सुविधा

 3711.  भरी  ज्षिय  शरण  वर्मा  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अब  भी  कुछ  राज्यों  में  एस०टी०डो०  सुविधा  उपलब्ध  नहीं
 यदि  तो  इन  राज्यों  को  कब  तक  एस०टी०डी०  सुविधा  से  जोड़ा  और

 यदि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ?
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 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  अनेदबर  :  (4)  सभी  राज्यों  की  राजधानिपों  में
 एस०टी०डी  सुविधा  उपलब्ध  विभिम्न  राज्यों  में  कई  जिला  मुख्यालयों  में  मी  एस०टी०डी०
 सुविधा  उपलब्ध  शेष  जिला  मुख्यालयों  में  योजना  अवधि  के  दौरान  भ्रग्मनता  के  आधार  पर

 एस०टी०डी०  सुविधा  आरम्भ  करने  की  योजना  दस  थ्ोजना  अवधि  के  दौरान  उप  मंडल

 मुख्यालयों  में  मी  एस०टी०डी०  सुविधा  उपलब्ध  करामे  की  थोतना

 और  प्रहन  नहीं  उठता  ।

 डाक  लेखन-सामग्रो  का  मुह्रण

 3712,  भी  शिव  शरण  बर्मा  :
 श्री  हरीश  पाल  :
 भरी  छेदी  पासवान  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 देक्ष  में  डाक  लेखन-सामग्री  का  मुद्रण  किन  स्थानों  पर  किया  जाता

 कया  सरकार  का  इस  लेखन-सामग्री  की  बढ़ती  मांग  को  देखते  हुए  इस  प्रकार  के  और

 मुद्रणालयों  की  स्थापना  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  ये  कहां  स्थापित  किये  जायेगे  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेदवर  :  डाक  संबंधी  लेखन  सामग्री  इंडिया
 सिक्‍योरिटी  नासिक  और  सिक्‍योरिटी  प्रिंटिंग  हैदराबाद  में  घुद्गित  की  जाती  है  ।

 फिलहाल  इस  प्रकार  की  ओर  अधिक  प्रिंटिंग  प्रेस  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  गहीं
 है  ।

 ऊपर  में  दिए  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍लो  में  मुग्गी-कोंपड़ी  बस्तियों  में  सार्वअ्षतिक  टेलीफोल  की  सुथिया  प्रदान  करता

 3713,  श्री  क्षिय  शरण  बर्मा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  टिल्ली  की  भ्रुग्गी-फॉपड़ी  बस्तियों  में  साबंजनिक  टेलीफोन  की

 सुविधा  प्रदान  करने  का

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  वर्ष  1990-91  के  दौरान  कितनी  भुग्गी-कोंपड़ी  व  स्तिपों  में  सार्मजमिक

 टेलीफोन  की  सुविधा  प्रदान  की  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  वारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेइबर  :  जी  हां  ।  मांग  तथा  तकनीकी

 ब्यवहायंता  की  शर्तें
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 यद्यपि  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  विभिन्‍न  प्राधिकारियों  से  .  प्राप्त
 सिफारिशों  के  आधार  पर  कुछ  भुग्गी-फोंपड़ी  कालोनियों  में  सावंजनिक  टेलीफोन  प्रदान  किये  गये

 भौर  लम्बित  पड़े  उन  सभी  12  मामलों  में  जिनके  बारे  में  विभिन्‍न  प्राधिकारियों
 से  सिफारिश  प्राप्त  हो  च्‌  की  1990-91  के  दौरान  सार्वजनिक  टेलीफोन  लगा  दिए  जाने  की
 संभावना  तकनीकी  व्यवहायंता  की  शर्त  पर  भ्रतिरिक्त  अनुरोधों  पर  भी  विचार  किया

 सिक्किम  में  रह  रहे  व्यक्तियों  को  मारतोय  नागरिकता

 3714.  श्री  शिव  शरण  वर्मा  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  वा  विचार  सिक्किम  में  रह  रहे  75  हजार  व्यक्तियों  को  भारत  की
 नागरिकता  देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  लिये  जाने  की
 संभावना

 ह

 क्‍या  इन  लोगों  के  अतिरिक्त  अन्य  व्यक्तियों  को  भी  नागरिकता  प्रदान  की  जायेगी  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कया  मानदंड  अपनाये  गये  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुबोध  कानत  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 सिक्किम  नागरिक  1989  के  अनुसरण  में  गृह  मंत्रालय  श्रौर
 सिक्किम  सरकार  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  को  लेकर  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  का  गठन  किया  गया

 जो  उन  व्यक्तियों  के  व।स्तविक  मामलों  की  जांच  जो  1946  से  सिक्किम  में  रह  रहे  हैं
 परन्तु  उन्हें  सबिकम  नागरिक  1975  के  तहत  भारतीय  नागरिक  घोषित  नहीं  किया  गया

 समिति  द्वारा  तैयार  किये  गए  विस्तत  मार्गनिर्देशों  के  अनुरूप  की  गई  सिफा  रिक्षों  के  अनुसा
 7  1990  को  सिक्किम  आदेश  1975  के  अंतगंत  एक  आदेश  जारी  किया  गया
 जिसमें  40,083  व्यवितयों  को  भारतीय  नागरिक  घोषित  किया  शेष  35,000  अ्यक्तियों  के
 बारे  में  1990  में  आदेश  जारी  किए  जाने  की  आश्षा

 और  मार्ग-निर्देशों  के  सिक्किम  के  पात्र  व्यक्तियों  से  3]  1989
 क  आवेदन  मांगे  गए  यदि  अभी  मी  कुछ  वास्तविक  मामले  +ह  जाते  हैं  तो  संयक्त  समिति  की

 सिफा  रिक्षों  पर  केन्द्र  सरकार  द्वारा  उन  पर  विचार  किया  इसके  सिक्किम  में
 रहने  वाला  कोई  विदेशी  यदि  भारतीय  नागरिकता  लेना  चाहता  है  तो  उसके  आवेदन  पर  नागरिक

 1955  के  संबंधित  उपबंधों  के  तहत  विचार  किया  जायेगा  ।

 कोचीन  शिपयाड्  पर  तेल  टेंकरों  का  निर्माण

 3715.  भ्री  मुल्लापहली  रामचसत्रन  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  कोचीन  क्षिपयार्ड  द्वारा  निभित  नेहरू  नामक  प्रथम  तेल  टेंकर  से  इस
 छिपयाड्ड  को  घाटा  हुआ
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  दूसरे  तेल  टंकर  का  निर्माण  कार्य  मूल  रूप  से  निर्धारित  गति  और  लागत  के  अनुसार
 किया  जा  रहा

 .

 यदि  तो  इसकी  लागत  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  और  कितना  प्रतिशत  कार्य

 दरा  हुआ

 (2)  क्‍या  कोबीन  दिपयाई  का  विचार  तीसरे  तेल  टंकर  का  कार्य  रोक  देने  का

 यदि  इसके  क्‍या  कारण

 कोचोन  हिपयाड़  में  निरभित  किये  जा  रहे  टेकर  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी
 राज  सहायता  दी  गई  है  और  यह  कुल  लागत  का  कितने  प्रतिष्यत  होती  और

 क्‍या  सरकार  का  विभार  राज  सहायता  बढ़ाने  का  है  और  यदि  तो  शत्संबंधी  ब्योरा
 क्‍या  ॥॒

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  के०  पी०  :  हां  ।

 ब्यौरे  इस  प्रकार

 सितम्बर  के  अंत  तक  निर्माण  पूरा  ह
 होने  पर  अनुमानित  लागत  101.33

 तथा  सरकार  को  श्याज
 के  भुगतान

 मूल्य
 40.31

 एक्सचेंज  वेरिएशन
 द्वारा  3,82

 बढ्धि  2.56

 46.69

 घटाएं  :  भा०्नौ०नि०  द्वारा  दावा  की

 गई  एल०डी०  2.42

 निबल  मूल्य  44,27

 मारत  सरकार  से  सबसिडी  7,33

 सबसिडी  सहित  वसूली  योग्य  मूल्य  51.60  51.60

 घाटा  49,73

 नहीं  ।
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 दूसरे  टेंकर  के  गिर्माण  की  मूल  अनुमानित  लागत  72.27  करोड़  रु०  थी  जिसे  बाद  में
 संशोधित  करके  95.05  करोड़  रु०  कर  दिया  इसकी  बतंमान  अनुमानित  लागत  121.73
 करोड़  रु०  इस  जहाज  पर  लगभग  27%  कार  पूरा  हो  चूका

 और  कोचीन  छिपयाड्ड  को  पहले  ही  145  करोड़  रु०  का  संचित  घाटा  हो  च्‌का
 है

 ।  तीसरे  टैंकर  के  लिए  निर्धारित  मूल्य  44,42  करोड़  रु०  है  जो  इस  टैंकर  के  लिए  अपेक्षित  सामग्री
 बी  लागत  के  लिए  भी  पर्याप्त  नहीं  होगा  ।  स्टेज  भुगतानों  की  बतंमान  प्रणाली  भी  इस  प्रकार  की

 है  कि  कम्पनी  को  चालू  कार्यों  पर  भुगतान  देय  होने  से  पूर्व  ही  बहुत  अधिक  व्यय  करना  पड़ता
 इसलिए  कार्यंशील  पूंजी  की  आवश्यकताझों  को  मजबूरन  ओवर  ड्राफ्ट  से  पूरा  करना  पड़ता  इस
 कम्पनी  के  पास  जहाज  009  के  लिए  सामग्री  खरोदने  के  लिए  कोई  घन  नहीं  है  और  इस  जहाज  पर
 अभी  तक  कार्य  शुरू  नहीं  किया  गया  है  ।

 कोचीन  शिपयार्ड  में  बनाये  जा  रहे  तेल  टेकरों  पर  केन्द्र  सरकार  द्वारा  देश  की  की  गई
 सबसिडी  हस  प्रकार  है  :---

 पहला  टेंकर  7.33  करोड़  रु०

 दूसरा  टंकर  7.69  करोड़  रु०

 तीसरा  टैंकर  8,08  करोड़ रु०

 यह  प्रत्येक  जहाज  के  लिए  निर्धारित  अंतर्राष्ट्रीय  समता  मूल्य  )  के  20%  के
 बराबर  निर्माणाधीन  तीन  टेकरों  के  लिए  निर्माण  कार्यों  की  अनुमानित  लागत के  संदर्भ  में
 प्रतिशतता  7.25%,  6.3%  भोर  6.45%  बनतो  है

 भारत  सरकार  द्वारा  देय  मौजूदा  अंतराष्ट्रीय  समता  मूल्य  की  20%  सबस्चिडी  को
 बार  30%  करने  का  एक  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 तो-संचालन  की  संप्ावना  का  पता  लगाने  के  लिए  सोबियत  संध  से  सहायता
 3716,  भ्री  मुल्लापलली  रामचसान  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्ती  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सोवियत  संध  ने  देक्ष  में  नौ-संचालन  की  संभावना  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई
 सहायता  देने  की  पेशकश  को

 क्‍या  सोवियत  संघ  ने  इस  संबंध  में  कोई  अध्ययन  किया

 )  यदि  तो  जिन  स्थानों  पर  यह  अध्ययन  किया  उनका  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इसके
 दया  परिणाम

 )  क्या  गोआ  ओर  प६४चरम  बंगाल  के  जलमार्गों  के  लिए  सोवियत  संघ  के  जलपोत
 प्राप्त  किये  जा  रहे  और

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  संत्री  के०  पी०  :  से  मारतीय  अंतर्देशीय
 जसमार्ग  प्राधिकरण  के  अधिवारियों  के  एक  दल  ने  अंतर्देशीय  जल  परिवहन  के  विकास  के  लिए
 सहयोग  के  संमावित  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  लिए  1988  में  सोबियत  स्ंथ  का  दौरा
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 किया  इस  शिष्ट  मंडल  ने  नदी  परिवहन  के  प्रमारी  सोवियत  प्राधिकारियों  के  साथ
 विमर्श  किया  उन्होंने  मारत  में  झ्ंतदंशीय  जल  परिवहन  का  विकास  करने  में  रुचि  दिखाई  थी
 और  कहा  था  कि  मारतीय  जलमार्गों  की  नौचालन  स्थिति  का  अध्ययन  करने  और  उनके  विफास  के

 लिए  प्रस्ताव  तंयार  करने  के  लिए  एक  दिष्टमंडल  भेजा  विचार-विमर्श  के  दौरान  हुई

 सहमति  के  अनुसार  1989  में  एक  सोवियत  छिष्ट  मंडल  ने  मारत  का  दौरा  किया  था  ।  शिष्ट
 मंडल  द्वारा  कोई  विश्विष्ट  अध्ययन  नहीं  किया  गया  लेकिन  उसने  कोचीन  और  गोवा  का
 दौरा  किया  और  भारतीय  अंतर्देशोय  जलमागगं  केन्द्रीय  अंतर्देशीय  जल  परिवहन
 कलकत्ता  और  संबंधित  राज्य  सरकार  की  एजेंसियों  के  अधिब।रियों  के  साथ  विद्यार-बिमक्ष  किया  ।

 दौरे  पर  भाये  सोवियत  शिष्टमंडल  ने  कुछ  अंतर्देशीय  जल  परिवहन  जहाज  भारत  लाने  और
 उनका  प्रदर्शन  करने  की  अपनी  इच्छा  व्यक्त  की  तदनन्तर  सोवियत  व्यापार  प्रतिनिधिमंडल
 यह  कहता  रहा  है  कि  हस  प्रयोजन  के  लिए  उनके  द्वारा  आवश्यक  कदम  उठाए  जा  रहे  जहाज
 का  प्रदर्शन  अमी  होता  है  |

 पश्चिम  बंगाल  में  दूर  संचार  स्थिलिग  फंक्ट्री  की  स्थापना

 3717.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  संबार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिचम  बंगाल  में  दूर  संचार  स्विविंग  फंक्ट्री  की  स्थापना  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई
 और

 इसे  शीघ्र  चालू  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेश्यर  हइलेक्ट्रॉनिक  स्थिलिग  प्रणासियां
 बनाने  के  लिए  आई०टी०आई०  ओर  डब्ल्यू०बी०ई०प्राई०डी  ०सी  ०  कलकत्ता  के  साथ  एक  संयुक्त
 उपक्षम  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  विचा  राधीन  समझौता  ज्ञापन  का  मसौदा  तैयार  किया  गया  है  ।
 बनाये  जाने  वाले  प्रस्तावित  तथा  इसकी  प्रौद्योगिकी  का  पता  चला  लिया  गया  है  ।

 (8)  संयुक्त  उपक्रम  को  इस  कंपनी  के  लिए  सरकार  की  मंजूरी  प्राप्त  की  जा  रही

 सेल्युलर  टेलीफोन

 3718,  भी  हस्मान  नोल्लाहु  :  क्‍या  क्ंचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ले  कुछ  समय  पूर्व  अम्बई  में  सेल्युलर  टेलीफोन  की  एक  प्रायोगिक  परियोजना
 को  मंजूरी  प्रदान  की

 कया  हस  परियोजना  को  कार्यान्वित  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  प्ौर

 सरकार  की  पेल्युलर  टेलीफोन  के  बारे  में  बत॑मान  नीति  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रासय  के  राज्य  मंत्री  लनेहबर  :  जी  नहीं  ।

 उपरोक्त  में  दिए  गए  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रएन  नहीं  उठता  ।
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 और  सेल्युलर  सच्चल  टेलीफोन  की  उपयोगिता  पर  संदेह  नहीं  हो  है  परन्तु
 इसको  अपनाने  से  पहले  इसकी  बारीकी  से  जांच  आवश्यक  है  ।

 बंगलौर  टेलीफोन  को  नई  टेलीफोन  डाइरेक्टरी

 3719,  श्री  जौस  फर्माण्डोज  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बंगलोर  टेलीफोन  की  नई  टेलीफोन  डाइरेक्ट्री  कब  जारी  की  गई

 क्‍या  नई  डाइरेबट्री  के  वितरण  में  देरी  हो  रही  और

 यदि  तो  इसवेः  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेश्बर  बेंगलौर  की  भ्द्मतन  टेलीफोन
 निर्देशिका  1990  में  जारी  की  गई  है  ।

 जी

 श्रष्न  नहीं  उठता  ।

 बंगलोर  में  टलीफोन  प्रयोक्‍्ता  सेवा  केसर

 3720.  भरी  जौस  फर्नाण्डोज  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बंगलोर  शहर  में  टेलीफोन  प्रयोक्‍ता  सेवा  केन्द्रों  की  संछ्या  और  इनके  स्थानों  का  ब्यौरा
 क्या

 क्या  इन  सेवा  केन्द्रों  को  रविवार  को  भी  खोला  जाता  और

 यदि  तो  प्रयोकताओं  की  सुविधा  के  लिए  इन  केन्द्रों  को रविवार  को  कम  से  कम
 आधे  दिन  के  लिए  खोलने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जनेदबर  :  बंगलौर  धाहर  में  निम्नलिखित
 स्थानों  पर  सात  ग्राहक  सेवा  केन्द्र  काम  कर  रहे  हैं

 (1)  महाथोर  केम्पागोडा

 (2)  नं०  प्लेटफार्म  स्वाति

 (3)  नं०  9/1  विक्रम  ६0  फीट  नवरंग  पार्क  के  सामने  राजाजी

 (4)  लालबाग

 (5)  219,  बी०डी०ए०  काम्पलेक्स  के  इंदिरा  दूसरा

 (6७)  80/|7,  अशोक  प्रथम  कामराज

 (7)  ऐलीकट  रोक  111

 जी
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 कई  व्यावहारिक  समस्याओं  भोर  सीमाओं  के  कारण  इन  केम्द्रों
 को

 रबिवार  के  दिन  खुला
 रखने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है

 प्यंतीय  क्षेत्रों  में झाला  एवं  उप  डाफधर  खोलने  के  लिए  मानदंडों  में  छूट

 3721,  श्री  हरीक्ष  राबत  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ॥

 क्‍या  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  संचार  सुविधाओं  का  विस्तार  करने  के  लिए

 कोई  नई  नीति  तंयार  की  गई

 यद्दि  तो  क्‍या  इस  नीति  के  अन्तगंत  पब॑तीय  क्षेत्रों  में शाखा  एवं  उप-डाकघर  खोलने
 के  लिए  वर्तमान  मानदंडों  में  छूट  देने  का  विचार  किया  गया  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेहबर  सातवीं  योजना  के  दोरान
 कार्यक्रम  के  पहले  से  किए  गए  मूल्यांकन  के  आधार  पर  आठवीं  योजना  में  डाकघर  खोलमे  के  लिए
 नए  मापदंड  तैयार  करने  के  प्रस्ताय  हैं  ।

 और  सातवीं  योजना  के  दौरान  अपनाए  गए  मापदच्हों  में  पहाड़ी  क्षेत्रों  क ेलिए  कुछ
 रियायतें  दी  गई  आठवीं  योजना  में  पव॑तीय  क्षेत्रों  को  विशेष  दर्जा  दिए  आने  की  आशा
 इसके  ब्यौरे  तमी  ज्ञात  हो  जब  मल्यांकन  पूरा  होगा  ओर  संशोधित  मःपदंड  बना  लिए

 भातंकबादो  भतिविधियां

 3722.  भी  हरोश  रावत  :  क्‍या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  है  कि  देश  के  वि  मनन  मागों  मैं  आतंकवादी  गतिविधियों  में  छंलग्त

 गिरोह  प्रापस  में  सम्पर्क  स्थापित  करने  और  सामूहिक  रूप  से  साजिश  करने  व  प्रयास  कर  रहे

 य  द  तो  कया  इन  सभी  गिरोहूं  को  प्राप्त  होने  वाली  विदेशी  सहायता  के  बारै  में
 जांच  करा  ली  गई  और

 यदि  तो  श्थिति  से  निपटने  के  लिए  उठाए  गए  उपायों  का  अ्यौरा  क्या  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुधोध  कांत  :  से  (१).  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार
 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  देश  के  विभिस्न  मागों  में  सक्तिय  कुछ  आतंकवादी  प्रपों  के  बीच  आपस  में

 किसी  प्रकार  का  सम्बन्ध  देश  के  उत्तर-पूर्वी  मार्गों  के  विभिम्न  उपग्रवादी  जेसे  नेक्षमल
 सोशललिस्ट  काउसिल  आफ  नागालेंड  से  संबंधित  भूमिगत  नागा  मेतेई  तथा  मणीपुर  को  यू०एन०एल०
 एफ०  और  स्‍भस म  के  यू०एल०एफ०ए०  के  बीच  धनिष्ठ  गठउन्वन  जम्मू  और  कद्मीर  में  70  से
 अधिक  अनेक  आतंकवादी  श्वूप  सक्रिय  इन  आतंकवादियों  के  देश  के  अम्य  ध्रातंकबादी  प्रुपों  के
 साथ  सौधैे  संबंध  होने  तथा  संयुक्त  रूप  से  कारंवाई  किए  जाने  के  बारे  में  कोई  समाचार  नहीं  हैं  ।
 पंजाब  में  आतंकवादी  आपस  में  तथा  देक्ष  के  विभिन्‍न  भागों  में  सक्रिय  आतंकबादी  भ्रूपों  के बीच
 आपसी  संबंध  स्थापित  करने  का  प्रयास  कर  रहे
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 पंजाब  और  जम्मू  कद्मीर  के  आतंकवादी  तत्थों  को  सीमा  पार  से  सक्रिय  रूप  से  नेतिक  समर्थन

 और  सामग्री  के  रूप  में  सहायता  मिलने  के  समाचार  हैं  ।

 सरकार  स्थिति  से  मलीमांति  अवगत  संबंधित  राज्य  सरक.रों  ने  केन्द्र  सरकार  के  सक्रिय

 सहयोग  और  तालमेल  आतंकवादी  हिसा  और  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  कई  उपाय  किए
 हैं  आसूचना  तन्त्र  को  सक्रिय  करना  सीमाओं  पर  गहन  गश्त  सुरक्षा  बलों  द्वारा

 छानबीन  अभियान  चलाना  तथा  राज्य  अधं-सेनिक  बलों  और  सेना  के  बीच  बेहतर  तालमेल
 स्थापित  शामिल  है  ।

 जम्मू  ध्रोर  कश्मीर  प्रथासियों  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  सहायता

 |
 3723.  श्री  एस०सो०  बर्मा  :  कया  भुह  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  जम्मू  और  कष्मीर  से  अन्य  राज्यों  में  आए  परिवारों  की  सहायता

 हेतु  उन  राज्य  सरकारों  को  कोई  वित्तीय  अथवा  अन्य  सहायता  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  यह  सुनिश्चितत  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  हैं  कि  जम्मू  और  कष्मीर
 के  प्रवासियों  को  समी  राज्यों  में  समान  रूप  से  सहायता  उपलब्ध  कराई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुबोध  कारत  :  से  इनमें  से  अधिकांश  प्रवासी

 जम्मू  और  दिल्ली  में  प्रवासी  परिवारों  को  राहृत  सहायता  पर  ख़च  के  लिए  जम्मू  और  कहमीर
 सरकार  को  अब  तक  5  करोड़  रुपये  दिये  जा  चुके  अन्य  राज्य  सरकारें  जिन्होंने  दिशा  निर्देशों  के

 लिए  सरकार  से  संपर्क  स्थापित  किया  है  उन्हें  जम्म्‌  और  दिल्ली  में  राहत  उपायों  के  ब्यौरे  दिये  गये

 हैं  क्योंकि  राहत  दरें  स्थानीय  परिस्थितियों  के  आधार  पर  स्थात्रीय  प्रशासन  द्वारा  निर्धारित  की
 जाती  हैं

 उत्तर  प्रदेश  में  कु  चागढ़  जलाशय  प्रवश्ध  परियोजना

 3724,  भ्री  एम०एस०  पाल  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  फल  मू-सं  रक्षण  खबु
 पर्यावरणीय  सुरक्षा  के  विकास  तथा  भल्मोड़ा  और  नेनीताव  जिलों  में  215.82  ब्ग

 मोटर  में  स्थानीय  लोगों  के  लिए  रोअगार  आदि  की  व्यवस्था  हेतु  कु  चामढ़
 ऊलाशय  प्रवन्ध  के  बारे  में  कोई  ज्ञापन  दिया  और

 यदि  तो  परियोजना  का  अ्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या

 कार्यबाही  की  गई  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नीतीक्ष  :  जी

 नहीं  ।  कु  चागढ़  जलाक्षय  प्रबंध  परियोजना  सबंधी  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुप्ा  है  ।
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बिहार  में  रांचो  और  जमझेदपुर  में  इलेक्ट्रालिक  टंलीफोन  एक्सचेंजों  की  स्थापना

 3725.  श्री  साइमन  भरांडी  :  जया  सखार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेये  कि  :

 बिहार  में  रांची  शौर  जमशेदपुर  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  कुल  संख्या  कितमी

 इन  दो  नगरों  प्रतीक्षा-सूची  में  शामिल  आवेदकों  की  कूल  संस्या

 कितनी

 क्‍या  इन  नगरों  में  इलेबट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताथ

 यदि  तो  कब  ओर

 (६)  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 संचार  संजालय  के  राश्य  मंत्री  :  जनेश्वर  :  दो  शहरों  में  31.3.90  को
 कनेकक्‍्शनों  को  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 रांची  :  10687

 जमकझ्षेदपुर  :  9026

 इन  दो  छहरों  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  श्र णीवार  आवेदकों  की  संरुया  इस  प्रकार  है  :---

 श्रेणी  31.3.90  की  स्थिति  के  अनुसार  प्रतीक्षा  सूची
 रांची  जमशेदपुर

 ओणन्‍्वाई०्टी०  407  411

 गेर  ओ०वाई०टी०  विशेष  558  188

 गर  ओण्वाई०टी०

 सामास्य  1707  1206

 गन  योग  2672
 धु

 ]  805
 |

 से  (2).  रांची  में  2000  लाइनों  का  एक  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  है  जिसका  इस  बर्ष  के
 दोरान  1000  लाइनों  का  और  बिस्तार  किया  जा  रहा  विस्तार  करने  के  लिए  ब्ं  1990-91
 और  1992-93  के  लिए  2000  और  1000  लाइनों  के  लिए  और  उपस्कर  आवंटित  किए  गए

 हैँ  जिनकी  उपस्करों  के  समप्  पर  उपलब्ध  हो  जाने  पर  क्रमशः  बयं॑  1992-93  2-93  और  1993-94  में

 चालू  हो  जाने  की  सम्मावमा  धुर्वाँ  में  1300  लाइनों  का  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंज

 है  जिसके  लिए  वर्ष  1993-94  में  विस्तार  करने  के  लिए  500  लाइनों  के  उपस्कर  आबंटित  किए
 गए  हैं  ।

 जमशेदपुर  के  लिए  वर्ष  1991-92  के  लिए  4000  लाइमों  को  मुख्य  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज
 उपस्कर  आवंटित  है  जिसके  वर्ष  1993-94  में  चालू  हो  जाने  की  संमावबना  इसके  अतिरिक्त  वर्ष
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 1993-94  में  3000  लाइनों  के  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  के  विस्तार  के  लिए  उपस्कर

 आबंटित  किए  गए  हैं  ।

 झंडमान  और  निकोबार  द्वीप-समूह  में  सचियों  के टलीफोन  बिल

 3726.  मनोरंजन  भक्त  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  अंडमान  और
 निकोबार  द्वीप  समूह  में  मुख्य  सचिव  सहित  सभी  सचियों  के  टेलीफोन  बिलों  की  गत  तीन  बर्षों  की

 कुल  राशि  कया  है  !

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेदथर  :  अण्डमान  और  निकोबार  द्ीपसमूह  में

 मुल्य  सचिव  तथा  प्रभी  सचिवों  के  टेलीफोन  बिलों  की  राशि  1.4.87  से  31,3.90  तक

 नुसार  है  :

 कार्यालय  के  धर  के  जोड़
 रु  रू०  रु०

 (i)  मुख्य  सचिव  4,96,663  8,784  6,55,447

 (1)  भ्रन्य  सचिव  4,20,987  55,364  4,76,351

 जोड़  9,17,650  2,14,148  11,31,798
 अमल  कल  न  ज्ञज<८  बा  ऊजजज  झण्डमान ott निकोबार होपसभूह में ach एफ्लोट एण्ड een के  क

 झण्डमान  धशौर  निकोबार  होपसभूह  में  मरीता  एफ्लोट  एण्ड  बर्कंश्ाप  के  कस  चारियों  के
 बेतनमातों  में  वृद्धि

 3727.  भी  मनोरंजन  मक्‍त  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  में  स्थित  मरीना  एफ्लोट  एण्ड
 बर्कद्वाप  के  कमंचारियों  के  वेतनमानों  में  वृद्धि  करने  का  कोई  निर्णय  लिया

 कया  द्वीप  विकास  प्राधिकरण  की  बंठक  में  इस  संबंध  में  कई  प्रदनों  पर  चर्चा  हुई
 ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  नवीनतम  स्थिति  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  के०  पी०  :  से  द्वीप  विकास
 करण  को  स्टीयरिंग  समिति  की  दिनांक  12,4.1989  को  हुए  ग्या  रहवीं  बंठक  में  लिए  गए  निर्णय  के
 अनुसरण  में  सरकार  ने  अंडमान  एवं  निकोबार  प्रशासन  के  मैरीन  तथा  नौवहन  विभाग  के  स्टॉफ  के
 वेतन  ढांचे  की  समीक्षा  हेतु  अधिकारियों  का  एक  दल  गठित  किया  इस  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  में
 फेवल  मेंरीन  स्टाफ  के  वेतन  ढांचे  की  ही  समीक्षा  की  दल  द्वारा  वर्कशाप  वर्ग  के  वेतन  ढांचे  को
 रामीक्षा  नहीं  की  गई  क्‍योंकि  यह  महसूस  किया  गया  था  कि  अंडमान  ओर  निकोबार  प्रशासन  के
 अन्य  विमागों  में  मी  वर्कशाप  वर्ग  का  स्टाफ  मौजूद  है  इसलिए  पृथक  रूप  से  उनके  मामले  की
 समीक्षा  नहीं  की  जा  अधिकारियों  के  दल  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट  पर  द्वीप  बिकास
 प्राधिकरण  द्वारा  असी  विचार  किया  जाना

 ॥
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 महाराष्ट्र  भें  राष्ट्रीय  राजमायों  का  घथिकास

 3728,  डा०  बेंकहेम  काबड़े  :  कया  जल-भूतल  परियहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  महाराष्ट्र  सरकार  ने  वर्ष  1990-91  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेविकास  और
 इन्हें  चौड़ा  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  भेजा  और

 )  यदि  तो  स्वीकृत  निर्माण  कार्य  सहित  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  लिए
 कितना  वित्तीय  आवंटन  किया  गया  है  ?

 जल-भूतल  परियहन  संज्ो  के०पी०  :  भौर  1990-91  के  दोरान

 महाराष्ट्र  सरबार  से  रा०रा०  मार्गों  के  विकास  के  जिसमें  उनको  चौड़ा  करमा  शामिल
 32  प्राककलन  प्राप्त  हुए  इनमें  से  फहले  7  प्राककलन  संस्वीक्ृत  किए  जा  चुके
 हैं  ।  शेष  के  बारे  में  या  तो  राज्य  के  साथ  पत्र  व्यवहार  हो  रहा  है  अथवा  उनकी  जांच  की  जा  रही
 है  ।  इसके  अतिरिक्त  सातवीं  योजना  के  शेष  बच्चे  कार्यों  में  से  नौ  ओर  प्रककलनों  की  स्वीकृति  दे  दी
 गई  है  |  ब्यौरे  सलग्न  में  दिए  गए

 1990-91  में  प्राप्त  कार्यों  की  सूची
 जज  किम  कक

 कण  कार्य  का  नाम  स्वीक्षत  राक्षि  बजटगत  प्रावधान

 सं०  २०)  २०)

 2  3  4

 सड़क  निर्माण  कार्य
 रा०रा०»  मार्ग  4  पर  लोनावाला-खंडला  डाईबसंन  1.32  0.10
 का  सर्वेक्षण  और  जांच-पडताल

 2.  राण्राभ्मार्ग  सड़क  पर  संगमनेर  3. रा०रा० मार्ग 6 नागपुर-इदलाबाद पर 176/600 . (.35  0.10
 कस्ये  के  बाहर  बाईपास  बनाने  के  लिए  सर्वेक्षण
 और  जांच  पड़ताल

 3.  रा०रा०  मार्ग  6  नागपुर-इदलाबाद  पर  .  (.35  1.45
 कि०मी०  में  छोटे  पुल  के  निर्माण  के  लिए  भूमि
 भ्रधिग्रहण

 4,  रा०रा०  के  नागपुर-रायपुर  खंड  पर  69/5  0.50
 मील  पर  चुलाबंद  नदी  पर  पुल  के  पहुंच  मार्गों  में

 बाहरी  विद्युत  लाइनों  को  स्थानांतरित  करना

 5.  मंडारा  के  अमरावती  तकः  नागपुर  बाईपास  0,50

 एफ०जी०एच०ए०  लिक  का  सर्वेक्षण  और

 पड़ताल

 6.  पुणे  के  बाहर  ईस्टराली  डाईब्सन  का  2.42  2,42
 भौर  जांच
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 1  2  3  4

 7,  रा०रा०  मार्ग  7  के  नागपुर-इदलाबाद-हैद  रावाद  _14,47  6.00
 खंड  के  36  /200  कि०मी०  में  छोटा  पुल

 8,  रा०रा०  मार्ग  4  पर  बम्बई-पुणे  सड़क  को  43/0
 कि०मी०  से  61/600  कि०मी०  तक  चौड़ा  करके
 आर  लेतों  का  बनाना  ।

 9,  की  पी०एम०पी०  सड़क  के
 अत्यधिक  क्षतिप्रस्त  सी०सी०  पैदल  पथ  का  पुनः
 निर्माण  ।

 10,  रा०रा०  मार्ग  7  के  नागपुर-हैदराबाद  खंड  37/2
 कि०मी०  में  आर०्मो०बी०  हेतु  पहुंच  मार्मों  का
 निर्माण  ।

 11,  रा०रा०  मार्ग  4  के  115/800  कि०्मी०  से
 104/500  कि०मी०  तक  के  कासम्बोली  से  होडुग

 के  बीच  के  पनबेल  बाईपास  का  निर्माण  ।

 12.  रा०रा०  मार्ग  6  की  नागपुर  इदलाबाद  सड़क  पर

 99/900  कि०मी०  में  मोह  के  लिए  ज्यामितिय

 सुधार  की  व्यवस्था  करना  ।

 13,  रा०रा०  मार्ग  50  पर  पथ  डाईव्दांन  हेतु
 अधिग्रहण  के  साथ-साथ  वक्षारोषण  तथा  शेड
 साईट  गटर  डालना  ।

 14,  रा०रा०  मार्ग  अम्बई  पुणे  सड़क  पर
 कालम्बोली  से  रा०रा०  मार्ग  कौसा  खंड
 में  115/800  फि०मी०  से  ]34  कि०मी०  तक
 जार  लेन  का

 19.  रा०रा०  मार्ग  8  पर  आसिन  फ़िक  ब्रिज  पुल  पर
 497|200  कि०मी०  से  499/940  कि०मी०  तक
 के  भाग  को  चार  लेन  का  बनाना  ।

 16,  रा०रा०  मांग  4  और  रा०रा०  मार्ग  9  के  ईस्टर्ली

 पुणे  डाईवशेन  के  लिए  भू-अधिग्रहण  ।

 17,  रा०रा०  मार्ग  6/120  कि०मी०  से  9/480
 कि०मी०  तक  के  पुणे  बाहर  छोटे  वेस्ट्ली  डाईबर्शन
 को  सुदृढ़  बनाना  ।
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 2  3  4
 ककਂ  >  %ककफफनकछफफफसफफफफ:कफउसउपसइ  जज  —

 18,  रा०रा०  मार्ग  4  पर  94/500  कि०मी०  से

 104/500
 तक  की  मोदूदा  दोष  चार  लेन  को

 सड़क  को  मजबूत  बनाना  |

 19,  रा०रा०  मार्ग  [7  पर  पाताल  गंगा  के  पुल  के
 लिए  पैन  साईड  पहुंच  मार्ग  का  निर्माण  ।

 20,  रा०रा०  मार्ग  7  पर  जागपुर-जबलपुर  खंड  पर
 679  से  690  तथा  696  से  701  कि०मी०  तक  के
 भाग  को  मजबूत  बनाना  ।

 21.  रा०रा०  मार्ग  3  पर  थाजे-भिवंडी  के  संयुक्त
 बाईपास  के  लिए  अंतिम  एस्फाल्ट  ट्रीटमेंट  की
 व्यवस्था  करना  ।

 22,  रा०रा०  मार्ग  4  के  वल्वन---का  मेड  डाईबर्शन
 को  चार  लेन  का  बनाने  हेतु  भू-अधिग्रहण  ।

 23,  रा०रा०  मार्ग  3  पर  नासिक  बाईपास  के  414
 कि०मी०  से  418  कि०मी०  तक  को  चार  लेन  का
 बनाता  ।

 24.  रा०रा०  मार्ग  6  पर  पहुंच  मार्गों  नागपुर
 इृदलाबाद  खंड  के  316/600  कि०मी०  में  ध्यान
 गंगा  पुल  ।

 25.  रा०रा०  मार्ग  6  पर  पहुंच  मार्ग

 रायपुर  खंड  के  521/600  कि०मी०  में  कान्हा
 पर  पुल  ॥

 26.  रा०रा०  मागं  6  के  नागपुर-हृदलाबाद  खंड  के
 81/300  कि०मी०  में  छोटा  पुल  ।

 27.  रा०रा०  मार्ग  6  के  नागपुर-इदलाबाद  खंड  के
 85/900  कि०मी०  में  छोटा  पुल  ।

 28.  रा०रा०  मार्ग  6  के  नागपुर-रायपुर  खंड  के

 451/400  कि०मी०  में  छोटा  पुल  ।

 29,  रा०रा०  मार्ग  7  के  नागपुर-जबलपुर  खंड  के

 654/200  कि०मी०  में  छोटा

 30.  रा०रा०  मार्ग  6  के  नागपूर-इदलाबाद  छंड  के

 88/600  कि०मी०  में  छोटा  पुल  ।

 31,  रा०रा०  मार्ग  7  के

 48/600  कि०मी०  में  छोटा  पुल  ।

 32,  रा०रा०  मार्ग  6

 144/800  कि०मी०  में  छोटा  पुल  ।
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 सातवीं  घोजना  के  होथ  कार्य  -1990-91  में  स्थीक्त

 ऋण०स॑०  कार्य  का  नाम  स्वीकृत  राशि  बजटगत  प्रावधान

 ह  fo)

 1  2  3  4

 1,  रा०रा०  मार्ग 9  के  पुणे-शोलापुर-हैदराबाद  के  95,5]  0.50

 273|0  कि०मी०  से  278/0  कि०मी०  तथा  285/0
 कि०मी०  के  288/0  कि०मी०  के  भाग  मजबूत
 बनाना

 2.  रा०रा०  मार्ग  3  पर  नासिक-घुले-खंड  362/0  .  188.905  0.50
 कि०्मी०  से  377/50  कि०्मी०  के  भाग  को
 मजबूत  बनाना

 3,  रा०रा०  मांग  4  पर  लोनावाला-खंडाला  456,31  10.00
 वर्शन  के  निर्माण  हेतु  भू-प्रधिग्रहण

 4.  रा०ण्ग०  मार्ग  6  और  ?  के  नागप  क्षेत्र  में  47,44  1.00
 योजना  का  सर्वेक्षण  और  जांच  एवं  सीमा  पत्थर
 लगाना

 5.  रा०रा०  मागं  8  के  499/200  किन्मी०  से  115,84  0.50

 502/270  कि०मी०  के  चार  लेन  वाले  पंदल  पथ
 को  मजबूत  बनाना

 6.  रा०रा०  मार्ग  8  के  395  कि०्मी०  से  405  150.71  0.50
 कि०मी०  तक  के  भाग  को  मजबूत  बनाना

 7.  रा०रा०  मार्ग  6  के  360/0  कि०मी०  से  521/0  9,44  9.44
 कि०मी०  तक  की  भू-योजना  के  लिए  सर्वेक्षण

 प्रनुमान

 8,  रा०रा०  मार्ग  50  के  95/0  कि०मी०  से  96/650  5.10  3.00
 कि०मी०  तक  के  भाग  को  चोड़ा  करना  ।

 9,  रा०रा०  मार्ग  7  एवं  नागपुर  बाईपास  63,74  0.50
 निर्माण  के  लिए  उपयोगिता  सेवाओं  को

 तरित  ब  रना
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 कोफो  रोपण  को  बढ़ावा
 3729.  भीमती  बासव  राजेहवरी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  ओर  तमिलनाडु  राज्य  सरकारों  की  सहायता  से  मिश्रित  छेती  के
 रूप  में  कोको  तथा  नारियल  के  पेड़  लगाने  को  बढ़ावा  देने  का  १ई  प्रस्ताव  है

 य.द  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 विदेक्षी  मुद्रा  अजित  करने  की  दृष्टि  से  कोको  की  बेती  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अम्य
 क्या  प्रमावी  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  संत्री  मोतीक्ष  :  से
 कोको  नारियल  के  बगीबों  में  फसल  के  में  उगाया  जाता  आंटवों

 पंचवर्थीय  योजना  के  दौरान  वनस्पति  सिचाई  सुविधाओं  और  खाद  डालना  सहित  खेती  बी
 वेज्ञानिक  पद्धतियों  को  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  ताकि  मौजूदा  क्षेत्रों  की  उत्तादकता  को  बढ़ाया  जा  सके
 और  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  में  कोको  की  फलियों  की  अधिप्राप्ति  और  प्रसंस्करण  हेतु  पर्याप्त
 प्रबन्ध  किया  जा  सके  ।  इसके  कोको  और  इसके  उत्पादों  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए
 हस  समय  कोको-फलियों  के  निर्यात  पर  10  कोको  मास  पर  12  कोको  बटर  एवं
 कोको  केक/पाउडर  के  निर्यात  पर  15  प्रतिशत  की  दर  से  नगद  प्रतिपूर्ति  सहायता  देने  की  प्रनुमति
 दीजा  रही

 दिल्‍ली  में  बम  विस्फोट

 3730,  भीभती  बासव  राजेहथरो  :
 झी  पी०  नरतसा  रेड्डी  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  1990  के  दौरान  आज  तक  हुए  बम  विस्फोटों  का  ब्यौरा  कया

 इन  बम  विस्फोटों  में  कितने  व्यक्ति  मारे  गये  तथा  कितने  घायल  और

 उम्त  मामलों  की  जांच  में  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  सुबोध  कांत  (१)  14/15  1990  की  रात

 को  ब्लाक  केशव  पुरम  दिल्‍ली  के  नजदीक  एक  बम  विस्फोट  हुआ  ।

 इस  घटना  में  5  व्यक्ति  मारे  गये  और  ।8  व्यक्ति  जरूमी  हुए  ।

 मामले  की  जांच  पड़ताल  पूरी  नहीं  हुई  है  ।

 स्थयंसेजी  संगठनों  द्वारा  गांबों  का  अधिप्रहण

 3732,  भ्री  पो०  गरसा  रेड्डी
 :  कया  कृषि  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  स्वयंसेवी  संगठनों  द्वारा  गांवों  के  समेकित  विकास  के  लिए  उनका  अभिप्नहण  करने (
 की  कोई  योजना

 तैयार  की  गई  और

 यदि  तो  सरकार  से  मान्यता  प्राप्त  आन्ध्र  प्रदेश  में  कौन-कौन  से  स्वयंसेवी  संमठन

 उम्होंने  किन-किन  गांवों  का  अभिग्नरहण  किया  है  और  उन्होंने  इस  स्बष  में  प्रद  तक  क्‍या  प्रगति

 की
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 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  उपेस्त  नाथ  जी

 नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 कषि-आधारित  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  प्रोत्साहन

 3733,  श्री  पी०  नरसा  रेड्डी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  कृषि  आधारित  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  सहकारी  क्षेत्रों  में  किसानों

 ओर  मजदूरों  को  कोई  प्रोर्साहन  देती  है  ताकि  रोजगार  के  अवसर  पैदा  किए  जा  सकें  और  ब्रामीण

 संसाधनों  का  दोहन  किया  जा  और

 यदि  तो  रोजगार  पैदा  करने  तथा  संसाधन  जुटाने  के  संबंध  में  अब  तक  कया
 उपलब्धि  हुई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  नीतीहा  :
 हु केन्द्रीय  सरकार  किसानों  की  सहकारी  समितयों  के  द्वारा  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  की  उन्‍नति

 लिए  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  के  माध्यम  से  प्रोत्साहन  उपलब्ध  करा  रही  सहकारी  बैंकों
 तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  भी  ऐसी  ही  सहायता  उपलब्ध  कराई  जा  रही  है  ।

 ह

 उपलब्ध  जानकारी  के  भ्रनुसार  सातवीं  योजना  के  दौरान  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास
 निगम  द्वारा  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  से  निर्माण  अवधि  के  दौरान  0,04  लाख  मानव  दिवसों
 के  रोजगार  का  तथा  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  में  8,93  लाख  मानव  वर्षों  का  प्रत्यक्ष  नियमित
 रोजगार  के  रूप  में  सृजन  हुआ  ।

 लाशास्तनों  का  भरपूर  उत्पादन

 3734.  भरी  पी०  नरसा  रेड्डी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  खाद्यान्तों  का  भरपूर  उत्मादन  होने  की  भ्राशा  और

 यदि  तो  खाद्य  और  कृषि  संगठन  के  इस  तथाकथित  पूर्वानुमान  को  देखते  हुए  कि
 विष्वव  में  खाद्यान्नों  की  खपत  में  कमी  सरकार  का  विचार  हाल  ही  में  प्राप्त  की  गई  अपनी
 निर्यात  क्षममाओं  का  उपयोग  किस  प्रकार  करने  का  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  नोतीश  :

 यह  सच  है  कि  वर्ष  1989-90  में  172.7  मिलियन  मौटरी  टन  खाद्चान्न  उत्पादन  के  रिकार्ड  स्तर  का

 अनुमान  लगाया  जाता

 खाद्यान्नों  के  निर्यात  पर  सरकार  एक  व्यावहारिक  नीति  का  अनुसरण  करती  जो
 कि  उत्पादन  के  स्तरों  और  घरेलू  खपत  की  प्रचलित  घरेलू  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  और
 अन्य  बाजार  की  दछ्शाओं  सहित  हमारे  जिन्‍्सों  की  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिस्पर्धात्मकता  पर  आधारित

 प्रामोण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  केरल  को  आवंटित  धनराशि

 3735,  प्रो०  के०बो०  थासस  :  क्‍या  छवि  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  बर्ष  1990-91
 के  दौरान  के  रल  को  विभिन्‍न  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  कार्यक्रम-बार  कितनी
 आबंटित  की  गई  ?
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 कृषि  संजालय  में  प्रामोज  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  उपेसा माथ  1990-91
 के  दौरान  मुझिय  ग्रामीण  बिकास  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  केस्द्रीय  अंश  के  रूप  में  किया  गया  वित्तीय

 झ्राबंटन  निम्नलिखित  है  :

 टुपये

 जवाहर  रोजगार  योजना  5116.95

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  935,56

 ग्रामीण  युवा  स्वरोजगार  प्रशिक्षण  योजना  19.94

 त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  1076.00

 केन्द्रीय  ग्रामीण  स्वच्छता  कार्यक्रम  73.95

 ग्रामीण  महिला  और  छिष्तु  विकास  योजना  14,

 करख  में  टेलीफोन  प्रणाली  का  प्राथुतिकोकरण

 3736,  प्रो०  के०बो०  धामस  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बर्ष  1990-91
 के  केरल  में  टलीफोन  प्रणाली  के  आधुनिकीकरण  और  विस्तार  रांबंधी  शुरू  की  जाने  बाली
 योजनाओं  का  जिले-वा  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेहबर  :  जिन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  1990-91
 क॑  दौरान  विस्तार  करने/इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंजों  में  बदलने  का  प्रस्ताव  है  उनकी  संख्या  संलर्त
 विवरण  में  दी  गई

 विषरण

 ऋ०सं०  जिले  का  ताम  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  संख्या

 1  2  3

 ||  त्रिवेन्द्रम  14

 2  क्विलोन  16

 3.  पट्नमक्िट्टा  Il

 4.  अल्लेप्पी  11

 5.  कोट्टायम  17

 6.  इंडडकी  23

 7.  एर्नकुलम
 16

 8.  त्रिचुर  13

 9  पालघाट  । :
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 2  3

 10.  मालापुरम  8

 11.  कालीकट  18

 12,  वेनाड  8

 13.  कम्नानो  र  8

 14,  कास  रगोड  10

 कुल  180

 सरकारी  क्षेत्र  में  रण  उबरक  एकक

 3737.  भरो  छीतूमाई  देवजी  भाई  ग।मित  :  क्‍या  कृषि
 मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  में  कौन-कौन  से  उर्वरक  एकक  रुण्ण

 मार्च  1990  तक  इन  एककों  से  कुल  कितना  घाटा  हुआ

 इन  एककों  की  रुग्णता  के  क्या  कारण  हैं  और  इन्हें  फिर  से  चालू  करने  के  लिए  क्या  ठोस

 उपाय  किये  जा  रहे  मौर

 इन  एककों  को  फिर  से  चालू  करने  के  लिए  कितनी  घनराशि  व्यय  होगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामीभ  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  उपेल  नाथ  :
 फटिलाइजर  कार्पोरेशन  आफ  इण्डिया  और  हिन्दुस्तान  फटिलाइजर  कार्पोरेशन
 लि०  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  दो  रुएण्ण  उवर्रककम्पनियां  हैं  ।

 31  1990  एफ०सी०भाई०  और  एच०एफ०सी०  की  संचित  हानियां  क्रमशः

 1235  करोड़  रु०  ओर  949  करोड़  रु०

 एफ०सी०आई०  और  एच०एफ०सी०  की  रुग्णता  पावर  की  डिजाइन

 त्रुटियों  ,  पुरानी  और  अप्रचलित  उपस्कर  खराबियों  निम्नकाय  संस्कृति  और  फालतू
 जनदाकिति  के  कारण  निम्न  क्षमता  उपयोगिता  है  तथा  इसलिए  भी  कि  रामागुण्डम  और  तालचर
 स्थित  एफ+सी०आई०  के  संयंत्रों  के  मामले  में  पहली  बार  कोयले  पर  आधारित  प्रौद्योगिकी  का
 इस्तेमाल  किया  गया  था  ।

 एफ०सी  ०आई०  भौर  एच०एफ०्सी०  की  लामप्रदता  में  सुधार  लाने  की  दृष्टि  से  पुनरुद्धा
 आधुनिकीक  कंपटिव  पावर  संयंत्रों  की  स्थापना  आदि  की  अनेक  योजनायें  कार्यान्वित  की  जा

 रही  हैं/तेयार  की  जा  रही  हैं  ।

 विघाराधीन/कार्यानवयनाधीन  विभिन्‍न  स्तरों  पर  प्रस्तावों  के  एफ०सी०आई०
 ओर  एच०एफ०सी०  के  रुग्णਂ  एककों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  लगभग  284,80  करोड़  रु०  की
 राशि  अ्यय  होने  की  सम्मावना  है  ।
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 गुजरात  से  प्याज  की  श्षरोव

 3738.  भ्री  छीतूमाई  देवलीमाई  गामित  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बसाने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 1990  से  1990  को  अवधि  के  दौरान  ने  बाजार  हस्तक्षेप
 योजना  इन्ट  रवेन्शन  के  प्रस्तर्गत  गुजरात  से  कुल  कितनी  मात्रा  में  प्याज  खरीदी

 यह  खरीद  किस  दर  पर  की  और

 प्याज  उल्पादकों  को  लामकारी  मूल्य  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या-क्या  ठोस  उपाय  किये
 जा  रहे

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्रौर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  नीतीश  :  (१)
 भारत  के  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन  संघ  लिमिटेड  ने  बाजार  हस्तक्षेप  योजना  के  तहत
 15.3.90  से  मई  1990  के  अन्त  तक  18.794  मी०  टन  प्याज  खरीदी  ।

 70  रुपए  प्रति  क्विटल  उचित  औसत  क्वालिटी  ।
 प्याज  के  बम्पर  उत्पादन  के  मामले  में  जब  प्याज  की  कीमतों  में  गिरावट  आने  का  डर

 होता  है  तो  राज्य  सरकार  को  सिफारिश  पर  बाजार  हस्तक्षेप  योजना  णुरू  की  जाती  इसके
 प्याज  का  निर्यात  नेफेड  के  माध्यम  से  किया  जाता  है  ।

 राष्ट्रीय  सहुकारी  बथिकास  लिभम  हारा  सहकारी  समितियों  को  शहायता

 3739,  भ्री  छीतृमाई  देबजीमाई  गामित  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 पिछले  तीन  वर्षों

 के
 दौरान  किन-किन  सहकारी  समतियों  ने  ऋण  हेतु  राष्ट्रीय  सहकारी

 विकास  निगम  को  आवेदन  किया

 इन  समितियों  ने  कितने-कितने  ऋण  हेतु  आवेदन  किया  है  और  ऋण  किस  प्रयोजन  हेतु
 मांगा  गया

 इन  समितियों  को  कितनी  धनराशि  का  ऋण  मंजर  किया  गया  है  और  उन्हें  वास्तव  में
 कितनी  राक्षि  का  ऋण  दिया  और

 शेष  सहकारी  समितियों  को  बब  तक  ऋण  प्रदान  किया  जायेगा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नोतोश  :

 से  कमजोर  वर्ग  की  सहकारी  समितियों  जैसे  कि  कुक्कुट  हस्तक  जटा
 नारियल  आदि  को  शामिल  करने  बाले  वायंत्रमों  के  अलावा  राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  निगम  पर
 सहकारी  समितियों  के  जरिये  उत्पादन  परिसंस्क रण  संचयन  उत्पाद  का  आयात  और

 लघु  वन  शाद्य  सामग्री  तथा  प्रधिसूचित  जिन्सों  को  नियोजन  करने  और  कायंक्रमों
 का  संवर्धन  करने  का  उत्तरदायित्व  सौंपा  जाता  निगम  द्वारा  उनसे  प्रस्तावों  के  प्राप्त  किए  जाने
 और  संमाव्यता  तथा  आर्थिक  «्ययहायंता  के  आधार  पर  मंजरी  देने  पर  विच्यार  किए  जाने  के

 वित्तीय  सहायता  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  के  जरिए  ऋणों  तथा  राजमहायता  के  रूप  में  दी  जाती

 उपयुंबत  प्रक्रिय॒  तथा  यह  तथ्य  कि  निगम  प्रतिवर्ष  बड़ी  संख्या  में  सहकारी  समितियों  को

 सहायता  की  मंजूरी  करता  को  घ्यान  में  रखते  हुए  अल्प  धूचना  पर  समितिवार  जानकारी  एकत्र
 संकलन  करना  और  प्रस्तुत  करना  अश्यायहारिक  जान  पड़ता  गत  तीन  ब्षों  के



 लिखित  हत्त₹  $0  1990

 दौरान  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  द्वारा  सहायता  की  मंजूरी  ओर  भुगतान  की  समग्र  स्थिति
 निम्न  प्रकार  दी  जाती

 अजब  >>  ee  ७०»  के  लत  जलन  नितिन  जन  वश  जयंती 5  धन  रननन  जन

 यर्ष  सहायता  प्राप्त  मंजूर  की  गई  संवितरण  की  गई
 समितियों  की  घनरादशि  घनराशि*
 संश्या

 रुपए

 1987-88  2795  197,76  170,96

 1988-89  3560  437.81  205.65

 1989-90  2264  167,66  221.66

 +  संवितरित  की  गई  धनराश्षि  में  पूव  को  अवधि  के  दौरान  स्वीकृत  परियोजनाओं  की  तुलना
 में  निमुक्त  की  गई  घनराशि  भी  शामिल  है  ।

 डेरियों  की  स्थापता

 3740,  भी  छीजुमाई  देवजीमाई  गामित  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  डेरियों  की  स्थापना  के  लिए  क्‍या  मानदंड  निर्धारित  किए  गए

 गया  अ।दिवासी  क्षेत्रों  के  विकास  एवं  उन  क्षेत्रों  में रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  लिए
 उन  क्षेत्रों  में  डेरियों  की  स्थापना  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  गुजरात  में  घरमपर  और  महबादंग
 क्षेत्रों  में  डेरियां  स्थापित  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  नोतोश  :
 डेरी  संयंत्रों  को  स्थापना  पर  विचार  ऑपरेशन-फलड  के  तहत  विदेशों  की  आर्थिक  एबं  वित्तीय
 व्यवहायंता  के  अलावा  उस  क्षेत्र  की  दुग्व  उत्पादन  की  विपणन  योग्य  अधिशेष  बूघ  को
 उपसब्धता  आहार  एवं  चारा  तथा  अन्य  सबंधित  बुनियादी  सुविधाओं  के  मूल्यांकन  के  आधार  पर
 किया  जाता

 (@)  डेरी  विकास  संबंधी  कार्यकलापों  के  लिए  आंध्र  महा
 राजस्थान  और  पह्िचम  बंगाल  राज्यों  के  बहुत  सारे  जिले  झ्रॉपरेशनफ्लड  का  यंक्रम  के  तहत

 कवर  किए  गये  हैँ  ।

 सोनगढ़  और  घरमपुर  क्षंत्र  सूरत  और  वलसाद  जिले  में  सूरत  और  वलसाद
 में  पहले  से  ही  डेरी  संयंत्र  मौजूद  वलसार  डेरी  संयंत्र  को  और  बढ़ाया  जाएगा  ।

 जण्डो गढ़  में  स्थानीय  परामर्श  तमितियां  गठित  करने  का  प्रस्ताव

 3741.  प्रो०  प्रेष  कूमार  भूमाल  :  क्‍या  गहु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  चण्डीगढ़  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  प्रशासनिक  मामलों  में  मदद  देने  हेतु
 स्थानीय  परामण्यं  समितियां  गठित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  भौर
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 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  संत्रासय  में  राज्य  मंत्रो  सुबोध  कांत  :  ओर  कुछ  पब्तिक  अभिमत
 नेताओं  द्वारा  की  गई  मांग  के  अनुसरण  में  संघ  शासित  क्षंत्र  के  प्रशासक  ने  स्वयं  को  प्रदत्त  शक्तियों
 का  प्रयोग  करते  हुए  हाल  ही  में  एक  स्थानीय  सलाहकार  समिति  का  गठन  किया  ।  कुछ
 असहमति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रशासफ  को  उक्त  समिति  को  समाप्त  करना  इसके

 प्रशासक  द्वारा  किसी  अन्य  स्थानीय  समिति  का  गठन  नहीं  किया  गया

 धमरोकी  सदत  की  सासवथ  अधिकार  सम्बत्धो  उप  समिति  द्वारा  भागव  झ्धिकारों
 के  अतिक्रमण  की  सुनवाई

 3742.  भी  उत्तम  राठौड़  :
 क्री  कल्पनाथ  राय  :
 श्री  प्रताप  राब  ओी०मोसले  :

 क्या  विवेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अमरीकी  सदन  की  मानव  अधिकार  संबंधी  उप-समिति  यू०एस०
 हाउस  राइट्स  सब  कमेटी  ने  जम्मू  और  कष्मीर  तथा  पंजाब  में  मानव  अधिकारों  के  अतिक्रमण  के
 आरोपों  को  सुनने  के  लिए  समय  नियत  किया

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  यह  हमारे  देश  के  भ्रान्तरिक  मामलों  में  अमरीका  का  नितास्त  हस्तक्ष प  नहीं
 ओर

 यदि  तो  क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  भ्रमरीकी  सरकार  को  कोई  बिरोध  पत्र
 भेजा  है  ?

 विदेश  मंत्री  इसा  कमार
 :

 से  प्रए्न  नहीं  उठता  ।

 सेपाली  और  कोंकणी  भावा  को  संविधान  की  ध्ाठवीं  प्रमुमूची  में  झाभिल  करता

 3743,  श्रो  बी०कण्ण  राव  :
 क्री  सी०पी०मुदाल  विरियप्वा  :
 Bro  अंगाली  सिंह  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नेपासी  और  कोंकणी  माथा  को  संविधान  की  प्राठवीं  अनुसूची  में  शामिल  करने  की
 मांग  की  गई  और

 न
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  तरकार  की  क्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुधोध  कान्त  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 मामला  विचाराघीन  है  ।

 कांबिबिल्ली  में  टेलीफोन  सन  के  निर्माण  में  प्रतिथसितताएं

 3744,  भरी  सनत  कमार  संडल  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बम्बई  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  के  अन्तगंत  कांदिविल्ली  टेलीफोन
 चेंज  मवन  आदि  के  निर्माण  में  कुछ  गंमीर  अनियमितताएं  और  कदाचार  के  मामले  प्रकाक्ष  में

 भाए
 यदि  तो  इन  अनियमितताओं  और  कदाचार  का  स्वरूप  क्‍या

 क्‍या  इस  मामले  को  केन्द्रीय  सतकंता  प्रयोग  को  जांच  के  लिए  सौंपा  गया  था  यदि
 तो  आयोग  के  क्‍या  निष्कषं  और

 दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कारंवाई  की  गई  या  करने  का  प्रस्ताव

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनेदअथर  :  से  सी०वी०सी०  के

 तकनीकी  परीक्षक  द्वारा  कांदिविल्ली  में  अस्थाई  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  भवन  के  निर्माण  कार्य  की  गहन
 जांच  के  कुछ  अनियमितताएं  बताई  गई  थीं  और  मामले  की  आगे  जांच  करने  के  लिए  सी०

 वी०सी७  द्वारा  कुछ  ब्यौरे  मंगवाए  गए  थे  ।  ब्यौरेवार  सूचना  अभी  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  शीघ्र  ही
 सी०वी०सी०  को  भेज  दी  सी०वबी०सी०  की  सिफारिश  प्राप्त  होने  के  पदरचात  इस  मामले
 की  आगे  कारंवाई  की  जा  सकती  है  ।

 केन्द्रीय  सड़क  कोच  को  सहायता  से  बिहार  में  बनाई  गई  सड़कें  ओर  पुल

 3745.  भी  साइमन  मरांडो  :  कया  जल-भूतल  परिबहन  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि
 केन्द्रोय  राइक  कोष  की  सहायता  से  बिहार  के  संथाल  परगना  उप-मंडल  में  कितनी  सड़कें  झौर  पुलों
 का  निर्माण  किया  गया

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  के०पो०  :  केबल  एक  सड़क  अर्थात्‌
 इकचरी-घनुरा-मेहगामा  जिसका  बुछ  भाग  संथाल  परगना  जिले  में  पड़ता  का  निर्माण
 कार्य  केन्द्रीय  सड़क  निधि  के  अन्तगंत  ससस्‍्वीब्ृत्र  किया  गया  था  और  राज्य  सरकार से  प्राप्त  सूचना
 के  अनुसार  अब  यह  कार्य  पूरा  हो  चुका

 प्ोलंका  के  उच्च  प्रायुक्त  को  हरभार्थों  कंपों  का  दोरा  करने  को  अनुभति

 3746.  श्री  शांताराम  पोटढले  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  4  अगस्त  के  में  श्रीलंकन  एट्वई  ठु  विजिट  टी०एन०
 रेफ्यूजी  कंपसਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकष्ित  किया  गया
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 आज  नीीकीकीकिकलिककीकिककीन  कक

 ग्रदि  तो  क्या  श्रीलंका  के  उच्च  आयुक्त  ने  तमिलनाडु  में  धरणार्थी  कपों  का  दौरा
 करने  की  अनुमति  का  अनुरोध  किया

 क्‍या  सरकार  ने  अनुमति  प्रदान  की  है  और  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  किन-किन  बातों
 को  महत्व  दिया  गया  और

 शओीलंका  सरकार  द्वारा  भारत  के  विरुद्ध  चलाए  गए  भनेतिक  प्रचार  अभियान  की
 थाम  के  लिए  सरकार  क्‍या  उपाय  कर  रहो  है  ?

 विदेश  मंत्री  इसा  कूमार  :  हां  ।

 हां  ।

 श्रीलंका  के  हाई  कमिएनर  के  अनुरोध  पर  सरकार  विचार  कर  रही

 श्रीलंका  की  स्थिति  से  सम्बन्धित  सभी  मामले  तथा  भारत-भीलंका  संबंधों  पर  दोनों
 सरकारों  के  बोच  बातचीत  हो  रहो  है|

 महाप्रयं  हिमाचल  प्रदेश  हारा  शरीद

 3747,  प्रो०  प्रेम  कमार  धूमाल  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  द्वारा  को  गई  खरीदों  पर  मंत्रालय  हारा  किस
 प्रकार  नियंत्रण  रखा  जाता

 क्‍या  गत  छः  महीनों  के  दोरान  महाप्रबन्धक  द्वारा  की  गई  खरीदों  में  कुछ  अनिय  मितताओं
 के  बारे  में  सरकार  को  पता  लगा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  लनेइबर  :  (i)  हिमाचल  प्रवेश  के  मुख्य
 प्रबन्धक  द्वारा  की  गई  दूरसंचार  आयोग  द्वारा  मंजूर  बाषिक  अनुदानों  से  सीमित  की  जाती

 हैं  और  जिसके  लिए  निधियों  की  घ्यवस्था  की  जाती

 (ii)  मुल्य  हिमाबल  प्रदेश  हारा  की  जाने  वाली  समीप्रा  प्तियों  की  आंतरिक
 बित  द्वारा  खरीद  आदेश  देमे  से  पूर्व  पुनरीक्षा  ओर  मंजूरी  प्रदान  की  जाती  हैं  ।

 (iii)  खरीद  आदेशों  पर  स्थानीय  परीक्षा  द्वारा  विचार  किया  जाता

 (५)  किसी  भी  अनुन्षित  प्राप्ति  पर  लेखा  परीक्षा  आउत्ति  कर  सकता  है  और  जो  मंमौर
 मामला  होता  है  उसकी  जांच  नियंत्रक  एवं  महालेश्षा  परोक्ष  क  द्वारा  की  जाती

 इस  प्रकार  के  किसी  मामले  की  सूचना  नहीं  मिली

 और  उपयुक्त  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रइन  नहीं
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 __

 30  1990

 जम्मू  और  कश्मीर  में  बटोते-किश्तवार  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  निर्माण

 ]
 3748.  श्री  घर्मपाल  शर्मा  :  क्या  जल-भतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 जम्मू  भौर  कण्मीर  में  बटोते-किश्तवार  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  निर्माण  कब  आरम्म  हुआ

 इस  राजमार्ग  पर  अब  तक  कितनी  धनराशि  खर्च  हुई  और

 क्या  इस  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  निर्माण  कार्य  सीमा  सड़क  संगठन  को  सौंपने  का  कोई
 प्रस्ताव  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  के०पी०  :  बटोट-किक्तवार  सड़क  को

 1977  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  किया  गया  था  और  1978-79  में  निर्माण  कार्य  छुरू  हुआ ।
 1990  तक  इस  राजमागं  पर  किया  गया  क्तुल  व्यय  इस  प्रकार  है  :

 (9)  निर्माण|सुधार  37.18  करोड़  रु०

 (il)  रख-रखाव  8.२3  करोड़  रु०

 इस  सड़क  के  रख-रखाव  का  कार्य  सीमा  सड़क  संगठन  के  सुपुद  किए  जाने  के  बारे  में

 एक  सुकाव  प्राप्त  हुआ

 जम्मू  शोर  कश्मोर  तथा  पंजाब  में  मारे  गए  सुरक्षाकर्सियों  की  विषवाओं  को  रोजगार
 बुत 3749,  भी  प्रकाश  कोको  ब्रह्ममट्ट  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  चार  महीनों  के  दौरान  जम्मू  भौर  कश्मीर  तथा  पंजाब  में  मारे  गये  कितने
 कमियों  की  विधवाओं  को  वैकल्पिक  रोजगार  दिया  गया  और

 शेष  विधवाओं  को  कब  तक  रोजगार  दे  दिया  जायेगा  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुधोध  कांत  :  ओर  अप्र  1990
 के  दोरान  जम्मू  और  कद्मीर  तथा  पंजाब  में  की  गई  कारंवाई  में  अद्धंसनिक  बलों  के  48  सदस्य  मारे

 गए  ।  प्रनुकम्पा  के  आघार  पर  नियुक्ति  के  लिए  केवल  एक  विधवा  ने  प्रावेदन  मामला

 विचा  राघीन  है  ।  रा
 नि

 बद  के  दोरान  मारे  गए  सुरक्षा्करतियों  के  कल्याण  के  लिए  उपाय

 3750.  भी  भ्रकाह्  कोको  ब्रह्मसहू  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  बषं  घनराशि  के  दौरान  मारेगए  और  आशक्त  हुए केम्द्रीय  रिजवं
 पुलिस  बल  के  कर्मियों  परिवारों  को  घनराशि  उपलब्ध  करा  रही  है  ओर  उनके  कल्याण  के  लिए
 उपाय  कर  रही

 यदि  तो  क्या  विभिन्‍न  राज्यों  में  मारे  गए  सभी  घुरक्षाकमियों  के  लिए  भी

 ऐसे ही कल्याणकारी उपाय करने का विधार और यदि तो इन सभी के परिवारों को धनराशि कब तक दे दी जायेगी ?
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 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुबोष  कांत  :  से  आतंकवादियों/उद्च-
 वादियों  के  विरुद्ध  कारंवाई  के  दौरान  यां  आंदोलनों  में  मारे  गए  अद्ध  संनिक  बलों  के  काभिकों  के
 परिवार  सामान्य  नियम  के  अन्तगंत  देय  लाभों  के  अलाबा  उदार  पेंशन  तथा  अनुग्रह-पृर्वक  राशि  की

 मंजूरी  दिए  जाने  के  पात्र  ऐसे  जो  इस  प्रकार  की  कारंबाईयों  के  दौरान  विकलांग  हो
 गए  वे  विकलांगता-पंशन  प्राप्त  करने  के  पात्र  इन्हें  दी  जाने  वाली  यह  विकलांगता  पेंशन
 सामान्य  नियम  के  अन्तगंत  दी  जाने  वाले  विकलांगता-पेंशन  से  अधिक  है  ।  इसके  केन्द्रीय
 रिजवं  पुलिस  बल  के  कल्याण  कोष  से  गी  उन्हें  भाधिक  सहायता  दी  जाती  प्रभावित  थ्यक्तियों
 को  ये  सुविधाएं  यथाशीघ्र  दी  जाती

 राज्य  पुलिस  कभिकों  के  लिए  इसी  प्रकार  के  कल्याण  उपाय  तैयार  करने  का  काम  संबंधित
 राज्य  सरकारों  का  है  ।

 शध्ट्रीय  राजमार्ग  संस्या  6  में  मागपुर  रायपुर  खंड  में  बेमगंगा  मदी  पर  पुल

 3751,  डा०  खुशाल  परशरास  बोपले  :  कया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्‍या  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संड्या  6  में  नागपुर-रायपुर  खंड  में  वेनमंगा  नदी  का  पुल  बहुत
 सकरा  है  गौर  जिसके  परिणामस्वरूप  अनेक  दुषघंटनाएं  हो  चुकी

 क्‍या  इस  पुल  को  पुनः  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ध्ौर  इसका  निर्माण  कार्य  कब  तक  शुरू  हो
 जाएगा  ?

 जल-मूतल  परिवहन  मंत्री  (  शी  के०पी०  :  हां  ।

 और  इस  पुल  के  पुनः  निर्माण  का  प्रस्ताव  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  किया

 गया  है  जिसे  अमी  अंतिम  रूप  दिया  जाता  इस  कार्य  के  शुरू  होते  की  तारीक्ष  के  बारे  में  अमी

 बता  पाना  संमव  नहीं

 भारतीय  सास्कृतिक  संधंध  बरियद

 हि  ,  श्रो०  रासा  सिह  रावत  :  क्‍या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परिषद  नई  दिल्ली  के  काये  क्‍या

 )  इसकी  प्रबन्ध  समिति  के  बतंमान  सदस्यों  और  पदाधिकारियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और

 उनका  कार्यकाल  कितना

 सरकार  द्वारा  इस  परिषद  को  गत  तीन  वर्षों  क॑  दौरान  वर्ष  बार  कितनी  धनराशि  का

 अनुदान  मंजूर  किया  गया  भौर

 परिषद  ने  अपने  सरकारी  कामकाज  में  हिन्दी  के  प्रयोग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाएं

 विदेश  मंत्री  इन  कुमार  विवरण  |  संसग्न  है  जिसमें  मारतीय

 सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परिषद  द्वारा  किए  जा  रहे  कार्यों  का  ब्यौरा  दिया  गया
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 ..  इसकी
 तीन  मुल्य  प्रबन्ध  समितियों  के  सदस्यों  के  नाम  संलग्न  में  दिए  गए

 इन  समितियों  का  मौजूदा  कार्यकाल  तीन  वर्ष  का  है  जो  |  1990  से  शुरू  हुआ

 परिषद  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  से  निम्नलिखित  अनुदान  प्राप्त  हुए  :

 1987-88  4,47,36,381.00  रुपये

 1988-89  6,85,00,000,00  रुपये

 1989-90  8,83,17,000,00  रुपये

 परिषद  ने  हिन्दी  के  प्रयोग  को  बढ़ाने  के  लिए  कदम  उठाये  इसने  एक  हिन्दी  एकक
 गठित  किया  इसकी  वाधिक  रिपोर्ट  और  अन्य  दस्तावेज  हिन्दी  में  प्रकाशित  किये  गये  हैं  ।
 परिषद  अपने  कामिकों  को  हिन्दी  टाइतिंग/आशुलिपि  में  भी  प्रशिक्षण  दे  रही  है  ओर  उपने  हिन्दी
 टाइपराइटर  भी  खरीदे  परिषद  द्वारा  किये  गए  उपायों  के  फलल्वरूप  सरकारी  पत्राचार  तथा
 देनिक  कागजात  में  हिन्दी  का  प्रयोग  निरम्तर  बढ़  रहा  है  ।

 भारतीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  इसके  क्रियाकलाप

 भारतीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परिषद  की  स्थापना  1950  में  हुई  धी  ।  यह  एक  स्वायत्त  निकाय

 है  और  सरकार  का  ही  एक  हिस्सा  है  जो  सांस्कृतिक  राजन  के  क्षेत्र  में  काम  करती  यह  विदेशों
 में  मारत  के  सांस्कृतिक  सम्बन्धों  से  संबद्ध  नीतियों  भौर  कार्यक्रमों  को  तंयार  करने  तथा  उनके
 कार्थान्‍्वयन  में  हिस्सा  लेती  इसका  उदंहय  भारत  और  अन्य  देशों  के  बीच  सांस्कृतिक  सम्बन्ध
 और  पारस्परिक  सदमाव  विकसित  श्रौर  सुदृढ़  करना  इस  उद्देश्य  की  पूर्ति  के  लिए  परिषद
 विदेक्षों  में  मंचीय  कलाकारों  के  छिष्टमण्डल  भेजती  विदेशों  में  प्रदर्श  नियां  लगाती  प्रख्यात

 कवियों  ओर  शिक्षा  शास्त्रियों  को  तथा  सृजनात्मक  व्यक्तियों  को  विदेश  भेजती  है  और  इसी
 तरह  ऐसे  लोगों  को  मारत  बुलाती  है  ।

 यह  परिषद  जवाहरलाल  नेहरू  अन्तर्राष्ट्रीय  सदमाव  पुरस्कार  तथा  मारत-अमरीका  दिक्षा
 संस्कृति  उपायोग  के  सचिवालय  के  रूप  में  मी  काम  करती  है|

 विदेशों  में  मारतीय  सांस्कृतिक  केन्द्र  चलाती  परिषद  विदेशों  के  विश्वविद्यालयों
 में  प्राच्य  विद्या  के  प्रोफसरों  को और  मारतीय  भाषाओं  के  प्रोफेसर  भ्रादि  को  मी  भेजती

 परिषद  मारत  में  रहने  वाले  विदेशी  छात्रों  और  शोधकर्त्ताओं  क्री  मी  देख-रेख  करती  है  ।

 परिषद  अंग्रेजी  और  धूसरी  विदेशी  भाषाओं  की  पुस्तकों  और  पत्रिकाशों  का  मी
 प्रकाशन  करती  है  ।

 विधरण  -  2

 भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  नई  दिल्‍ली  की  महां  शासी  निकाय  प्रौर  वित्तीय
 समिति  के  सदस्यों  के  जो  कि  परिषद  के  मुरुय  प्रा  घिक  रण  हैं  जेसा  कि  भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध
 परिषद  के  संविधान  में  निर्धारित  निम्नलिक्षित  अनुबंधों  में  दिए  गए

 भनुबंघ-[--महास मा
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 अनुबंध-2--शसी  निकाय

 अनुबंध-3--वित्त  समिति

 भारतीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परियद  की  महासभा  के  सदस्यों  को  सूची

 1,  डा०  हांकर  दयाल

 भारत  के  उप  राष्ट्रपति/अध्यक्ष,
 भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध

 6,  मौलाना  आजाद

 नई

 2,  श्रीमती  पुपुल
 मारतीय  सांस्कृतिक  संबंध

 रजंग
 नई  दिल्‍ली  ।

 3,  श्री  एच०वाई०  शारदा
 मारतीय  सांस्कृतिक  संबंध

 19,  मैत्रीय  अपार्ट  मेंट्स

 सी०आई०एस०  कोपरेटिव  हाउसिंग
 पष्चचम

 नई  दिल्ली  ।

 4.  डा०  राजा  रमन्‍ना

 रक्षा  राज्य
 रक्षा  साउथ  ब्लाक

 नई  दिल्‍ली  ।

 5,  डा०  डी०पी०
 राजस्थान  के  राज्यपाल  और

 भारतीय  दाए्य॑निक  अनुसंधान
 मथुरा

 नई  दिल्‍ली  ।

 6.  डा०  नजमा  संसद

 उपाध्यक्ष  ,  राज्य

 4,  अकबर
 नई  दिल्‍ली  ।

 7.  श्रीमती  बे  ०  संसद

 29,  मीना
 नई  दिल्‍ली  ।
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 8,  श्री  पी०  संसद

 421,  बी०पी०

 10,  श्री  विश्वजीत  पृथ्वीजीत  संसद

 80,  लोदी
 नई  दिल्ली  ।

 11.  प्रो०  असीमा  संसद

 92,  आचार

 12,  श्री  एम०जे०  संसद
 185,  साउथ

 नई  दिल्‍ली  ।

 13.  पं०  रवि  संसद
 95,  लोदी
 नई  दिल्‍ली  ।

 14.  श्री  एम०
 विदेश  सचिव/उपाध्यक्ष,
 भमा०्सां०सं०  विदेश
 साउथ
 नई  दिल्‍ली  ।

 15.  श्री  अनिल
 सचिव

 16,  श्री  भास्कर
 सचिव  भ्लोर

 17,  श्री  सुरेश
 सचिव  और

 18.  डा०वी०आर०
 सचव  ओर

 19.  श्री  ए०के०
 सचव
 विदेश  साउथ

 नई
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 20.  श्रीमती  वीणा
 OO

 मा०सां ०सं०
 नई  दिल्ली  ।

 21.  श्रीमती  मीरा

 6,  कृष्ण  मेनन

 नई  दिल्ली  ।

 22.  श्री  आबिद
 मारत  के
 वाशिंगटन  ।

 23,  डा०  कपिला
 इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  कला

 नई  दिल्‍ली  ।

 24.  डा०  लोकेश

 अन्तर्राप्ट्रीय  भारतीय  संस्कृति

 होज  खास

 नई

 25.  श्रीमती  मल्लिका  सारा
 दपंण  कला

 112,  वालकेश्वर

 27.  श्रीमती  अरुणा  आसफ

 14/3,  जमुना
 आसफ  अली

 नई  दिल्‍ली  ।

 28.  श्री  मीमसेन
 राम  बाग

 पुणे  ।

 29.  डा०  पद्मा
 6,  फोर्थ  मेन

 गांधी
 मद्रास  ।
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 30,  श्री

 13,  थर्ड
 मद्रास  ।

 103,  हौज  खास
 नई  दिल्‍ली  ।

 34,  श्री  अजय  कुमार
 नव  भारत

 गुलमोहर
 नई  दिल्‍ली  ।

 35,  कुंवर  मोहिन्द्र  सिह
 ग्रेटर

 नई

 36,  श्री  एस०
 कार्यकारी
 भारतीय  विद्या

 मुन्शी  कुलपति  मुछी

 37.  ड।०  असीम  दास
 उप  विद्य  मारती
 शांति
 पश्चिमी  बंगाल  ।

 38,  डा०  यू०आर०  प्रनन्त
 उप  महात्मा  गाँधी

 के

 40  1990
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 39.  डा०  वी०सी०
 उप  इंदिरा  गांधी  मुक्त
 जय  सिंह
 नई  दिल्‍ली  ।

 40,  श्रीडी०के०

 उप  गांधी  ग्राम  प्रामीण  विश्व
 गाँघी  जिला  दिदिगुल

 41.  डा०  के०  वेंक्टसुश्रहमण्यम
 उप  पांडिबेरी
 पांडिचेरी  ।

 42,  डा०  एम०जे०

 उप  अम्बई
 बम्बई बह  ।

 43,  श्री  विद्या  निवास
 उप

 सम्पूर्णानन्द  संस्कृत

 वाराणसी  ।

 44,  डा०  सईद  जहर
 उप  जामिया  मिलिया

 नई

 45.  डा०  पी०सी०
 जन  संचार  संस्थान  तथा  प्रोफेसर  आर्थिक  विकास

 दिल्‍ली
 दिल्ली  ।

 46.  प्रो०  कुमारी  रोमिला  थापर

 ऐतिहासिक  अध्ययन

 नई  दिल्‍ली  ।

 47.  प्रो०  ए०एम०
 आगा  ख्लान  फाउडेशन

 सरोजनी  6  भगवानदास

 नई  दिल्ली  ।
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 48.

 49,

 51,

 52.

 5  3  जी

 55.

 श्री  गुलाम  मोह०
 4,  रेजीडेंसी

 यूनिवर्सिटी  आफिस

 बड़ौदा

 श्री  अनवर  जमाल

 जन  ध्षंचार
 जामिया  जामिया
 नई  दिल्‍ली  ।

 प्रो०  मृणाल
 दर्शन  की

 उत्तर-पूर्वी  हिल
 शिलांग  ।

 डा०  एम०एस०
 अवेतनिक
 घारणीय  कृषि  अनुसंधान  केन्द्र  ग्रामीण
 11,  रत्न

 श्री  ओबिद  सिद्दी
 अणु  जेव

 टाटा  मौलिक  अनुसंधान
 होमी  मामा  नेवी

 प्रो०
 अन्तरिक्ष  एप्लीकेशन

 तेक
 भ्हमदाबाद  ।

 .  प्रो०  रवीन्द्र

 नेहरू  स्मारक
 तीन  मूर्ति
 नई  दिल्‍ली  ।

 डा०  एल०पी०

 राष्ट्रीय
 नई
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 56,  श्री  जे०जे०
 उपाध्यक्ष  और

 राष्ट्रीय  मंचीय  कला  चौथी  होमी
 बम्बई  ।

 57,  श्री  मार्तेंद

 7],  लोदी
 नई  दिल्‍ली  ।

 58,  डा०  शैल
 52,  अरविंद

 उदयपुर  ।

 59,  प्रो०  इन्द्रनाथ  चौधरी
 साहित्य

 नई  दिल्‍ली

 60.  श्री  केशव
 संगीत  नाटक

 नई  दिल्‍ली  ।

 61,  श्री  प्रकाश

 जवाहर  स्राल  मणीपुरी  नृत्य
 मणिपुर  ।

 62.  श्री  किरण

 उपाध्यक्ष  ,  एस०पी०आई०सी  ०-एम०ए०सी०ए०्याई०  +

 लखनऊ
 दिल्ली  ।

 विक्षेय  आमंत्रित

 63,  श्री  विमल
 वित्त  नार्थ

 नई  दिल्‍ली  ।

 64,  श्रीमती  अमृता  संसद

 हौज  लास

 नई  दिल्‍ली  ।

 65,  श्री  टी०एन०
 पूर्वी  बसंत

 नई  दिल्‍ली  ।
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 66,  श्री  आनन्द  कार्यवाहक
 ललित  कला

 नई  दिल्‍ली  ।

 67,  श्री  गिरिश
 संगीत  नाटक

 नई  दिल्‍ली  ।

 68  डा०  वी०के०

 साहित्य
 नई  दिल्‍ली  ।

 69,  श्री  जीवन
 कथक  भवालपुर

 नई  दिल्‍ली  ।

 10,  श्री  कोमल

 राजस्थान  ।

 11.  श्री  बी०आर०

 174,  पंचशील
 नई  दिल्‍ली  ।

 भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद  के  शासी  निकाय  के  सदस्यों  को  सूची
 1.  डा०  शंकर  दयाल

 भारत  के  उप
 सा०सां०सं०प७

 नई  दिल्‍ली  ।

 3,  श्री  एच०वाई०  शारदा

 19,  मैत्रीय  अपार्टमेंट्स ,
 सी०भाई०एम०  कोतआपरेटिव  हाउसिंग

 पश्चिम
 नई
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 $,  डा०  डी०पी०
 राजस्थान  के  राज्यपाल  और  भारतीय

 झ्रनुसंधान  मथुरा
 नई  दिल्ली  ।

 ऊ  ,  श्रीमती  नजमा
 राज्य

 4,  अकबर  नई  दिल्‍ली  ।

 7.  श्री  एम०जे०  संसद

 185,  साउथ
 नई  दिल्‍ली  ।

 8.  श्री  अनिल
 सचिव  क्षास्त्री
 नई

 9,  श्री  मास्कर
 सचिव  (  वंड्जि  तन
 SIS  जिन  ९4  WaT,
 शास्त्री  नई  दिल्‍ली  |

 10,  श्रीमती  कपिला  वात्सया
 इंदिरा  गांधी  कला

 नई

 सचिव
 विदेश  नई  दिल्ली  ।

 श्रीमती  वीणा  सीकर

 महा  मा०सां०सं०

 डा०  लोकेश
 अस्‍्तर्राष्ट्रीय  भारतीय  संस्कृति

 नई  दिल्‍ली  ।

 श्रीमती  मीरा  कुमा
 6,  कृष्ण  मेनन

 नई  दिल्ली  ।

 है

 ।
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 15.  श्रीमती  महिलिका
 दर्पण  कला

 झहमदाबाद  ।

 बिश्लेष  आमंत्रित

 16,  डा०  राजा
 रक्षा  राज्य  रक्षा

 नई  दिल्‍ली  ।

 17.  श्री  गिरीक्ष
 संगीत  नाटक  अकादमी ,

 मई  दिल्‍ली  ।

 श्री  आनन्द

 कार्यवाहक  ललित  कला
 नई  दिल्‍ली  ।

 19,  डा०

 साहित्य
 मई

 भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिवद  की  वित्त  समिति  के  सदस्यों  को  सूची

 1,  डा०  कपिला  वात्सयायन  —  अध्यक्ष
 इंदिरा  गाँवी  कला

 मई  दिल्‍ली  ।

 2,  श्री  ए०क्रे०  --.  वित्तीय  सलाहकार
 सचिव

 नई  दिल्‍ली  ।

 3.  श्री  आई०पी०  —  सबवस्य
 अपर  सचिव
 विदेश
 नई  दिल्‍ली  ।

 4,  डा०  पी०सी०  —  सबस्य
 जन  संचार

 मई  दिल्‍ली  ।

 5,  डा०  लोकेश  सदस्य
 अन्तर्राष्ट्रीय  मारतीय  कला  अकादमी

 गई  दिल्‍ली  ।
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 6.  श्रीमती  वीणा  सदस्य

 भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध
 नई

 कार्यक्रम  निदेशक  एंड  --._  सचिय
 भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध

 नई  दिल्‍ली  ।

 अभिवासी  भारतीयों  के  लिए  पृथक  मंत्रालय

 3753.  भी  उत्तम  राष्टीड  :
 शो  आलेहबर  यादव  :
 झो  संतोष  कुमार  गंगबार  :

 कया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि

 क्‍या  हाल  ही  में  राजघानी  में  अनिवासी  मारतीयों  द्वारा  भारोजित  एक  विचार  गोष्ठी
 में  अनिवासी  भारतीयों  से  सम्बन्धित  समी  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  एक  पुथक  मंत्रालय  स्थापित
 करने  का  सुझाव  प्रस्तुत  किया  गया  भोर

 (a)  यदि  तो  हाल  में  घोषित  नई  ओऔद्योगिक  नीति  के  संदर्भ  में  इस  मामले  पर  सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेक्ष  मंत्री  इसा  कमार  :  (१)  हां  ।

 सरकार  ने  फिलहाल  विदेश  मंत्रालय  में  विदेक्षों  में  रहने  वाले  भारतीयों  के  सम्बन्ध  में

 एक  अलग  प्रभाग  स्थापित  करने  का  फँसला  किया  जो  अन्य  बातों  के  अलावा  अनिबासी  मारतीयों  के

 हितों  को  भी  देखेगा  ।

 बाड़  राहत  के  लिए  पदिचम  बंगाल  को  केशीय  अवंटंत

 4754.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  गया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  पष्चिम  बंगाल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  एक  ज्ञापन  भेजा  जिसमें  बाढ़

 राहुत  के  लिए  कम  से  कम  ।0  करोड़  रुपये  देने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  भौर

 एचिम  बंगाल  के  कुछ  जिलों  में  मारी  बाढ़  द्वारा  उत्पन्न  की  गयी  विभिन्‍न  गम्भीर

 स्थितियों  को  देखते  हुए  शीघ्र  ही  कितन नी  धनराशि  दी  जा  रही  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  सोतीझ्ञ
 :  पते

 (7),  राज्य  सरकार  से  कोई  मी  ज्ञापन  प्राप्त  नही  किया  गया  प्रथ्थम  राज्य

 सरकार  ने  आपदा  राहुत  कोष
 के

 केन्द्रीय  अंश  की  प्रथम  किस्त  के  रूप  में  10  करोड़  रुपए  की

 निमु  क्ति  के  लिए  अनुरोध  करते  हुए  1990  को  एक  टेलेक्स  संदेश  भेजा  ।
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 आपदा  राहुत  कोष  के  तहत  पछ्चिम  बंगाल  को  ब्ष  1990-91  के  लिए  40,00  करोड़  रुपये

 आवंटित  किये  गये  जिसके  75  प्रतिशत  भाग  का  अंछदान  केन्द्र  सरकार  द्वारा  एक  गेर-योजना

 के  रूप  में  चार  तिमाही  किस्तों  में  किया  जाएगा  तथा  शेष  25%  का  प्रबन्ध  राज्य  सरकार

 द्वारा  इसके  निजी  संसाधनों  के  जरिए  किया  राज्य  सरकार  के  आपदा  राहत
 कोष  1990-91  को  केन्द्रीय  अंशदान  की  शअ्रथम  तिमाही  किस्त  के  रूप  में  खाते  पर  अदायगी  हेतु
 भारत  सरकार  ने  16  1990  को  7.50  करोड़  रु०  की  घनराशि  निमु क्त  कर  दी

 राजस्थान  में  भारी  वर्षा  के  कारण  क्षति

 3755.  श्री  गुलाब  चन्द  कटारिया  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  के  विभिन्‍न  जिलों  में  मारी  वर्षा  से  कितनी  जन  घन  की  हानि

 क्या  इस  प्राकतिक  विपदा  के  का  रण  हुई  क्षति  का  मौके  पर  जाकर  मूल्यांकन  करने  के

 लिए  कोई  केन्द्रीय  दल  वहां  भेजा  गया

 यदि  तो  इसके  द्वारा  प्रस्तुत  रिपोर्ट  का  ब्यौरा  क्या

 कया  राजस्थान  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  देने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  राजस्थान  को  अब  तक  कितनी  घनराशि

 आवंटित  की  गयी  और

 वित्तीय  सहायता  देने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  नीतीश  :

 राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  1990  की  मानसून  वर्षा  क ेकारण  हुई  जान-माल
 की  हानि  निम्न  प्रकार

 प्रभावित  जिले  :  6
 मरे  मनुष्यों  की  संख्या  :  152

 सम्पति  की  क्षति  :  जानकारी  नहीं  दी  गई

 से  नौवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिश्षों  को  स्वीकार  करने  के  फलस्वरूप  किसी  भी

 प्राकृतिक  आपदा  के  होने  पर  राहत  व्यय  हेतु  वित्त  प्रदान  करने  वाली  स्कीम  में  1990  से

 संशोधन  कर  दिया  गया  है  तथा  प्राकृतिक  आपदाओं  द्वारा  प्रभावित  इलाकों  में  केन्द्रीय  दल  भेजने  की
 प्रक्रिया  छोड़  दी  गई  इस  योजना  के  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  आवंटित  राशि  से  एक  आपदा
 राहुत  कोष  का  गठन  किया  गया  है  ।  राजस्थान  राज्य  के  लिए  124  करोड़  रुपए  की  राध्षि  आवंटित
 की  गई  जिसमें  से  75  प्रतिशत  राशि  चार  तिमाही  किश्तों  में  गेर-योजना  अनुदान  के  रूप  में
 केन्द्रीय  सरवार  द्वारा  दी  जाएगी  और  होप  राष्ति  की  व्यवस्था  राज्य  सरकार  द्वारा  अपने  निजी
 स्रोतों  से  की जाएगी  ।  राहत  के  मानदंडों  सहित  राहत  व्यय  से  सम्बन्ध  सभी  मामलों  पर  निर्णय
 राज्य  के  मुख्य  सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  राज्य  स्तरीय  समिति  आपदा  राहुत  कोष  के

 सृजन  के  बाद  अब  यह  जिम्मेवारी  राज्य  सरकार  की  हो  जाती  है  कि  वह  प्राकृतिक  आपदाझों  पर

 होने  वाले  समी  खर्चों  को  तब  तक  पूरा  करे  जब  तक  कि  वह  विद्धिष्ट  आपदा  असाधारण  आपदा  न

 हो  और  वह  राष्ट्रीप  स्तर  पर  संमालने  की  चेतावनी  न  देती  हो  ।

 ०००



 ह  1912  लिखित  उत्तरे

 भारत  सरकार ने  राज्य  के  भाषदा  राहत  कोष  के  केन्द्रीय  शेयर  की  पहली  तिमाही  किहतत  के
 रूप  में  4  1990  को  राज्य  सरबर  के  लिए  23.25  करोड  रु०  की  राशि  पहले  हो  निमु क्त  कर
 दी

 भारत  के  आसपास  झल्फ  एण्ड  झोसस  ओनਂ  को  सोसा

 3756,  भ्री  जे०  चोक्ष्का  राब  :  वया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  आसपास  तीनों  समुद्रों  में  कांटिनेम्टल  शैल्फ  एण्ड  ओसन  जोन  सीमा  क्या

 क्‍या  मारत  प्राकृतिक  स्रोतों  के  संरक्षण  के  लिए  एरियाਂ  नियंत्रण  रख्षता
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बविदेह्  मंत्री  इस  कूसार  :  प्रादेशिक  समुद्र  महाद्वीपीय  अनम्य
 आर्थिक  क्षेत्र  प्लौर  अन्य  समुद्री  क्षेत्र  1976  में  भारत  के  विभिन्‍न  समुद्री  क्ष  त्रों  अथवा
 महासागरोय  क्षेत्रों  की  सीमा  निर्धारित  की  गई  इसके  अनुसार  प्रादेशिक  रामुद्र  का  विस्तार  12
 समुद्री  मील  तक  और  संलग्न  क्षत्र  का  विस्तार  24  समुद्री  मील  होगा  ।  मारत  के  महाद्वीपीय  देल्फ
 का  विस्तार  उसके  प्रादेशिक  समुद्र  की  सीमाओं  से  आगे  महाद्वीपीय  सीमा  के  बाहरी  किनारे  तक  के
 इसके  भू-प्रदेश  के  प्रकृतिक  फलाव  तक  भ्रथवा  200  समुद्री  मील  की  दूरी  तक  है  जबकि  महाद्वीपीय
 शेल्फ  का  बाहरी  किनारा  उतनी  दूर  तक  नहीं  भारत  का  अनन्य  आशिक  क्षंत्र  200  समुद्री
 मील  तक  विस्ती्ण  इसमें  से  प्रत्येक  समुद्री  क्षेत्र  बी  सीमा  उसी  आधार  रेखा  से  नापी  जाती  है
 जिससे  कि  प्रादेशिक  समुठ्  के  को  नापा  जाता  जहां  ये  समुद्री  क्षत्र  किसी  पड़ोसी  देश

 के  समद्री  क्षंत्र  के  रास्ते  में  आते  हू  वहां  उन्हें  संबढ़  देश  के  साथ  पारस्परिक  समभौते  से  अंकित  कर

 दिया  जाता  इस  संदर्म  में  भारत  ने  अब  तक  थाईलेंड  भर

 इन्डोनेशिया  के  साथ  समुद्री  सीमा  सम्बन्धी  समझोते  किए  हैं  ।

 हां  ।

 तटरक्षक  1978  के  तहत  गठित  भारतीय  तटरक्षक  संगठन  भारत  के

 द्वीपीय  ऐेल्फ  तथा  अन्य  क्षंत्रों  में  मारत  के  समुद्री  तथा  अम्य  राष्ट्रीय  हितों  की  रक्षा  करता  इस

 प्रकार  की  रक्षा  में  कृत्रिम  द्वीप  समूह  की  संरचनाओं  की  रक्षा  तथा  मारत  के  महाद्वीपीय
 क्ेल्फ  और  दूसरे  समुद्री  क्षंत्रों  में  तटवर्ती  टर्मिनल  प्रतिष्ठानों  तथा  अमस्य  संरचनाओं  ओर  युक्‍क्तियों
 की  रक्षा  भी  शामिल  मारतीय  नौसेना  भी  भारत  के  समुद्ठी  क्ष  त्रों  और  उनके  संसाधनों  की

 राष्ट्रीय  रक्षा  और  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  हिफाजत  करती
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 12,09  म०१०

 प्रसार  भारतो  प्रसारण  विधेयक--जारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  कार्यंसूची  में  से  मद  संख्या  10  का  मद  संख्या  10  पर

 कार्यवाही  पूरी  हो  जाने  करे  बाद  मद  संख्या  3  से  9  तक  को  कार्यवाही  हेतु  लेने  के  लिए  मैं  अब  इस
 पर  कार्यवाही  स्थगित  करता  हूं  ।

 डा०  तम्बि  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपसे  एक  आश्वासन  चाहता  हूं  ।  इस  विधेयक
 पर  चर्चा  हो  जाने  के  बाद  सदस्यों  को  कुछ  महत्वपूर्ण  मामले  उठाने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।

 हम  आपको  पूर्ण  सहयोग  दे  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  टोक  है  ।

 विचारार्थ  प्रस्ताव  पर  कुछ  संशोधन  22  अगस्त  को  प्रस्तुत  किए  गए  थे  ।  उन्हें  निपटाने  के

 लिए  मैं  एक-एक  करके  लेना  चाहता  संशोधन  संख्या  |  का  सुभाव  श्री  गिरधारी  लाल  भागंव
 ने  दिया  है  ।  क्‍या  आप  अपने  संशोधन  को  वापस  ले  रहे  हैं  ?

 भी  गिरधारोी  लाल  भार्गव  :  उपाध्यक्ष  यदि  मुझे  दो  मिनट  का  समय  दें  तो
 अपने  विचार  व्यक्त  करू  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ये  जो  अमेंडमेंट्स  हें

 श्री  यमुना  प्रसाद  शास्त्री  :  उपाध्यक्ष  मेरा  व्यवस्था  का  अइन  यह  है  कि  पहले
 बिल  कंसीडरेशन  की  स्टेज  पर  उसे  पास  होना  उसके  बाद  क्लॉज  वाई  क्लॉज  पर  होना
 चाहिए  |  तो  पहले  जो  मंत्री  जी  का  मोशन  उस  पर  विचार  किया  जाये  और  उसके  बाद  में  बाकी

 पर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शास्त्री  जो  अमेंडमेंट्स  वे  कमेटी  को  रंफर  करने  के  संबंध
 में  इसलिए  मैं  उनसे  पूछ  रहा  इसलिए  जो  भ्मेंडमेंट्स  हैं  वे  क्लॉजस  के  अमेंडमेंट  बाद  में

 श्री  गिरधारो  लाल  भागंब  :  मैंने  तो  जनमत  जानने  हेतु  दिया  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपके  सर्कलेशन  भोौर  ज्वांयट  सलेक्ट  कमेटी  में  रंफर  करने  के  जो
 इस  स्टेज  पर  लिये  जाते  इसलिए  मैं  आपका  नाम  ले  रहा

 झो  गिरधारी  साल  भागंव  :  मैं  निवेदन  कर  रहा  हूं  कि  र/ज्य  सरकार  जिस  ढंग  से  इस  पर
 प्रपना

 उपाध्यक्ष  महोद॒प  :  असल  में  जब  हमने  बिल  कंसीडर  किया  तो  सर्कुलेशन  पर  आपने
 अपने  ख्यालात  जाहिर  किये  मैं  उस  समय  बंठा  हुआ  तो  फिर  उसको  दोहराने  की  भ्राप
 जरूरत  महसूस  न
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 भी  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  उपाध्यक्ष  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  है  कि  इसमें
 अलग-अलग  जो  बो्ड  भाफ  गवनंसं/एक्जीक्यूटिव  गवनंसं  बनाये  गए  कही  कोई  तालमेल  नहीं  है
 और  जनता  फ्रंट  सरकार  उस  परपज  को  पूरा  नहीं  कर  पायेगी  भौर  इसके  बाद  ही  मैंने  अमेंडमेंड

 मूव  किया  मैं  सदन  की  आज्ञा  से  इसे  वापिस  ले  रहा  हूं  ।

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  अपना  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  श्री  गिरघारी  लाल  भागंव  को

 सभा  की  अनुमति  है  ?

 कुछ  माननोय  सदस्य  :  हां  ।

 संशोधन  संस्‍्या  1,  समा  को  प्रमुभति  बापस  लिया  गया  ।

 शपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रासा  सिंह  रावत  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  संख्या  19

 प्रो०  रासा  सिंह  राबत  :  मैं  अपना  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  समा  की  अनुमति
 चाहता  हू  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  अपना  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  श्री  रासा  सिंह  रावत  को  समा

 की  अनुमति  है  ?

 कुछ  साननोय  सदस्य  :  हां  ।

 संशोधन  संह्या  19,  समा  को  असुमति  बापत  लिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  श्री  कुसुम  कृष्ण  मूत्ति  द्वारा  प्रस्तुत  दो  संख्या  114  और

 115  हैं|  मैं  इन  दोनों  संशोधनों  को  समा  के  मतदान  के  लिए  ग्ल  रहा

 संक्षोघषन  संख्या  114  धोर  115  मतदान  के  लिए  रले  गए  श्लौर  अस्वीक्ृषत  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्री  अनन्तराव  देशमुख  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  संख्या  220  सभा  के

 मतदान के  लिए  रख  रह  हूं  ।

 संशोधन  संख्या  2:0  मतदान  के  लिए  रखा  गया  और  अस्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  विधेयक  पर  विधभार  हेतु  प्रस्ताव  सभा  के  मतदान  के  लिए
 प्रदन  यह  है

 भारतीय  प्रसारण  निगम  जिसका  नाम  प्रसार  भारती  स्थापना  का  उपयंध
 उसके  कृत्य  तथा  शक्तियां  परिनिध्िचित  करने  ओर  उससे  सम्बद्ध  या  उसके

 घबगिक  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  !”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 झपाष्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  विधेयक  पर  खंडवार  विचार
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 परिभाषाएं

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  श्री  के०एस०  क्‍या  आप  अपने  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  के०एस०  राब  :  चूंकि  सरकार  पदनाम  को  के  रूप  में
 बदलने  के  लिए  पहले  ही  सहमत  हो  गई  है  इसलिए  मैं  अपने  सं  शोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कुसुम  कृष्णमृति--अनुपस्थित  हैं  |  श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  ।  क्या  आप
 अपने  संशोधन  प्रस्तुत  वर  रहे  हैं  ?

 श्री  एस०  कृष्ण  कूमार  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  पदनाम
 को  बदलकर  कर  दिया  गया  है  इसलिए  मैं  अपने  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा

 3g

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पी०आर०  कुमारमंगलम  ।  क्‍या  आप  पझ्पने  संशोवन  प्रस्तुत  कर  रहे

 श्री  पी०प्रार०  क्मारमंगलम  :  माननीय  श्री  पी०  उपेन्द्र  द्वारा  प्रस्तुत
 संक्षोघनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  अपने  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  राम  क्या  आप  अपने  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 प्रो०  राम  गणेश  कापसे  :  मैं  अपने  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  हरीश  रावत  ।  क्या  आप  अपने  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 भरी  हरीज्ञ  रावत  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 (८5

 पंक्ति  24  और  25  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया

 निदेशकਂ  से  घारा4के  अधीन  नियुक्त  कार्यपालक  निदेशक  अभिप्रेत
 (327)

 पृष्ठ  2,--

 पक्ति  26  का  लोप  किया  (328)

 पृष्ठ  2,--

 पंक्ति  29  ओर  30  का  लोप  किया  (329)

 पृष्ठ  3,  --

 पंक्ति  3  और  4  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया

 निदेशकਂ  से  कार्यपालक  निदेशक  या  निदेशक
 प्रभिप्रेत  है  और  इसके  अन्तगंत  भ्रध्यक्ष  भी  (330)

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  क्या  आप  अपने  संशोधनों  पर  जोर  दे  रहे  हैं  ?
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 भो  हरीक्ष  राबत  :  मैं  अपने  संशोधन बापस  लेता  हूं  ।
 ॥

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  क्‍या  समा  श्री  हरीश  रावत  द्वारा  रल्ले  गए  संशोधनों  को  वापस  लेने  की

 अनुमति  देती  है  ?

 अनेक  साननीय  सदस्य  :  हां  ।

 संशोधन  संख्या  327  से  330,  सभा  की  प्रमुमति  बापस  लिये  गए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  सरकारी  संशोघनों  को  उपेन्द्र  कया  आप  अपने  संशोधनों
 पर

 कुछ  कहेंगे
 ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  तथा  संसदीय  काये  मंत्री  पी०  :  कुछ  कहना
 आवश्यक  नहीं  है  ।

 संझोषन  किए  गए

 पृष्ठ  2  पंक्ति  7  से  12  तक  के  स्थान  पर  निम्नलिखित

 से  आक्ृतियों  और  सभी  प्रकार  की
 ध्वनियों  ज॑से  संचार  के  बिसी  भी  स्वरूप  का  प्रसार  अभिप्रेत  है  जो  वंद्युत-चुम्बकीय  तरंगों  के
 संप्रषण  द्वारा  अंतरिक्ष  से  होकर  या  केबलों  से होकर  साघारण  जनता  द्वारा  याताो  प्रत्यक्ष  रूप
 से  या  अप्रत्यक्ष  रूप  से  रिले  स्टेशनों  के  माध्यम  से  प्राप्त  किए  जाने  के  लिए  आएशयित  है  भौर
 इसके  सभी  व्याकरणिक  रूप  भेदों  और  सजातीय  पदों  का  अथ्थ  तदनुसार  लगाया

 '  से  प्रसार  मारती  बोडई  अमिप्रेत  (349)

 पृष्ठ  2  पंक्ति  22  में  दूरदर्शनਂ  के  स्थान  पर

 प्रतिस्थापित  किया  (359)

 पृष्ठ  2  पंक्ति  24  से  26  तक  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिश्यापित  किया

 सदस्यਂ  से  धारा  3  के  अधीन  निर्वाचित  सदस्य  अभिप्रेत

 सदस्यਂ  से  धारा  4  के  अधीन  नियुकत  कार्यपालक  सदस्य  प्रभिप्रेत

 (351)

 पृष्ठ  2  पंक्ति  27  से  37  तक  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया
 ट

 से  स्टुडियो  या  ट्रांसमीटरों  या  दोनों  के  सहित  कोई  टेलीकास्टिंग  केरद्र  अभिप्रेत

 है  और  इसके  अंतर्गत  रिले  स्टेशन  भी

 (5)  से  बोर्ड  का  सदस्य  अभिप्रेत

 से  धारा  4  के  अधीन  नियुवत  सदस्य  अमिप्रेत

 में  धारा  4  के  अधीन  नियुक्त  सदस्य  अभिप्रेत
 सर

 सदस्यਂ  से  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  द्वारा  घागा  3  के  अधीन
 निदिष्ट  सदस्य  अमिप्रेत  (352)
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 पृष्ठ  2  पक्ति  35  में  के  स्थान  पर  भ्रतिस्थापित  किया  जाए  (353)

 पृष्ठ  2  पंक्ति  38  के  स्थान  पर  प्रतिस्थाषित  किया  जाए  (354)

 पृष्ठ  2  पंक्ति  39  से  41  तक  के  स्थाम  पर  निम्नलिश्षित  प्रतिस्थापित  किया

 सदस्यਂ  से  धारा  4  के  अधीन  नियुक्त  बोर्ड  का  अंशकालिक  सदस्य
 प्रेत  कितु  इसके  अंतर्गत  कोई  पदेन  नामनिदिष्ट  सदस्य  या  निर्वाचित  सदस्य

 नहीं  (355)

 पृष्ठ  2  पंक्ति  42  के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  (356)

 पृष्ठ  2  पंक्ति  44  में  के  स्थान  पर  प्रतिश्यापित  किया  (357)

 पृष्ठ  2  पंक्ति  46  में  के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  (358)

 पृष्ठ  3  पंबित  |  के  स्थान  पर  प्रतिस्थाषित  किया  (359)

 पृष्ठ  3  पंक्ति  3  ओर  4  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया

 सदस्यਂ  से  कार्यपालक  सदस्य  या  सदस्य

 अभिप्रेत  '  (360)

 पृष्ठ  3  पंक्ति  5  के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  (361)

 पी०
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  खंड  2,  संशोधित  रूप  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखता

 प्रएन  यह  है  :

 खंड  2,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड 2,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया

 खंड  की  स्थापना  ओर  गठन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  ।  क्‍या  आप  के  लिए  अपना  संशोघषन

 प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  गिरधारी  लाल  मार्गब  :  उपाध्यक्ष  मैं  अपने  संशोषन  को  मृव  नहीं  कर

 रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  लोकनाथ  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी--संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रही  हैं  ।
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 सिवनी तन  न  भनन जन  ७त०न  तने  मनन  >>  गिगनजमन  गन  लल  अल  के  ४  अनिल  >  जला न  अनिल  पकाने  जनम

 प्रो०  रासा  सिंह  रावत--संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 श्रीमती  गीता  मुश्वर्जी--क्या  आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रही  हैं  ?

 ओमतो  गीता  मुखर्जी  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिए  गये  आश्वासन  को  देखते  हुए  मैं
 अपना  संशोषन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रही  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  अपना  संशोवन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रही  हैं  ।

 श्री  लोकनाथ  चौधरी--संशोघन  प्रस्तुत  नही  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  उत्तम  राठौड-संणोघन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  पी०एसी०  थामस--अनुपस्थित  ।

 श्री  के०एस०  राव--क्या  आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 भी  के०एस०राव  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  किए  गये  परिवर्तनों  को  देखते
 मैं  प्रपना  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अतः  वह  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे
 श्री  कुसुम  कृष्णमूति--संशोषन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  रूपचन्द  पाल--संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  कृष्ण  कमार--क्‍या  आप  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 क्री  एस०  कृष्ण  कूमार  :  मैं  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  में  एक  छोटी  सी  बिसंगति

 लाना  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  क्‍या  आप  अपने  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  मैं  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  में  एक  छोटी  सी  विसंगति  साना  चाहता
 दृरदर्शशन  और  आकाशवाणी  के  मुख्य  अभियन्ताओं  के  संयुक्त  संवर्ग  के  सर्वोच्च

 अधिकारी  हैं  और  उनका  पद  महानिदेशक  के  समकक्ष  है  और  इसलिए  यदि  अभियन्ताओं  को  बोर्ड
 में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  तो  उनके  मन  मैं  दुमाविना  पैदा  हो  सकती  मैं  अपने  संशोधन  पर

 जोर  नहीं  दे  रहा  किन्तु  मैं  यही  जानना  चाहता  हूं  कि  मंत्री  जी  फिस  प्रकार  इस  समस्या  को
 सलकायेंगे  ।  मैं  यह  सुमाव  देता  हूं  कि  मुरुष  अभियन्ता  को  वही  पद  दिया  जाए  जो  दूरदर्शन  और

 आकादावाणी  के  महानिदेशक  था  है  क्‍योंकि  संयुक्त  सैगठन  के  38  हजार  कर्मचारियों  में  से

 अभियान्त्रिक  खण्ड  के  28  हजार  कमंचारी  मैं  दस  मुहं  के  सम्बन्ध  में  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।

 तब  मैं  निष्चय  करू  गा  कि  मुझे  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  करना  चाहिए  या  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  लाल  खंडेलवाल--संशोघन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे

 श्री  गुलाब  चन्द  कटारिया  -  उपस्थित  नहीं

 श्री  अनन्तराव  देशमुख  --  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे

 श्री  भिज्सेन  अनुपस्थित  ।

 श्री  जी०एम०बनातवाला--अनुपस्थित  ।
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 श्री  वाई०एस०राजशेखर  रेड्डी--संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  पी०आर०कुमारमंगलम--सं  शोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  अमर  रायप्रधान--अनुपस्थित  ।

 श्री  गिरघारी  लाल  मार्गव--संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  हरीश  रावत  :  उपाध्यक्ष  थोड़ी  ही  लेकिन  उपेन्द्र  जी कौ  समझदारी

 आई  है  और  उन्होंने  हम  लोगों  के  सुझावों  को  माना  इसलिए  मैं  अपने  संशोधन  को  मृव  नहीं
 कर  रहा

 श्री  पी०आर०  कुमार्मंगलम  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  15  से  17,--

 में  अन्य  स्थानों  पर  ओर  केन्द्रीय  सरकार  के  पूर्वानुमोदन  से  भारत  के  बाहर
 केन्द्र  या  स्टेशन  स्थापित  कर  सकेगा  ।”  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  श्रतिस्थापित  किया

 केन्द्रीय  सरकार  के  पूर्वानुमोदन  से  भारत  और  विदेश  में  केन्द्र  और  स्टेशन  स्थापित  कर
 सकेगा  ।”  (283)

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  20,--

 बोडंਂ  के  स्थान  पर  बोडंਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाये  (284)

 पृष्ठ

 पंक्ति  23  से  30  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  क्षिया

 “(5)  निदेशक  बोड्ड  में  निम्नलिखित

 एक

 एक  कार्यपालक

 एक  निदेशक

 एक  निदेशक

 (४)  महानिदेशक

 महानिदेशक

 संसद  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  तीन

 निदेशक--दो  लोक  समा  से  और  एक  राज्य  सभा

 तीन  अंशकालिक  और
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 (%)  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  का  एक  जिसका  नामनिर्देक्षत  उस  मंत्रालय
 द्वारा  किया  (285)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  क्या  प्राप  सरकार  के  संशोधनों  को  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 झी  पी०उपेण  :  जी  हां  ।  में  सरकार  के  संशोधन  संख्या  362,  363,  364,  365  और  366

 प्रस्तुत  कर  रहा  हूं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृष्ण  क्या  अब  आप  अनने  संशोषन  संख्या  166,  167  और

 168  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहते

 भी  एस०  कृष्ण  कमार  :  जी  हां  महोदय  |  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 पृष्ठ  3,  पक्ति  15  से  17,--

 में  अन्य  स्थानों  पर  ओर  केन्द्रीय  सरकार  के  पूर्वनुमोदन  से  मारत  के  बाहर
 केन्द्र  या  स्टेशन  स्थापित  कर  के  हथास  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया

 सरकार  के  पूथनुमोदन  से  भारत  और  विदेश  में  केन्द्र  और  स्टेशन  स्थापित  कर

 सकेगा  ।”  (166)

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  20, -
 बोड्ंਂ  के  स्थाम  पर  बोर्डਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाये  (167)

 पृष्ठ  3,-

 पंक्ति  23  से  30  के  स्थान  पर  तिम्तलिखित  प्रतिस्थापित  किया

 “(5)  निदेशक  बोर  में  निम्नलिखित

 एक

 एक  कार्यपालक

 एक  निदेशक

 एक  निवेशक

 महानिदेशक

 महानिदेशक

 संसद  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  तीन
 लोक  सभा  से  और  एक  राज्य  समा

 तीन  अशकालिक  और

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  का  एक  जिसका  नामनिर्देशन  उस  मंत्रालय

 द्वारा  किप्रा  जायेगा  ।”  (168)
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 नी  रत

 एस०  क्षष्ण

 मैंने  पहले  ही  इस  बात  का  उल्लेल  किया  है  कि  दूरदर्शन  और  श्राकाशवाणी  के

 संयुक्त  वर्ग  के  मुख्य  अमियन्ता  समकक्ष  पद  के  वास्तब  सम्भवत  उन्हें  दूरदर्शन  और

 आकाशवाणी  के  महानिदेशक  से  अधिक  वेतन  मिलता  वे  इस  संगठन  के  सबसे  बड़े  संवर्ग  के

 अध्पक्ष  यदि  इन्जीनियरी  बोर्ड  में  किसी  अन्य  संवर्ग  के  सदस्यों  द्वारा  इन  का
 प्रतिनिधित्व  नहीं  किया  जाता  तो  इन्जीनियरी  संवर्ग  में  दुमविना  हो  सकती  इन्जीनियरी  विभाग
 की  उपेक्षा  की  गई  है  ।  इस  ओर  मी  ध्यान  दिया  जाना

 दय

 क्री  पो०आर०कमा  रमंगलम  :  उपाध्यक्ष  मैं  समझता  हूं  कि  सबसे  पहले  मुझे  माननीय

 सूचना
 ओर  प्रमारण  मंत्री  को  घन्यवाद  देना  चाहिए  कि  वह  हमारे  सुझाव  और  संशोधन  स्वीकार

 कर  रहे  हैं  और  वह  स्वयं  एक  औपचारिक  संशोधन  ला  रहे  फिर  मी  जब  निगम  के  कमंचारियों
 के  दो  ऐसे  प्रतिनिधियों  की  बात  श्राती  है  जिनमें  से  एक  का  चुनाव  इन्जीनियरी  कमंचारियों  में  से
 ओर  दूसरे  का  अन्य  कर्मचारियों  में  से  किया  तो  इसमें  थोड़ी  समस्या  उत्पन्न  हो  सकती  है
 जिसे  मैं  हम  सबों  के  सामने  यह  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि  अन्य  कमंचारियों  में  भी  दो  प्रकार  के
 कर्मचारी  हैं--एक  हैं  निर्माण  कार्य  करने  वाले  कमंचारी  और  दूसरे  हैं  प्रशासनिक  कमंचारी  ।  क्या
 आप  नियमों  में  ही  बारी-बारी  प्रतिनिधित्व  का  प्रावधान  करना  चाहते  हैं  अथवा  क्‍या  अपने  अनुभव
 के  आधार  पर  आप  नियमों  में  संशोधन  करने  जा  रहे  हैं  ?

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  इस  कानून  के  बाद  बह  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  कर  सकते
 यह  तो  कानून  के  विरुद्ध  होगा  ।

 श्री  पी०आर०  कमाश्मंगसतम  :  यह  थोड़ा  कठिन  होगा  किन्तु  १रिभाषा  देते  समय  वह  ऐसा  कर
 सकते  हैं  ।

 श्री  पी०उपेसत्र  :  मैं  श्री  कृष्ण  कुमार  की  बात  से  सहमत  इस  समय  मुख्य  अभियन्ता

 महानिदेशक  के  प्रशासनिक  नियन्त्रण  में  वह  वास्तव  में  समकक्ष  पद  पर
 नहीं  और  मैं  उनकी  यड्  बात  स्वीकार  करता  हूं  कि  वह  वहां  एक  शाखा  विशेष  का  प्रतिनिधित्व
 करते  इसीलिए  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  के  लिए  हमने  विशेष  रूप  से  यह  उल्लेख  किया  है  कि  एक
 व्यक्ति  इंजीनियरी  स्टाफ  में  से  चुना  जायेगा  और  हम  नियमों  में  यह  प्रावबान  करेंगे  अथवा  प्रसार
 भारती  बोर्ड  स्वयं  यह  निशभ्वय  कर  सकता  है  कि  मुख्य  अभियन्ता  प्रसार  भारती  बोर्ड  के  लिए  एक
 स्थायी  रूप  से  आमंत्रित  व्यक्ति  होंगे  ।

 जहां  तक  श्री  कुमा  रमंगलम  द्वारा  दिए  गये  सुझाव  का  सम्बन्ध  है  जब  हमने  कमंचारियों  के  दो
 प्रतिनिधियों  को  इसमें  शामिल  करने  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  की  थी  तो  हमने  पहले  ही  कहा  है  कि  एक
 इन्जीनियरिंग  से  सम्बद्ध  व्यक्तियों  का  प्रतिनिधित्व  कर  रहा  है  जिनकी  संख्या  अधिक  है  क्योंकि  अन्य
 में  अनेक  श्रेणियां  सम्मिलित  हम  निर्माताओं  अथवा  समाचार  वाचकों  आदि  के  लिए  कोई
 व्यवस्था  नहीं  कर  सकते  हम  बहुमत  द्वारा  इसका  निद्चय  जब  आप
 द्वाराਂ  कहते  हैं  तो किसी  का  मी  चुनाव  किया  जा  सकता  है  ।

 श्री  एस०कष्ण  कूमार  :  क्या  अधिनियम  में  यह  समाविष्ठ  किया  जाएगा  कि  वह॒स्थायी
 बमंचारी  है  अथवा  यह्‌  प्रशासनिक  निर्णय  होगा  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  समा  में  दिया  गया  एक  आश्वासन

 झो  एस०  कृष्ण  कूमार  ;  फिर  तो  मैं  अपना  संशोघन  वापस  लेता  हूं  ।

 210  ह



 8  2  प्रसार  मारती  प्रसारण  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  संबंध  में  आप  से  बाद  में  पूछ गा  ।

 संशोधन  किए  गए  :

 पृष्ठ  3  पंक्ति  20,--

 बोडंਂ  के  स्थान  पर  मारती  बोडडਂ  प्रतित्थावित  किया  जापे  ।  (362)

 पृष्ठ  3  पंक्ति  23  से  30  तक  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थाप्रित  किया

 “(5$)  बोड  में  निम्नलिखित

 एप  अध्यक्ष
 एक  कार्यपालक

 एक  सदस्य

 एक  सदस्य

 (58)  छह  अंशकालिक

 महानिदेशक

 महानिदेशक

 संघ  के  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  का  एक  प्रतिनिधि  जिसका  नामनिर्देश  उस

 मंत्रालय  द्वारा  किया  और

 निगम  के  कमंचारियों  के  दो  प्र  तिनिधि  जिनमें  से  एक  इंजीनियरी  कर्मंचारिय्‌ द
 द्वारा  स्वयं  में  से  और  एक  अन्य  यर्मंचारियों  द्वारा  स्वयं  में  से  निर्वाचित  किया

 जाएगा  ।  (363)

 पृष्ठ  3  १२,  पंक्ति  34,--

 के  स्थात  पर  प्रतिस्थापित  किया  (364)

 पृष्ठ  3  पंबित  35,--

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।  (365)

 पृष्ठ  3  पंक्ति  4]  में  और  पृष्ठ  4  पर  पंक्ति  |  से  पंक्ति  ||  तक

 क्षर  जहां  भी  आता  लोप  करें  धौर  पंकित  8  में  के  स्थान  पर

 प्रतिस्थाषित  किया  जाये  ।  (366)  पी०

 भी  एस०  कृष्ण  कूमार  :
 मैं  अपने  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  समा  की  अनुमति

 चाहता  हू  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  क्या  अपने  संकोघन  वापस  लेने  के  लिए  सदस्य  महोदय  को  सभा  की

 अनुमति  है  ?

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  हां  ।

 संझोषन  संब्या  166,  167  और  168,  सभा  को  अनुमति  बापस  लिए  धये  ।
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 श्री  पी०आर०  कुमारमंगलम  :  मैं  अपने  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  सभा  की

 अनुप्तति  चाहता  हूं  ।  ह
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  अपने  संशोघन  वापस  लेने  के  लिए  सदस्य  महोदय  को  सभा  की

 प्रनुमति
 झनेक  माननीय  सदस्य  :  हां  ।

 संशोधन  संख्या  283,  284  और  285,  सभा  फी  अनुमति  वापस  लिए  गये  ।

 श्री  इस  जीत  :  क्‍या  मैं  आपके  द्वारा  आगे  की  कार्यवाही  चलाने  से  पहले  मंत्री

 महोदय  से  हुई  अपनी  बातचीत  के  आधार  पर  संक्षिप्त  निवेदन  कर  सकता

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  नहीं  ।  इस  प्रकार  नहीं  ।

 प्रएन  यह  है  :

 खंड  3,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।”!

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  3,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  और  अन्य  शासकों  की  नियुक्ति

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  खंड  4  पर  विचार  करते  हैं  ।

 श्री  गिरघारी  लाल  क्‍या  आप  प्रपने  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  गिरधारो  लाल  मार्गव  :  मैं  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  उत्तम  राठोड़--भनुपस्थित  ।

 श्री  पी०सी०  थामप्त  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  ।9  और  20,--

 उसके  गठन  में  कोई  त्रुटि  हैਂ  का  लोप  किया  (58)
 भी  के०एस०  राब  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 :

 पृष्ठ  4,--

 पंक्षित  12  से  17  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया

 “4(1)  भ्रध्यक्ष  और  अन्य  न्‍्यासी  ऐसी  सभिति  की  सिफारिश  पर  भारत  के  राष्ट्रपति  द्वारा

 नियुक्त  किए  जिसमें  निम्नलिखित

 राज्य  समा  का

 लोक  सभा  का  अध्यक्ष  ;
 लोक  सभा  में  विपक्ष  का

 राज्य  समा  में  विपक्ष  का

 (8)  लोकपाल
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 मारतीय  प्रेस  परिषद  का  अध्यक्ष  ;  और

 मारत  के  राष्ट्रपति  का  एक  नाम  निर्देशिती  ।”  (101)

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  18,--
 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  (102)

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  21,--

 शासक
 '

 के  स्थान  पर  न्यासीਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाये  (103)
 पृष्ठ  4,  पंक्ति

 में  के  पहचात्‌  सत्यनिष्ठा  औरਂ  अंतः:स्थापित  किया  जाये  )

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  22,--

 के  स्थात  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाये  व्यावसायिक

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  24,-  ा

 के  स्थान  पर  प्रतिस्पाषित  किया  जाये

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  26,--

 के  स्थान  पर  प्रतिस्वापित  किया  जाये

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  27,---

 अत  में  निम्नलिखित  जोड़ा

 भ्यासी  एक  ऐसा  व्यक्ति  होगा  जिसके  पास  व्यावसायिक  ज्ञाम  तथा  प्रसारण
 ओर  टेलिकास्टिग  में  अनुभव  (108)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कुसम  कृष्ण  मूर्ति--अनुपस्थित  ।

 श्री  बसंत  साठ  :  वह  चले  गए

 भरी  एस०  कष्ल  कुमार  :  मैं  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  क्योंकि  मैं  एक
 करण  चाहता  हूँ  ।

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  4-

 पंक्ति  12  से  17  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया  जाये  --

 4(1)  निदेशक  बोर्ड  बा  अध्यक्ष  और  अन्य  निदेशक  ऐसी  समिति
 की  सिफारिश  पर  भारत

 के  राष्ट्रपति  द्वारा  नियुवत  किए  जिसमें  निम्नलिखित

 समा  का

 लोक  समा  में  विपक्ष  का

 समा  का

 राज्य  सभा  में  विपक्ष  का
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 एस०  कृष्ण

 (2)  संसद  द्वारा  निर्वाबित  पांव  सदस्य--तीन  लोक  समा  से  तथा  दो  राज्य  सभा
 और

 तीन  विशेषज्ञों  को  उपयुक्त  समिति  द्वारा  सहयोजित  किया  जाएगा  ।

 खण्ड  4(1)  के  अधीन  सहयोजित  किए  गए  विशेषज्ञों  को  उपयुक्त  समिति
 के  विनिधिचयों  में  मत  देने  का  अधिकार  नहीं  होगा  ।

 समिति  को  सिफारिश  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्वीकार  की  जाएंगी  और  बोड  के
 अध्यक्ष  तथा  निदेशकों  को  नियुक्तियां  तदनुसार  की  जाए  (169)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  मालिनी  भट्टाचाय॑  ।

 श्रीमती  मालिनी  मट्टाचार्य  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिए  गये  स्पष्टीकरण  को  देखते
 हुए  मैं  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रही  हू  ।

 सख्य

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  गुलाबचन्द

 भी  गुलाबचन्द  कटारिया  :  मैं  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अनन्तराव  देशमुख--अनुपस्थित  ।

 श्री  वाई०एस०  राजशेखर  रेड्डी  ।

 भ्रो  बाई०एस०  राजहोखर  रेडडो  मैं  अपने  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूँ  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  ए०एन०  सिंह  देव  ।

 क्री  ए०एन०  सिह  देव  :  मैं  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कुमारमंगलम  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  संशोधन  संख्या  286  संशोधन
 169  के  समान  है  जो  पहले  हो  प्रस्तुत  किया  जा  चुका
 श्री  अमर  राय  क्या  आप  प्रपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  है  ?

 श्री  असर  रायप्रधान  :  मैं  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूँ  ।

 डपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  राम  गणेश  कया  भ्राप  भ्रपना  संक्षोषम  प्र  स्तुत  कर  रहे
 प्रो०  राम  गर्भश  कापसे  :  मैं  संशोध+  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  गिरघारी  लाल  क्या  आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे
 भो  गिरघारीलाल  मागंव  :  मैं  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  हरीश  क्या  आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  हरोश  राबत  :  मैं  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 झ्ी  समरेख  कन्ड  मैंने  सुकाव  दिया  था  कि  वध्यक्ष  के  चुनाव  के

 लिए  दो  व्यक्ति  अवध्य  होने  चाहिए  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  इस  बारे
 में  बया  कार्यवाही  की  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  करेंगे  तो  मैं  आपको  बोलने  के  लिए
 समय
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 झो  समरेखा  क्रहू  :  मैं  सशोघन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 ओऔ  ए०के०  राय  :
 उपाध्यक्ष  मुझे  भी  दो  संक्षोधन  प्रस्तुत  करने

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  आपके  संशोधन  सूची  में  नहीं  लेकिन  फिर  भी  मैं  आपको  बोलने  को

 प्रनुमति  दू
 भी  पो०सो०  बामस  :  उपाध्यक्ष  उप-खंड  2  में  गवनंर  की  नियुक्तित  की  व्यवस्था  है  ।

 गवनंर  की  एक  समिति  द्वारा  की  जानी  है  जिसमें  राज्य  समा  के  समापति  आदि  होंगे  ।  इस
 खंड  2  में  कहा  गया  है  :

 गवनंर  की  नियुक्ति  केवल  इस  कारण  अविधिमान्य  नहीं  हो  जाएगी  कि  उपधारा  (1)
 के  अधीन  नियुक्त  समिति  में  कोई  रिक्ति  है  या  उसके  गठन  में  कोई  त्रटि

 इसमें  बड़ा  भारी  दोष  है  क्योंकि  यदि  गवनंर  की  नियुक्ति  करने  वाली  समिति  में  कोई  त्रुटि  है
 तो  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  एतराज  नहीं  किया  जायेगा  ।  राज्य  समा  के  सभापति  के  यदि  कोई
 और  गवनंर  की  नियुक्ति  करेगा  तब  भी  कोई  भ्रापत्ति  नहीं  की  जाएगी  ।  इसलिए  मैंने  अपने  संशोधन
 में  कहा  है  कि  :

 उसके  गठन  में  कोई  त्रुटि  हैਂ  का  लोप  किया  जाए  ।

 श्री  के०एस०  रांब  :  मैंने  यह  संशोधन  इसलिए  प्रस्तुत  किया  है  क्योंकि  इस  खंड  में
 यह  कहा  गया  है  कि  गवनंरों  की  नियुक्ति  राज्यसभा  के  प्रंस  परिषद  के  अध्यक्ष  ओर  भारत
 के  राष्ट्रपति  के  नामनिर्देशिती  द्वारा  ही  की  इसलिए  मैंने  के  नेताਂ  को  मी  इसमें
 सम्मिलित  करना  उचित  समभा  है  ।  मेरी  यही  मंशा  ऐसा  अन्य  लोगों  द्वारा  व्यक्त  राय
 को  देखते  हुए  मी  किया  गया  मैं  इसे  मंत्री  महोदय  पर  छोड़ता  हूं  क्योंकि  बह  पहले  ही  अपने

 विचार  व्यक्त  कर  चुके  परन्तु  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  यह  सुनिदिच्तत  करें  कि  ईमानदार

 व्यक्तियों  को  ही  इसमें  मनोनोत  किया

 भी  एस०  कृष्ण  कमार  :  मैंने  अपने  संशोधन  को  दो  बातें  सम्मिलित  करने  के  लिए

 प्रस्तुत  किया  इनमें  से  एक  सिद्धांत  तो  यह  है  कि  चयन  की  विष्वसनीयता  को  बढ़ाने  तथा

 दुलगत  चयन  को  रोकने  के  लिए  चयन  प्रक्रिया  में  विपक्ष  को  हामिल  किया  जाए  ।  मैं  सर्वत्ृम्मति

 को  देखरों  हए  संशोधन  के  उस  भाग  को  वापस  ले  रहा  मैं  मंत्री  महोदय  से  अाह्यासन

 लेना  चाहता  हूं  कि  चूंकि  चयन  समिति  का  प्रमुख  उसकी  सिफारिश  को  तुरन्त  ही
 स्वीकार  किया  जाना  यह  खण्ड  जिस  रूप  में  बनाया  गया  इसमें  खामी  रह  गई  है
 जिससे  सरकार  इसे  पुनविचार  के  लिए  भेज  सकती  तथा  यह  भी  स्पष्ट  नहीं  है  कि  क्या  चयन

 समिति  प्रत्येक  पद  के  लिए  एक  पेनल  अथवा  केवल  नाम  का  एक  संट  कृपया  बहू  यह

 करण

 भरी  पी०ध्रार०  कमारमंगलम  :  यदपि  मैं  वास्तव  में  मतंक्य  की  वजह  से  अपने  संशोधन  पर

 जोर  नहीं  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  आश्वासन  चाहूंगा  कि  मारत  के  राष्ट्रपति  द्वारा  नामित

 व्यगित  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  से  अथवा  सरकार  म  प्रतिनिधित्व  करने  वाला  कोई  अधिकारी

 नहीं  बल्कि  वह  संस्कृति  प्रथवा  कला
 के

 क्षेत्र  में  कोई  ख्याति  प्राप्त  व्यक्ति

 भरी  ए०के०  राय  :  मैं  अपने  अविश्वमान  संश्ोघत  पर  जोर  देना  चाहता  हूं  ।
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 —  —_-—__——_—  जज सकते
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  ऐसा  नहीं  कर  सकते

 श्री  ए०के०  राय  :  मैंने  इस  संशोधन  के  संबंध  में  जो  पहले  सुझाव  दिया  यह  यही  था  ।  वे

 कहेते हैं  कि  चेयरमेन  और  अन्य  शासकों  की  नियुक्ति  राज्य  सभा  के  प्रेस

 काउंसिल  के  चेयरमैन  तथा  भारत  के  राष्ट्रपति  के  एक  नामित  थ्यवित  की  जायेगी  ।  मेरे  विचार

 में  यह  बात  वर्गीज  समिति  द्वारा  दिये  गये  सुभप्व  से  ठीक  उलट  चन्दा  समिति  ने  शासकों  का

 शयन  सरकार  की  इच्छाओं  पर  छोड़  दिया  फिर  वर्गीज  समिति  ने  यह  सुझाव  दिया  था

 कि  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  तथा  लोक  पाल  चयन  करेंगे

 मेरा  सुझाव  है  कि  इससे  भारत  के  उप  प्रेस  काउन्सिल  के  चेय  रमेन  तथा  लोक  सभा
 के  अध्यक्ष  को  सम्बद्ध  कर  लिया  जाना  मैं  आपके  हाथ  मजबूत  कर  रहा  यदि  इन
 तीनों  को  चयन  का  प्रधिकार  दिया  जाये  तो  वह  सन्तुलित  चयन  होगा  ।  उपराष्ट्रपति  राज्य  समा
 का  पदेन  समापति  इस  समा  का  पीठासीन  पदाधिकारी  इस  इससे  दोनों
 सदनों  का  सन्तुलन  स्थापित  हो  जाएगा  ।  इनके  बीच  में  प्रेस  काउन्सिल  का  चेयरमंन  कार्य
 वे  चयन  करेंगे  और  यह  बिल्कुल  ठीक  मैं  चाहता  हूं  कि  इसमें  युवावर्ग  नौकरी  पेशा  वर्ग
 का  और  कृषक-वर्ग  का  एक  एक  प्रतिनिधि  नामजद  कर  लिया  जाना  ताकि  बोडे  में  जिन
 शासकों  का  चयन  वे  सन्तुलित  रूप  से  कार्य  करें  ।

 क्री  पी०  उपेस  :  प्रसार  मारती  भारत  की  संसद  के  प्रति  जवाबदेंह  इस  हम
 समभते  हैं  कि  एक  व्यक्ति  जिसे  संसद  के  दोनों  सदनों  अर्थात  भारत  के  उपराष्टपति  निर्वाचित
 किया  जाता  इस  चयन  समिति  के  प्रमुश्ल  के  रूप  में  उत्कृष्ट  रूप  से  उपयुक्त  होंगे  ।  ने  चयन
 समिति  में  प्रतिनिधित्व  करने  के  लिए  संसद  से  किसी  अन्य  कार्य  करने  वाले  को  नहीं  भेजा  है

 न  तो  सभा  का  नेता  और  न  ही  विपक्ष  का  नेता  जब  इसमें  समा  का  नेता  ही  नहीं
 समिति

 से
 विपक्ष  के  नेता  को  लेने  का  प्रश्न  ही  नहीं  लेकिन  यह  चयन  समिति  पर  छोड़  दिया

 जायेगा  कि  बोड्ड  के  सदस्यों  का  चयन  करते  समय  समी  महत्वपूर्ण  लोगों  से  परामर्श  किया  जाए  ।

 श्री  राय  ने  एक  मुह  उठायः  है  ।  कानूनी  पारिभाषिक  छाब्द  इस  प्रकार
 चयन  समिति  में  किसी  रिक्ति  से  चयन  में  विवाद  नहीं  आना  लेकिन  चयन  सभी  तीनों
 सदस्यों  द्वारा  तमी  किया  जब  वे  उपस्थित  यह  बात  चयन  समिति  पर  छोड़  दी
 जायेगी  ।  वे  किस  प्रकार  चयन  क्या  वे  एक  पैनल  भ्रथवा  एक  नाम  अथवा  केवल  लोगों
 का  एक  सेट  यह  ल्‍यन  समिति  पर  छोड़  दिया  जायेगा  ।  हम  चयन  समिति  को  आदेश  नहीं  देना
 चाहते  ।  मैं  इस  बात  को  इस  समिति  के  विकल्प  पर  छोड़ता  जहां  तक  राष्ट्रपति  के  नामजद
 व्यक्ति  या  संबंब  इत  समर  विचार  यह  है  कि  वह  एक  विशेषज्ञ  और  प्रच।र  माध्यम
 से  एक  विशेषज्ञ  वपकक्‍ति  होता  च  मेरे  विचार  में  हम  उप्त  पर  प्रडिग  रहेगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्री  पी०  उपेन्द्र  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  संशोधन  संख्या  367,  368
 और  369  को  लेता

 संशोधन  किया  प्या  :

 पृष्ठ  4  पंक्ति  12  में  शासकਂ  के  स्‍थान  पर  नामनिदिष्ट  क्षदश्याँ
 भोर  निर्वाचित  सदस्यों  के सिवाय  कोई  अस्य  सदस्यਂ  रखें  ।  (367)
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 पृष्ठ  4  पंक्ति  4  शब्दों  के  पश्चात्‌  समिति  का  अध्यक्ष  होगाਂ  शाब्द
 झ्ंत.स्थापित  (368)

 पृष्ठ  4  पंक्ति  8  से  26  तक  में  के  स्थान  पर  जहां  मी  बह  आता

 (369)

 डपेसा )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पी०पी०  क्या  आप  अपना  संशोधन  ले  रहे  हैं  ?

 प
 झरी  पी०सो०  भामस  :  मैं  अपना  संशोधन  वापस  लेना  चाहता  था  परन्तु  मुझे  कोई  उत्तर  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  प्रपना  संशोधन  बापस  लेने  के  लिये  सदस्य  महोदय  को  सभा  की

 अनुमति  है  ?

 अनेक  मानमोय  सदस्य  :  हां  |

 संशोषन  संल्या  58,  समा  को  अनुमति  बापस  लिया

 झरी  कें०एस०  राब  :  मैं  अपना  संशोधन  वापस  लेता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कया  श्री  के०एस०  राय  को  अपना  संशोतन  वापस  लेने  वी  अनुमति

 कई  माननीय  सदस्य  :  हां  ।

 संशोपन  संश्या  101  से  108  समा  को  प्रनभति  से  बापत  लिए

 उपाध्यक्ष  महो दय  :  श्री  एस०  क्ृप्ण  कुमार  ।

 श्री  एस०  कृष्ण  कमार  :  मंत्री  महोदय  को  यह  बताना  चाहिए  कि  क्‍या  यह  प्रश्येक

 पद  के  लिए  एक  ही  नाम  पर  विचार  यररंगे  भ्रथवा  इसके  लिए  पैनल  क्या  उन्हें
 समिति  को  भपने  निर्णय  पर  पुनविचार  फरने  के  लिए  कहने  का  अधिकार  ये  दो  स्पष्टीकरण

 मंत्री  महोदय  द्वारा  दिए  जाने  चाहिए  ।

 झी  पी०  उपेमा  :  ऐसे  प्रतिष्टित  व्यक्तियों  से  गठित  समिति  पर  हम  अपनी  इच्छा  नहीं  थोप

 सकते  ।  उन्हें  अपनी  प्रक्रिया  तैयार  करने  की  स्वतंत्रता  मिलनी  जो  भी  रह  उस

 सम्बन्ध  में  नियमों  के  अन्तर्गत  प्रावधान  किया  जायेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  मंत्री  महोदय  का  कहना  है  कि  नियमों  में  प्रावधान  किया  जायेगा  ।

 भ्री  एस०  करण  कमार  :  मैं  अपना  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  सभा  की  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  अपना  संशोधन  वास  लेने  के  लिए  सदस्य  महोदय  को  सभा  की

 अनुमति  है  ?

 अनेक  भागनीय  सदस्य  :  हां  ।

 सं्ोधन  संख्या  169,  समा  की  अनुमति  बापस  लिया  गधों  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रइन  यह  है  :
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 खण्ड  4,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  4,  संशोधित  रूप  विधयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  और  कार्यपालक  सदस्य  की  शक्षितयां  और  क्त्य

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  खण्ड  5,  श्री  राव  ।

 श्री  के  ०एस०  राव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  4,

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाए  (109)

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  30,

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाए  (110)

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  )।  --

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाए  (।।।)

 मेरी  एक  मात्र  शंका  अवधि  के  सम्बन्ध  में  है  जिसे  मैंने  अभिव्यकत  कर  दिया  परन्तु  दोनों
 पक्षों  की आपसी  सहमति  को  सामने  रखते  मैं  इसे  वापस  लेता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  क्या  अपना  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  सदस्य  महोदय  को  समा  की

 अनुमति  है  ?

 अनेक  मानमीन  सदस्य  :  हां  ।

 संशोधन  109,  110  तथा  111,  समा  को  अनुमति  से  वापस  लिए  गये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  एक  सरकारी  संशोधन  संख्या  370  है  ।

 संशोधम  किया  गया  :

 लाए  की [
 पृष्ठ  4  पंक्ति  18  से  32  तक  के  स्थान  पर

 ॥  “5  कार्यंपालक  सदस्य  निगम  का  कार्यपालक  सदस्य
 कार्यपालक  सदस्य  की  दाक्तियां  <  होगा  बोर  के  नियंत्रण  और  पर्यवेक्षण  के  भ्रधीन ॥

 क्‍्तयों और  कृत्य  |  रहते  बोर्ड  को  ऐसी  शक्तियों  का  प्रयोग  और  ऐसे
 |  कृत्यों  का  निर्वहन  करेगा  जो  वह  उसे  प्रत्यायोजित  करें  ।”?

 (370)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्र<न  यह  है  :

 खण्ड  5,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 5,  संझोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया
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 खण्ड  6--  अध्यक्ष  भौर  भ्रम्य  जासकों  को  सेवा  को  आदि

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  लण्ड  6।  श्री  के०एस०  क्या  आप  अपना  सश्ोधन  पेश  कर  रहे

 भरी  के०एस० राब  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  41,--

 का  के  स्थात  पर  के  आधे  शासकਂ  प्रतिस्थापित  किया
 68

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  42,--

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  (69)

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  43,--

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  (70)

 पृष्ठ  5,  पक्ति  1,--

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  (71)

 पृष्ठ  5,  पंक्ति  6,--

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  (72)

 फ्ष्ठ  4,

 पंक्ति  33  से  37  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया

 “6(1).  का्थंपालक  ग्यासी  न्यासी  (  और  गन्यासी

 पूर्णकालिक  न्यासी  होंगे  और  ऐसा  प्रत्येक  न्यासी  उस  ता  रीख  जिसको  वह  अपना  पद  प्रहण
 करता  चार  वर्ष  की  अवधि  तक  पद  धारण

 (2)  अंशकालिक  न्यासियों  की  पदायधि  चार  बं  होगी  किन्तु  ऐसे  न्यासियों  में  से  आधे  प्रत्येक

 दूसरे  बर्ष  के  अवसान  पर  सेवानिवृत्त  हो  जायेंगे  ।””
 (112)

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  39,--

 शासकों  ”  के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाये  (113)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आन्तराव  वेशमुख---उपस्थित  नहीं  ।

 श्री  उपस्थित  नहीं  ।

 श्री  के०एस०राब  :  जैसा  कि  मैंने  पहले  मी  कहा  है  कि
 6

 वर्ष  की  कार्यविधि  बहुत  अधिक

 परन्तु  जैसा  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  आदबासत  दिया  है  कि  वे  उस  पर  पुनविद्यार  करेंगे  तया

 उन्होंने  फिर  कहा  कि  यह  उनका  पहला  अवसर  है  जब  कि  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  है  तथा

 जिस  पर  कि  अनुमव  के  भ्राघार  पर  संशोधन  प्रस्तुत  किए  जा  सकते  इसलिए  मैं  संशोधन  बापस

 सेता  हूं  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सरकारी  संशोवन  संख्या  37  से  377  भी

 संशोधन  किए  गए  :

 पृष्ठ  4  पंक्ति  33  से  35  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखें  :

 “6(1)  अध्यक्ष  अंशकालिक  सदस्य  होगा  और  उस  तारीख  से  जिसको  वह  अपना  पद  ग्रहण
 करता  है  छह  वर्ष  की  अवधि  तक  पद  घारण

 कार्यपाऊुक  सदस्य  और  सदस्य  पूर्णकालिक  सदस्थ  होंगे  और

 ऐसा  प्रत्येक  सदस्थ  उस  तारीख  से  जिसको  वह  पद  ग्रहण  करता  है  छह  वर्ष  की  अवधि
 तक  या  बासठ  वर्ष  की  आयु  प्राप्त  कर  ने  तक  जो  भी  पूब॑ंतर  पद  घारण
 करेगा  ।”  (371)

 पृष्ठ  4  पंक्ति  36  में  के  स्थान  पर  रखे

 पृष्ठ  4  पंक्ति  37  के  पश्चात  निम्नलिखित  अंतःस्थापित  (372)

 निर्वाचित  सदस्य  की  पदावधि  दो  वर्ष  या  तब  तक  जब  तक  वह  निगम  का  कमंचारी
 बना  रहता  जो  भी  पूव॑ंतर  होगी  ।”  (373)

 पृष्ठ  4  पंक्ति  39  से  43  तक  में  ओर  शब्दों  के  स्थान  जहां

 भी  वे  आते  क्रशः  और  रखें  ।  (374)

 पृष्ठ  4  पं।क्त  46  किया  गयाਂ  के  स्थाम  पर  या  निर्वाचित  रखें  ।

 (375)

 पृष्ठ  5  पंक्ति  10  निम्नलिखित  पूर्णकालिक  सदस्य  निगम  के  कमंचारी  होंगे
 बे  ऐसे  बेतनों  और  भत्तों  केਂ  (376)

 पृष्ठ  5  पंक्ति  6  शासकਂ  के  स्थान  पर  और  अंशकालिक
 सदस्य  (377)

 पी  ०  उपेस )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  श्री  के०एस०राव  को  अपने  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  सभा  की
 अनुमति  है  ?

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 संशोषन  स  र्या  68  से  72,  112  और  113  सभा  को  अनुमति  से  बापस  लिए  गये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  6,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ  ।

 खष्ड  6  संशोषित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |
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 खष्ड  --7-  अध्यक्ष  और  ध्ासकों  का  हटाया  जाना  और  बिलस्थन

 सपाष्यक्ष  महोदय  :  श्री  क्या  आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 भी  के  ०एस०  राव  :
 मैं  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  क्योंकि  यह  केवल  नाम

 का  परिवंतन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  स०कृष्ण  कुमार  क्‍या  आप  प्पने  संशोधन  प्र६तुत  कर  रहे  हैं  ?

 भरी  एस०क्ष्ण  कूमार  :  यह  केवल  नामावली  के  सम्बन्ध  में  मैं  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रो  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा--प्रस्ताव  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  अनन्तराव  देशमुख--अनुपस्थित  ।

 श्री  क्या  आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 भी  पी०आर०  कुमारमंगलम  :  मैं  प्रपने  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  हरीश  क्‍या  आप  अपने  संशोघन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 भी  हरीश  राबत  :  नहीं  ।  मंत्री  को  मुस्कराना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सरकारी  संशोधन  378  से  385  तक  हैं  ।

 संक्षोषत  किए  गए  :

 पृष्ठ  5  पंक्ति  8  में  शासकਂ  के  स्थान  पर  सदस्यਂ  नाम  निदिष्ट  सदस्य
 ओर  निर्वाचित  सदस्य  के  सिवाय  अन्य  सदस्य  रखें  (378)

 पृष्ठ  5  पंक्ति  13  ओर  14  के  स्थान  पर  निम्नलिखित

 (2)  राष्ट्रपति  पदेन  निर्वाचित  सदस्य  का  नाम--निदिष्ट  सदस्य  के  अध्यक्ष  या
 अन्य  सदस्य  जिसके  बारे  में  उपधघारा  (1)  के  (379)

 पृष्ठ  5  पंक्ति  19  ओऔर  20  '  धबद  का  लोप  (380)

 पृष्ठ  5  पंक्ति  32  ओर  31  में  के  स्थान  पर  (381)

 पृष्ठ  5  पंक्ति  23  के  पश्चात  निम्नलिखित  स्थापित  कर  :

 किसी  ऐसे  अपराध  के  लिए  सिद्ध  कोष  ठहराया  गया  है  जिसमें  नैतिक  अधमता

 अन्तवंलित  याਂ  (382)

 पष्ठ  5  पंकित  26  और  27  के  स्थाम  पर  निम्नलिखित  रखें  :

 आदेश  किसी  अंशकालिक  सदस्प  को  पद  से  हटा  सकेगा  यदि  वह
 दिवालिया  न्यायनिर्णीत  किया  गया  है  या  किसी  ऐसे  अपराध  के  लिए  सिद्धदोष  टहराया
 गया  है  जिसमें  ने  तक  अधमता  अंतवलित  या  जहां  वह  राष्ट्रपतिਂ  (383)
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 पृष्ठ  5  पंक्ति  30  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखें  :

 “(4)  यदि  पदेन  नामनिदिष्ट  सदस्य  या  किसीं  निर्वाचित  सदस्य  के  अध्यक्ष  या

 कोई  पूर्णालिक  (284)

 पृष्ठ  5  पंक्ति  38  से  45  तक  के  स्थान  पर  जहां  कहीं  यह  शब्द  आया
 शब्द  (385)

 पी०  उपेस ्)

 उपाध्यक्ष  सहोवय  :  प्रएन  यह  है  :

 खण्ड  7,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकत

 लण्ड  7,  संझ्ोघित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया

 शासक  थोर्ड  की  बेठक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  के०एस०  क्या  आप  खण्ड  8  में  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे

 श्री  के  ०एस०राब  :  मैं  अपने  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  एस०क्रृष्ण  क्या  आय  अपना  संशोजन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  एस  ०कष्ण  कूमार  :  मै  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पी०आर०कुमारमंगलम  क्या  आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 भरी  पी०भार०कमारसंगलम  :  मैं  आग्रह  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  हरीश  क्‍या  आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  हरीश  राबत  :  हम  तो  चाहते  थे  कि  कुछ  समझदारी  जो  हमने  इनको  दी  कुछ  और  मी

 हम  से  ले  लेते  तो  बिन  और  ज्यादा  अच्छा  बन  लेकिन  मंत्री  महोदय  जिही  बच्चे  की  तरह
 बड़े  हुए  इस  चोज  वो  देखते  हुए  पं  अमेंडमेंट  मूव  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  करेंगे  ।

 सरकारी  संशोधन  386  और  387  हैं  ।

 संशोधन  किए  गए  :

 पृष्ठ  5  पंक्ति  46,  पृष्ठ  6  पंक्ति  3,  6,  10  में  बोडंਂ  के  स्थान  पर

 (286)

 पृष्ठ  6  पंक्ति  3,  4,  7,  !।  में  भौर  छाब्दों  के  स्थान  पर
 और  शब्द  रखें  ।  (387)

 पो०
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  ',  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  |ਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 खंड  8,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  जोड़  दिया

 के  प्रथिकारों  धोर  अन्य  कमंचारी

 उवाध्यक्ष  महोदय  :  खंड  9  में  एक  सरकारी  संशोधन  संरूया  388  है  |

 संशोधन  किया  गया  :

 पृष्ठ  6  १२,  पंवित  15  और  ।6  के  स्थान  पर  निम्नसिल्लित  रखें  :

 वी  निगम  भर्ती  बोर्ड  में  परामर्श  करके  महानिदेशक
 निदेशक  और  ऐसे  अन्य  अधिकारियों  बो  और  अन्य  कर्मचारियों  को  नियुक्त  कर
 सकेगा  जो  प्रावश्यक  हों  ।  (388)

 पी०

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रषन  यह  है  :

 खंड  9,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा

 झंड  9  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  भर्ती  थोडों  की  स्थापना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  10,  श्री  राव  ।

 श्री  के०एस०  शाब  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :-

 पृष्ठ  6,  पक्ति  22,--
 /  लिएਂ  के  पहचात्‌  राज्य  मुख्यालय  में  कम  से  कमਂ  अस्त  स्थापित  किया  जाये  ।

 (45)

 पृष्ठ  6,  पंक्ति  23,--

 ''  के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।  (46)

 पृष्ठ  6,  पंक्ति  26,--

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।  (47)

 पृष्ठ  €,  पंक्ति  26,--

 निरदिप्ट  शासकਂ  के  स्थान  पर  निदिष्ट  न्यासीਂ  प्रतिश्याषित  किया  जाए  ।($8)

 खड  ।0  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मर्तो  बोर्ों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  करते

 समय  मेरी  यह  इच्छा  है  कि  प्रत्येक  राज्य  मुख्यालय  में  बम  से  एक  नियुक्ति  ओआई  का  गठन  किया
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 —  «  -+  ++++  वन  लनिन७?७ीनन-नीननानान ने  लननन  तल  ae  अजनान  रनीओंथन जे  अननननना  oe  ऑन  जिनागनगीगिएणए  ee  ७

 श्री  के०एस०

 जाये  ताकि  स्थानीय  संस्कृति  आदि  के  विभिन्‍न  कार्यत्रमों  में  विशेषज्ञों  आदि  के  साथ  कोई
 अन्याय  न  हो  ।  इसी  से  मैंने  ऐसा  किया  ।  यदि  मंत्री  महोदय  इस  बात  का  आश्वासन  देंगे
 कि  स्थानीय  लोगों  तथा  स्थानीय  प्रतिमाशाली  व्यक्तियों  के  साथ  किसी  प्रकार  का  अन्याय  नहीं

 होगा  तो  इस  संशोधन  को  वापस  ले  सकता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 श्री  जी०एम०  बनातवाला--उपरिथत  नहीं

 प्रो०  संफुद्दीन  सोज  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ

 पृष्  5  60,---

 पंक्ति  29  के  पश्चात्‌  निम्नलिखित  भ्रस्त:स्थापित  किया  जाए

 मर्ती  बोर्ड  में  प्रल्पसंख्थक  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों
 को  सम  तनिधित्व  दिया  जायेगा  ।'  (338)

 उपाध्यक्ष  मैं  अपने  संशोधन  को  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  समभता  खंड  10  के  उपखंड
 2  में  भाया  है

 बोर्ड  जिन  सदस्यों  से  मिलकर  बनता  है  उन  सदस्यों  की  श्रहंताएं  मौर  सेवा  की  अन्य

 शर्तें  और  वह  जिसके  लिए  वे  पद  धारण  करेंगे  ऐसी  जो  विहित  की  जाये  |ਂ

 मेरी  इच्छा  है  ओर  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  मेरे  संशोधन  का  उत्तर  दें  ।  यह
 निर्धारित  करने  में  कोई  बुराई  नहीं  है  कि  बशर्ते  कि  भर्ती  बोर्डों  में  अल्पसंख्यक  अनुसूचित
 जातियों  और  जनुसूचित  जनजातियों  का  भी  उचित  प्रतिनिधित्व  मैं  यह  प्ंशोधन  किसलिए
 प्रस्तुत  कर  रहा  हूं

 ?  या  तो  हमें  आरक्षण  हटाने  का  निर्णय  लेना  चाहिए  भ्रौर  गुणों  के  आधार  १र
 निर्णय  लेना  चाहिए  और  पिछड़े  ६ुए  समुदायों  के  सभी  सदस्यों  को  अतियोगी  क्षमता  प्रदान  करनी
 चाहिए  अथदा  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  हम  इन  लोगों  के  साथ  न्याय  कर  रहे  मैं
 यहां  मण्डल  आयोग  के  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कहूंगा  ।  हाल  ही  मे  प्रधानमंत्री  महोदय  ते  सदन  को  यह
 आहइवासन  दिया  कि  वह  आर्थिक  पहलू  पर  विचार  कितु  इससे  पूर्व  भी  उन्होंने  कहा  कि
 सामाजिक  भोर  शैक्षणिक  तोर  पर  पिछड़े  लोगों  को  लिया  मैं  मुसलमान  समुदाय  के  संबंध
 में  दो  शब्द  कहता  चाहना  हूं  ।  मुसलमान  समुदाय  क्षणिक  और  प्राथिक  दृष्टि  से  मी
 पिछड़ा  हुआ  अतः  प्रसार  मारती  नियुक्ति  बोर्ड  में  इनके  प्रतिनिधित्व  का  अधिक  महत्व  होगा  ।
 यह  प्रइदन  भी  अधिक  महत्वपूर्ण  होगा  क्योंकि  इस  पर  भी  मण्डल  आयोग  का  प्रभाव  मैं
 चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  इस  सुझाव  की  ओर  घ्यान  दें  कि  भर्ती  बोई  में  अल्पसंखूयव

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  सदस्य  मी  हों  ।

 थ्रो  पी०  उपेम्द्र  :  जहां  तक  श्री  के०एस०  राव  के  मुह  का  सम्बन्ध  है  हम  नियमों  अनुसार
 क्षेत्रीय  भर्ती  बोड  की  भी  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  क्योंकि  उन  सभी  लोगों  की  एक  केन्द्रीय  स्थान  पर

 नियुक्ति  करना  असम्भव  ध्सका  भी  एक  उपबन्ध  निश्चय  अन्तिम  निर्णय  निगम  के
 बोडं  को  हो  लेना  है  कि  कितने  लोग  होने  इस  बात  का  निर्णय  हम  उन  पर  छोड़ते  हैं  कि
 बया  राज्यवार  हों  या  क्षेत्रवार  ।

 जहां  तक  भर्ती  बोई  के  गठन  का  सम्बन्ध  सरकार  के  लिए  अमी  से  इसके  गठन
 का  निर्धारण  उचित  नहीं  मेरे  विचार  से  भर्ती  किये  जाने  वाले  लोगों  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  लेना
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 ज्पपथययपययययपयपयययएयएणएयणयणयणयणण

 प्रसार  मारती  बोड  पर  ही  छोड़  दिया  जाना  सामान्यतः  नियमों  में  हम  यही  कहेंगे  कि
 अल्पसंश्यक  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  ओर  महिलाओं  को  भी  उचित
 प्रतिनिधित्व  मिलना  हम  मार्गनिर्देशों  में  इसकी  ब्यवस्था  मार्गनिर्दशों  में  यह  बात

 होगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  कहा  कि  नियमों  और  मार्णनिर्देशों  में  इसको  व्यवस्था  की
 जायेगी  ।

 प्रो०  लेफुददीन  सोल  :  यदि  उन्होंने  समा  को  आइवबासन  दिया  है  कि  मार्गनिदेशों  में  बह
 संख्यक  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रतिमिधित्व  को  व्यवस्था

 करंगे'*****

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जो  गुछ  वह  समा  में  कहते  इसको  आएबासन  माना  जाता

 क्या  श्री  के०एस०  राव  को  अपना  संशोघन  वापस  लेने  के  लिए  सभा  की  अनुमति  है  ?

 अनेफ  भानतीय  सदस्य  :  हां  ।

 संझोधन  संस्या  45  हे  48,  सभा  की  अधुनति  बांफ्स  लिये  गये  ।

 उपाध्यक्ष  महोशय  :  गया  प्रो०  सेफुहीन  सोज  को  अपना  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  सभा  की

 सनुमति  है  ?

 अनेर  माषनीय  सबस्य  :  हां  ।

 संशोधन  संल्या  338,  सभा  की  अनुमति  थापस  लिया

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  सरकारी  संशोधन  संरूया  389  से  391

 संझोधन  किये  गये  :

 पृष्ठ  6  १  बित  23  में  के  रथान  पर  (389)

 पृष्ठ  6  पंक्‍ित  24-26  के  हथान  पर  निम्नलिखित

 ऐसे  वेतनमानों  बाले  पदों  १र  जो  केन्द्रीय  सरबार  के  संबुक्त  सचिव  के  बेतलमान  से

 कम न  हों  ।”  (390)

 पृष्ठ  7,  पंवित  |!  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया  जाए  :--

 अन्य  १देन  नामित  सदस्य  और  निर्वाचित  सदस्यਂ  (391)
 पी०

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदत  यह  है

 खण्ड  10,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बनेਂ

 ब्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 रण  10,  संजोजित रूप  विवेषक में  जोड़  दिया
 गया  ।
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 खण्ड  कर्ंणचारियों  को  सेवा  का  लिगम  को  अस्तरण

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  अब  श्रीमती  भट्टाचाय  बोलें  ।

 भीमती  मालिनी  भट्टाचायय  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं

 पृष्ठ  8,--

 14  से  18  का  लोप  किया  जायेਂ  (180)

 प्ष्ठ  8,--

 पंक्ति  19  से  23  का  लोप  किया  जायेਂ  (181)

 मंत्री  महोदय  से  स्पष्टीकरण  आने  से  पहले  हमने  संशोधन  संख्या  180  और  181  प्रस्तुत
 कर  दिया  क्योंकि  यह  एक  अत्यधिक  अनिष्टकारी  खण्ड  है  तथा  इसका  दुरुपयोग  किया  जा  सकता

 है  और  कमंचारियों  को  पीड़ित  किया  जा  सकता  अब  हम  सरकार  के  उत्तर  की  प्रतीक्षा  कर  रहे

 श्री  पो०  उपेख  :  उस  प्रकार  की  आह्ंका  का  कोई  कारण  नहीं  हम  इस  बात  का  ध्यान
 रखेंगे  कि  नियमों  से  कमंचारियों  को  पर्याप्त  संरक्षण  मिले  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  हम  अनुच्छेद  311  को  ही  हटाने  का  बार-बार  अनुरोध  कर

 रहे  जिसकी  यहां  नकल  कर  दी  गयी  है  |

 श्री  पी०  उपेगस्र  :  उस  पर  एक  विधेयक  प्राने  वाला  है  और  हम  तब  उस  पर  विचार  कर  सकते
 हैं  ।  यदि  यह  वहां  समाप्त  हो  जाता  तो  यह  सभी  जगह  समाप्त  हो  जायेगा  ।

 श्री  पी०आर०  कुमारमंगलम  :  हसे  संविधान  से  ही  हटाने  के  लिए  राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक
 आंदोलन  चल  रहा  है  और  यह  बात  हमारी  समभ  से  बाहर  है  कि  क्मंचारियों  को  जांच  के  बिना

 ही  नौकरी  से  क्यों  बर्खास्त  किया  जाता  है

 भी  सोमनाथ  चटर्जी  :  हम  इस  खंड  के  खिलाफ  हैं  ।

 श्री  पी०  उर्पेनत्न  :  अनुच्छेद  31]  को  पुनविचार  के  लिए  लाया  जा  रहा  यदि  यह  समाप्त

 हो  जाता  तो  यह  सभी  जगह  समाप्त  हो  जायेगा  ।  हम  उस  पर  सरकार  के  निर्णय  की  ही

 री  लालकृष्ण  आड्बाणों  :  वेसे  इस  समय  कर्मचारियों  के  मन  में  नाना  प्रकार
 की  आहछ्वंबएं  हैं  इसलिए  मैं  चाहृंगा  कि  सरकार  इसके  बारे  में  पूरी  तरह  आश्वस्त  करे  और  सदन
 को  भी  आहवरत  मेजर  परिवर्तन  हो  रहा  है  और  इस  समय  जो  सुझाव  उस  सुझाव  का  संबंध
 इनसे  नहीं  है  बल्कि  सब  लोगों  से  है  इसलिए  इसमें  हमको  कर्सेंस  क ेआधार  पर  घलना  चाहिए  कि

 इसमें  परिवर्तन  हो  रहा  पूरी  आष्वस्ति  सब  लोगों  को  नहीं  होती  और  जब  तक  यह  कारपोरेशन
 फाइनल  कमीटमेंट  न  कर  यह  इनके  ऊपर  मैं  इसके  बारे  में  बुध  नहीं  कहता  ।
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 झरो  पी०  उपेसा  :  मैंने  पहले  ही  कह  दिया  है  कि  प्रनुच्छेद  3।।  पुतरीक्षाधीन  सरकार  उस
 पर  निर्णय  करने  जा  रही  एक  बार  यह  हट  जाता  तो  यह  सभी  जगहों  से  हट  जायेगा  ।

 ht सोमनाथ चटर्जो : en से  कम हमें  इस बात का आश्वासन

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  गग  से  कम  हमें  हइस  बात  का  आश्वासन  चाहिए  कि  इस
 विधेयक  पर  राज्य  समा  में  चर्चा  के  दौरान  वे  इस  बात  को  ध्यान  में  रखेंगे  ।

 श्री  पी०  उपेगा  :  हम  उस  पर  विचार

 भी  सम्तोष  मोहन  देव  :  यह  एक  स्वायत्त  निकाय  यदि  आपने  एक  बार
 हस  खण्ड  को  क्ामिल  के  प्स  विधेयक  को  पारित  कर  तो  किर  आप  एस  मामले  में

 हस्तक्षेप  नहीं  कर  पायेगे  |  तव  आप  अपनी  मजबूरी  व्यक्त  वरेंगे  ।

 श्री  पी०  उपेना  :  ऐसी  बात  नहीं  इसे  किया  जा  सकता  पदि  अनुच्छेद  को  हटा
 दिया  जाता  तो  यह  सभी  जगह  हट  जायेगा  ।

 भी  पी०भप्रार०  कुमारमंगलम  :  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  और  के

 इस  बात  का  अनुमव  कर  सकते  हैं  कि  यह  अब  दहाते  का  एक  हिस्सा  बनने  वाला  यह  एक
 नियम  बनने  वाला  प्राप  अनुच्छेद  3]।  में  संक्षोधन  करके  इसे  हटा  नहीं  सबते  ।  आपको  इस
 अधिनियम  में  भी  संशोधन  करना  होगा  ।  फिर  इसको  आवध्यकता  कया  है  ?  श्री  उपेना  कृपया
 मेरी  बात  को  गलत  न  समभना  |  हम  विसी  चीज  को  करने  के  लिए  जोर  नहीं  दे  रहे  इसे  एक
 नीतिगत  मामला  मत  आग  यह  मत  समभि.ए  कि  अनुच्छेद  3।।  के

 जिसके  अन्तगंत  बिना  जांच  कराये  बर्खास्त  करने  का  प्रावधान  इसी  प्रकार  जारी  जब

 यही  आपका  निर्णय  जब  पूरा  सदन  उस  निर्णय  के  पक्ष  में  तो  आप  माक्संवादी  बामपंथी  दल  के

 संशोधनों  को  स्वीकार  क्‍यों  नहीं  करते  ।  उससे  समस्या  बत  समाधान  हो  जायेगा  ।

 क्री  सोमनाथ  चटर्शो  :  इस  कामून  को  एक  दिका-दाता  बनने  दीजिए  ।

 भरी  हरीश  रावत  :  लेटेस्ट  इंटरप्रिटेशन  आप  देखिए  और  जिस  तरीके  से  उसका  मिस-म्ूथ
 ब्युगेक्रेट्स  के  द्वारा  किया  गया  है  भोर  बुछ  लोगो  ५"  मिकाला  गह  हमारे  सबके

 दिमाग  में  इस  आटोनोमस  बाडी  के  अन्दर  यह  बजाज  रख  दिया  जायेगा  तो  इसका  मिस-यूज
 कम  चारियों  के  सिलाफ  किया  जायेगा  ।  उपेन्द्र  जी  ने  हमारे  सुझाव  को  माना  है  कि  एम्पलाइज  भोग
 बोर्ड  आफ  डायरेबटर्स  में  होंगे  ओर  दूसरी  तरफ  ब्लेक  लॉ  को  रक्षकर  के  ठंस  पहुंचाना  चाहते

 अगर  इसको  निकाला  तो  सरकारी  कमंचारी  इसका  बेलकम  करेगे  ।  मैं  निवेदन  करता  चाहता  हूं  कि

 हम  उन  लोगों  में  से  हैं  कि  कांग्रेस  गवन॑मेंट  में
 थे

 और  उसके  खिलाफ  लड़ते  रहे  मालिनी  जी  का

 जो  संशोधन  उसको  एक्सेप्ट

 म०प०

 श्री सोमनाथ शर्ट : मैं इसे समा येः सामने प्रस्तुत करना चाहता हो सकता है कि माननीय सदस्यों को इसको प्रति प्राप्त न हुई हो । इसमें कहा मया है कि क्षष्ड 227
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 —  कम  कक» +आ  भर अभ ८  करा

 सोमनाथ

 अर्थात्‌  पृष्ठ  8  पर  उपल्ण्ड  6,  लागू  नहीं  इसमें  कहा  गया  है  कि  आरोप-पन्र  आदि  का  मौका

 देने  के बाद  और  जांच  कराने  के  बाद  बर्खास्तगी  कंसे  हो  सकती  इसके  एक  उपबंध  जोड़

 दिया  गया  है  ।  हम  दोष-सिद्धि...एक  अपराधिक  भ्रारोप  सिद्ध  हो  जाने  के  आधार  पर  बर्खास्तगी  के

 उस  प्रस्तावित  उपबंध  के  साथ  छेड़-छाड़  नहीं  कर  रहे  वह  बरकरार  रहेगा  ।  मैं  एक  अन्य  मुद्दं
 केबारे  में  बात  कर  रहा  हूं  ।  इसमें  कहा  गया  है  :--

 खण्ड  लागू  नहीं

 औः्  कं  #  के
 वहां  लागू  नहीं  जहां  किसी  अधिकारी  या  कमंचारी  को  पदच्युत  करने  या  पद

 से  हटाने  या  अवनत  करने  की  शक्ति  रखने  वाले  किसी  प्राधिकारी  का  समाधान  हो  जाता  है
 कि  किसी  कारण  जो  उस  प्राधिकारी  द्वारा  लेखबद्ध  किया  युक्तियुक्त  रूप  से  यह
 साध्य  नहीं  है  कि  ऐसी  जांच  की  जाये  ।

 रेलवे  में  हड़ताल  के  दौरान  यह  बड़ा  प्रनिष्टकारी  सिद्ध  हुआ  यह  रेलवे  नियमों  के  उस
 नियम  14  (2)  के  अनुरूप  जिसका  प्रयोग  हजारों  कर्मचारियों  को  बर्खास्त  करने  में  बेहिचक  किया
 गया  और  उन्हें  अपने  बचाव  का  कोई  अवसर  नहीं  मिला  ।

 इसी  प्रकार  का  एक  महत्वपूर्ण  पृष्ठ  9  पर  खण्ड  7  से  सम्बद्ध  यह  भी  किसी
 प्रकार  से  मददगार  नहीं  हम  भी  अत्यधिक  चिन्तित  यह  प्राधिकार  इस  प्रकार  का  भी  नहीं
 होना  चाहिए  कि  यह  ऐसा  काय॑  जो  जनहित  अथवा  कमंचारियों  की  मलाई  के  विरुद्ध
 इसी  लिए  हमें  बुछ  संरक्षण  की  जरूरत  यह  एक  ऐसा  खण्ड  है  जो  हमारी  सहायता  नहीं  करता  ।
 इससे  इसे  एक  दिल्या-दाता  बनने  दीजिए  ।  मैं  श्री  उपेन्द्र  से  अनुरोध  करता  हूं

 क्री  बसन्‍्त  साठ  :  मैं  समझता  हुं  कि  जिस  मावना  से  हम  अब  इस  विधेयक  को  पारित  कर  रहे

 जो  एक  अत्यधिक  असाधारण  घटना  है  और  जो  एक  अत्यधिक  कुशल  दिल्षा-दाता  बनने  जा  रही
 मुर्के  यकीन  है  कि  निगम  के  कर्मचारियों  और  प्रबन्धकों  के  बीच  मघुर  सम्बन्धों  के  हित  में

 श्री  उपेन्द्र  इस  सुझाव  को  स्वीकार  करने  में  संकोच  नहीं  इस  बात  को  तुरन्त  आवध्यकता
 है  ।  यह  सभी  स्वीकृत  सिद्धांतों  को  कायम  रखने  के  लिए  हम  जिन्होंने  पूरे  जीवन  मजदूर
 संघों  के  लिए  कायं  विया  कमंचारियों  के  लिए  इस  प्रकार  के  संरक्षण  और  इस  निरंकुश  प्रावधान
 को  हटाये  जाने  की  मांग  करते  रहे  हैं  ।  मैं  श्री  उपेन्द्र  से  निवेदन  करू  गा  कि  वे  इस  संशोधन  को
 स्वीकार  यदि  आप  समभते  हैं  कि आप  इस  सदन  में  विलम्ब  नहीं  करना  तो  इसे  राज्य
 सभा  में  ले आइए  |  यदि  आप  ऐसा  कर  सकते  हैं  और  इसे  स्वीकार  कर  सकते  तो  इसमें
 कतई  भी  कोई  नुकसान  नहीं  है  ।  यह  कोई  प्रतिष्ठा  का  मामला  नहीं  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  श्रम  मंत्री  भी  अपना  सिर  हिलाकर  सहमति  ट्यकत  कर  रहे  हैं  ।

 हो  बसंत  साठे  :  यह  अब  इस  पूरी  सभा  का  विधेयक  न  कि  वेवल  सरकार  का  ।  अत  :
 आप  हसे  स्वीकार

 झी  लाल  कृष्ण  आडव  ने  अमो  ध्यानपूवंक पढ़ा  है  जो  मालिनी  जी  का  संशोधन है  वह
 भी  पढ़ा  मैं  समझता  हूं  नि:संफोचरूप  से  सरकार  को  इसे  मान  लेना  स्वीकार  कर  लेना
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 ५  अमन |  ऋक  के  हे

 चाहिए  और  एक  बात  हमको  समभनी  चाहिए  कि  हमने  यह  श्षम्दाबली  प्री  की  पूरी  गबनमेंट
 इम्प्लायज  के  सन्दर्म  में  लिया  है  और  यह  सरकारी  कमंचारी  नहीं  रहेंगे  और  इसोलिए  परम
 अ।वष्यक  है  कि  इस  प्रकार  का  अधकार  जो  गवरमंमेंट  इम्प्लाइज  के  संदर्म  में  मले  ही  सरकार  के
 पास  हो  और  जिसको  संविधान  संशोधन  करके  छोड़  लेकिन  इस  एटोनोमस  आर्गेनाइजेशन  को
 यह  अधिकार  देना  उचित  नहीं  होगा  ।  इसलिए  इसको  निरस्त

 धीमतो  गीता  मुखल्नों  :  पहले  ही  व्यक्त  कारणों  के  आधार  मैं  भी  पूरी  तरह
 महसूस  करती  हूं  कि  मंत्री  महोदय  हमारे  सभी  विचारों  पर  ध्यान  देंगे  और  इन्हें  स्वीकार  मैं
 सममभती  हूं  कि  उनके  पास  बंठे  पासवान  भी  उन्हें  प्रेरित  कर  रहे

 डा०  तम्बि  ढुरं  :  क्योंकि  आप  इस  विधेयक  को  सबंसम्मति  से  करने  जा  रहे

 हैं  ओर  हमारे  दूसरे  मित्र  भी  इसके  लिए  आग्रह  कर  रहे  इस  संश्ञोधत  को  स्वीकार  किया
 जाना  चाहिए  |  मैं  अखिल  मारतीय  अन्ना  द्वविड  मुनेत्र  ककगम  को  ओर  से  आग्रह  करता  हूं  कि  मंत्री

 महोदय  द्वारा  यह  संशोघन  अवश्य  हो  स्वीकार  किया  जाना  चाहिए  ।

 भरी  मानी  भट्टाचार्य  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  इस  संझोधन  को  स्वीकार  करने  का
 निवेदन  करता  हूं  ।

 क्री  चित  बसु  :  मैं  विश्वास  करता  हूं  कि  निगम  के  कर्मचारियों  और
 प्रबन्धकों  के  बीच  मधुर  के  लिए  मंत्री  महोदय  भी  इच्छुक  मैं  समझता

 कि  यह  संविधान  में  एक  खामी  है  जिसे  संगठन  के  लोकतंत्रीकरण  के  लिए  स्वीकार  किया

 जाना  चाहिए  ।  मैं  समझता  हूं  कि  वे  इस  बात  से  सहमत  हो

 श्री  पी०  उपेन्द्र  :  मैं  माननीय  सदस्यों  की  माबनाओं  की  पूरी  तरह  से  कद्ठ  करता  हूं  ।

 हमारी  सरकार  श्रमिक  बर्ग  की  समर्थक  सरकार  श्रमिक  वर्ग  के  पक्ष  में  हमने  ध्रभैक  निर्णय  लिये

 इसे  स्वीकार  करने  में  मुझे  कोई  हिचबिचाहट  नहीं  लेकिन  मेरे  सामने  एक  तकनीकी  कठिमाई

 अब  यह  मुद्दा  मंत्रिमंडल  के  समक्ष  है  भौर  हम  शीघ्र  ही  इस  पर  निर्भय  लेने  जा  रहे  मैं  इस  समा

 को  आश्वस्त  करना  चाहता  हूं  कि  जसे  ही  इसका  निर्णय  हो  जाता  प्रसार  मारती  विधेयक  लागू
 होने  से  पर्व  मैं  एक  संशोधन  लाऊंगा  ।  इस  सभा  को  मैं  यह  प्राध्वासन  दे  सकता
 ght Sg  *

 भी  सोमनाथ  चट्जो  :  राज्य  समा  में  ?

 भरी  पी०  उपेशा  :  इसी  समा  में  ।

 श्री  सेफुददीन  चौधरी  :  यह  आम  सहमति  के  विरुद्ध  यह  नैसगिक
 स्थाय  का  प्रहन

 है  ।  मत्रिमंडल  में  निर्णय  लिए  जाने  के  लिए  इसमें  क्या  है  ?  इस  पर  मंत्रिमंडल  में  निर्णय  योग्य

 कुछ  मी  तो  नहीं  है  ?

 झी  पो०आर०  कमारमंगलम  :  इससे  गलत  संकेत  मिलता  )

 झी  कालका दास  :  हाऊस  को  जब  मर्जी  मौर  समी  लोगों  की  यही  राय  है  तो

 मैं  समझता  हूं  कि  सारे  सदन  को  माबनाओं को
 स्वीकार  कर  लेने  में  कोई  प्रड़चन  नही  होनो  भा  हिए  ।
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 भी  लैफुद्दीत  चौधरी  :  इसकी  जांच  की  जानो  चाहिए  क्‍योंकि  यह  कर्मचारियों  को  नेसगिक

 म्याय  दिए  जाने  का  प्रए्न  है  कि  इसमें  मत्रिमंडल  के  निर्णय  के  लिए  कुछ  नहीं  इस  पर  समा
 को  ही  निर्णय  करना  यह  समा  सर्वोच्च  है  ।

 श्री  सोमनाथ  बटर्जी  :  यह  समा  सर्वोच्च

 श्री  कालका  वास  /  कंबिनेट  को  मी  हाऊत  की  भावनाओं  को  स्वीकार  कर  लेना

 भरी  पी०  उपेख्र  :
 मैं  इसे  स्वीकार  करता  हूं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  बधाई  हो  !

 बिल  मंत्री  मघ  :  लेकिन  विधेयक  तो  पारित  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यहां  हम  और  क्या  कर  रहे  हैं  ?

 भ्रब  मैं  श्रीमती  मालिनी  भट्टाचायं  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  संख्या  180  और  181  को  समा  के
 मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 प्रएन  यह  है  :

 +पृष्ठ  8--

 पंक्ति  ।4  से  18  का  लोप  किया  जाए  (180)

 पृष्ठ  8--

 पंक्ति  19  से  23  का  लोप  किया  जाएਂ  (181)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 भरी  रूपचन्द  पाल  :  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  नहीं  कहा  ।

 श्रो०  सधु  दष्डेबले  '  पटली  बार  इसका  श्रेय  किसी  महिला  सदस्य  को  लेने  दें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यह  व्यवस्था  देता  हूं  कि  इसका  श्रेय  आपको  भी  मिलेगा  ।

 प्रोਂ  मधु  दब्डकले  :  लेकिन  :  सकी  बदनामी  हमें  नहीं  मिलनी  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसका  दुगना  श्रंय  प्रो०  दण्डबते  को  वे  वहां  बेठकर  इसकी
 मंजूरी  में  सहयोग  दे  रहे

 प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  ]],  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।”'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 खण्ड  ]),  संशोधित  रूप  विधेयक  में  लोड़  दिया  गया  ।
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 खच्ड  12-...  निगम  के  कृत्य  और  शक्तियां

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्लाज  12,  श्री  गिरधारी  लाल  मागंव  स्या  आप  अमेंडमेंट्स  मूव
 करेंगे  ?

 क्री  गिरधारी  लाल  भागथ  :  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  लोकताय  चोधरी  ।

 झी  लोकनाथ  चोधरी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  9,  पंक्ति  22

 झस्त  मैं  निम्नलिखित  जोड़ा  जाए

 दूरदर्शन  के  दूसरे  जहां  कहीं  मी  यह  क्द्वमान  का  पर्याप्त  क्रमय  संबंधित
 राज्य  सरकारों  उपलब्ध  कराया  जायेगा  जिससे  उस  क्षेत्र  के  लोगों  के  भाषाई  और

 सांस्कृतिक  हितों  की  रक्षा  हो  सके  ।  (10)

 पृष्ठ  9,  पंक्ति  30,-

 अन्त  में  निन्नलिखित  जोड़ा  जाए  ---

 किसी  भी  दक्शा  मैं  विज्ञापनों  का  समय  प्रसारण  समय  के  पांच  प्रतिक्षत  से  अधिक  नहीं

 होगा  ।”  (11)

 पृष्ठ  9,--  ता

 पंक्ति  50  के  पदचात्‌  निम्नलिखित  अम्त:स्थापित  किया  भाए

 ““(7)  वाणिज्यिक  विज्ञापनों  की  सापेक्ष  स्थिति  निगम  हारा  विनिशिचित  की  जाएगी  और  मुल्य
 समय  सदैव  स्वयं  निगम  द्वारा  स्वतम्त्र  कार्यक्रमों  के  लिए  आरक्षित  रखा  बावेगा  ।”  (12)

 पृष्ठ  9,-

 पंक्ति  50  के  पश्चात्‌  निम्नलिखित  अस्त:स्थापित  किया

 (7)  जब  बाणिज्यिक  गहों  की  प्रायोजकता  स्वीकार  की  जाती  तब  कार्यक्रम  की

 बस्त  प्रायोजकता  से  असबद्ध  की  जायेगी  और  बविषयवस्तु  का  स्वकृप  संविधान  में  दिए  गये
 धमंनिरपेक्ष  और  समाजवादी  मूल्यों  कौ  मावना  के  अनुरूप  होगा  1!  (13)

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  श्री  के०एस०  राव  |

 आर  के  ०एस०  राब  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  9,  पंक्ति  8,-

 जनजाति  समुदायोंਂ  के  स्थान  पर  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति

 समुदायोंਂ  प्रतिस्थाषित  किया  (49)
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 के०  एस०

 232

 पृष्ठ  9,-

 पंक्ति  22  के  पदचात  निम्नलिखित  अम्तःस्थापित  किया

 धर्मनिरपेक्षता  और  साम्प्रदायिक  एकता  का  संवर्धन  करना

 सोहादु॑ पूर्ण  अन्तर्राष्ट्रीय  संबंधों  और  विद्वशाम्ति  का  संवर्धन  करना

 पर्यावरण  का  संरक्षण  और

 सामाजिक  बुराइयों  को  प्रकाश  में  लाना  और  उनके  उन्मूलन  के  उपाय  करना  ।”  (50)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पी०सी  थामस  ।

 भी  पी०सो०  थामस  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 पृष्ठ  8,  पंबित  38,  --

 के  पश्चात्‌  रोजगारਂ  प्रस्त:स्थापित  किया  (59)

 पृष्ठ  9,--

 पंक्ति  46  और  47  का  लोप  किया  (60)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा--अपना  संशोघन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  कुसुम  कृष्ण  भूति--अनुपस्थित  ।

 श्री  रूपचन्द  पाल  ।

 भरी  रुपचरद  में  प्रस्ताव  करता  हुँ  :

 पृष्ठ  9,--

 पंक्ति  50  के  पश्चात्‌  निम्नलिखित  अन्तःस्थापित  किया

 “(7)  जब  वाणिज्यिक  ग्‌हों  की  प्रायोजकता  स्वीकार  कर  ली  जाती  है  तो  तब  कायंक्रम  की

 विषयवस्तु  प्रायोजकता  से  असम्बद्ध  की  जाएगी  और  विषयवस्तु  का  स्वरूप  संविधान  में  दिए
 गये  धमंनिरपेक्ष  भ्रौर  समाजवादी  मूल्यों  की  मावना  के  अनुरूप  होगा  ।””

 (8)  निगम  विभिन्‍न  आकषंक  और  रोचक  कायंत्रपों  के  माध्यम  से  वेज्ञानिक  ओर  प्रगतिशील
 विचारों  को  प्रस्तुत  करने  का  सठत  प्रयास  करेगा  ।  (।

 उपाध्यक्ष  महोददय  :  श्री  एस०  कृष्ण  परमार  ।

 भो  एस०  कृष्ण  कुमार  :
 म॑  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 पृष्ठ  9,--

 पंक्ति  22  के  पश्चात्‌  निम्नलिखित  अस्त:स्थावित  किया  जाए  --

 पर्यावरण  का  संरक्षण
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 ५...

 धर्म  निरपेक्षता  ओर  साम्प्रदायिक  एकता  का  संबधंन  भोर

 सौहादुंपूर्ण  अन्तर्राष्ट्रीय  संबंधों  और  विष्वश्ान्ति  का  संवर्धन  करना  ।”  (173)

 पृष्ठ

 पंक्ति  45  के  पहचात्‌  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया  लाए  --

 विदेश  सेवा  के  प्रसारण  और  प्रन्य  देशों  से  प्रसारण  का  मानीटर  करने  की  जिम्मेदारी

 केन्द्रीय  सरकार  के  निदेश  और  *ि.यंत्रण  के  अधीन  रहेगो  .'  (174)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  मालिनो  भट्टाचायं  संशोषन  प्रस्तुत  नहों  कर  रही

 श्री  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा--अपना  संशोषन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे

 श्री  जी०एम०  बनातवाला--अभुपस्थित  ।

 क्री  प्यारेलाल  खडेलवाल--अपना  संक्षोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  राजेन्द्र  अग्निष्ोत्री--अपना  संक्षोघन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे

 श्री  बुसुम  कृष्ण  मूति--अनुपस्थित  ।

 श्री  मित्रसेन  यादव--अनुपस्थित  ।

 भ्रो०  संफुददोन  सोज  मैं  प्रस्ताव  बरता  हूं  :

 पृष्ठ  9,  पंक्ति  22,--

 अन्त  में  निम्नलिखित  जोडा

 «परन्तु  दूरदशशन  दूसरे  चंनल  का  पर्याप्त  समय  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  को  उपलब्ध

 बराया  जायेगा  जिससे  उस  क्षेत्र  के  लोगो  के  माषाई  ओर  सांस्कृतिक  हितों  की  रक्षा  हो

 सके  ।”  (339)

 क्री  पी०  उपेसा  :  संशोधन  को  संख्या  392  के  बजाए  मैं  संशोधन  संढरुषा  413  प्रस्तुत

 कर  रहा  इस  सम्बन्ध  में  मैंने  पहले  ही  सूचना  दे  दी  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।

 क्री  पी०  उपेसा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  :

 पृष्ठ  8  पंक्ति  28  के  पश्चात  मिम्नलिखित  अंतःस्थापित  किया  ज

 स्पष्टोकरण--हां  काओं  टूर  करने  के  लिए  यह  घोषित  किया  जाता है  कि  इस  धारा  के

 बंध  भारतीय  तार  1885  के  उपबंधों  के  न  कि  उनके  में

 पृष्ठ  9  43  की  ओर  सेਂ  शब्दी  के  पदचात्‌  ऐसे  निबंधनों  और

 हार्तों  के  अमुसार  जो  उस  सरकार  द्वारा  विनिदिष्ट  की  झल्द  अन्त:स्थापित  (393)

 पृष्ठ  9  पंक्ति  45  के  पश्चात्‌  निम्  नलिखित  प्रंत:स्थापित  करें  :
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 यह  सुनिष्िवत  करने  के  प्रयोजनों  के लिए  कि  इस  घारा  के  अधीन  निर्धारित  उद्देश्यों
 की  अभिवद्धि  के लिए  उचित  समय  उपलब्ध  किया  केन्द्रोय  सरकार  को  विज्ञापनों  के

 बारे  में  प्रसार-समय  की  अधिकतम  सीमा  अवधारित  करने  को  शक्ति  (394)

 पृष्ठ  9  पंत  50  के  निम्नलिखित  अंतःस्थापित  करें  :

 इस  उप-धारा  के  अघीन  उद्भृहीत  और  संगृहीत  फीस  तथा  अन्य  सेवा  प्रमार  ऐसी
 सीम।ओं  से  अधिक  नहीं  होंगे  जो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  अवधारित  की

 (395  )

 क्रो  लोकनाघ  चोधरी  :  व्यावसायिक  धरानों  द्वारा  इसका  दुरुपयोग  किया  जा  सकता  है  इस
 सम्बन्ध  में  सभा  में  सभी  दलों  द्वारा  एक  प्रकार  की  आशंका  व्यक्त  की  गई  थी  ।  नि:संदेह  मंत्री  जी  ने

 इस  पर  ध्यान  दिया  इस  सम्बन्ध  में  दो  संशोधन  लाए  गए  हैं  परन्तु  मेरे  विचार  से  वे  उपयुक्त
 नहीं  हैं  बल्कि  वे  इसे  और  जटिल  बना  रहे  हैं  ।  इस  समय  स्वायत्तता  के  लिए  हम  केवल  यह  चाहते  थे

 कि  शासक  बोड्  व्यावसायिक  कार्यक्रमों  के  लिए  समय  निर्धारित  कर  दे  परन्तु  इस  सम्बन्ध  में
 सरकार  निर्णय  करेगी  ।  इससे  दो  प्रइन  उठते  एफ  निगम  के  वारे  में  सरकार
 व्यावसायिक  विज्ञापनों  पर  और  अधिक  निर्मर  हो  जाएगी  तया  इसके  परिशामस्व्ररूप  इसका

 दुरुपयोग  हो  जाने  की  संभावना  इस  श्रकार  से  स्वायत्तता  पर  भी  असर  मैं  सरकार
 से  जानना  चाहूंगा  कि  क्प्रा  हम  केवल  यह  संदेह  व्यक्त  कर  रहे  हैं  कि  प्रसार  परिषद  का  प्रयोग

 व्यावसायिक  घरानों  से  धनराशि  प्राप्त  करने  के  लिए  नहीं  किया  जाएगा  तथा  कायंत्रमों  का  प्रयोग

 व्यावसायिक  घरानों  के  हित  में  नहीं  किया  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  जी  स्थिति  स्पष्ट

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्‍या  दृष्टिकोण  है  ।

 श्री  के०  एस०  राब  :  मेरा  संशोधन  है  |  मैं  इसे  पढ़ता  हूं  :

 डइंड  में  :--

 की  एकता  और  अखण्डता  तथा  संविधान  में  दिए  गए  सामाजिक  मूल्यों  का  अक्षण्य |  ्  °
 रखना  ।!

 मैं  समभता  हूं  कि  मुख्य  बात  धमंनिरपेक्षता  का  चाहे  जानबूमककर  अथवा  अनजाने  में  जिक्र  नहीं
 फिया  गया  चूंकि  हमारे  देश  में  निरक्षरता  काफी  बड़े  पैमाने  पर  व्याप्त  आकाशवाणी  तथा

 दूरदर्शन  इस  स्थिति  को  सुधारने  में  काफी  महत्वपूर्ण  भूमिका  पध्रदा  करेंगे  ।  घमंनिरपेक्षता  तथा
 साम्प्रदायिक  सदमाव  में  बढ़ोतरी  के  लिए  मैंने  खंड  (५)  को  भी  उसमें  जोड़  दिया  यदि  इसे  शामिल
 ८नना  कठिन  हो  तब  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन  करता  हूं  कि  बह  स्वयं  इस  मामले  में  प्ागे
 थाएं  तथा  खड  में  घमनिरपेक्ष  तथा  सामाजिक  शब्दों  को  जोड़े  ।

 दूसरी  बात  सामाजिक  मान्यताओं  को  उजागर  करने  के  सम्बन्ध  में  है  यही  हमारा  उद्देश्य
 मैने  यह  भी  उसमें  कहा  था  कि  सामाजिक  बुराइयों  को  हम  उजागर  करें  तथा  उनको  दूर  करने  के
 उपाय  एक  उद्देश्य  हमारा  यह  भी  होना  चाहिए  ।

 इसी  प्रवाार  से  पर्यावरण  की  सुरक्षा  करना  भी  हमारा  एक  उद्देश्य  होना  चाहिए  जिस  विषय
 में  हम  रात-दिन  बिचार  कर  रहे

 234
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 एक  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  बात  जो  हम  समी  जानते  हैं  बह  है  अनुसूचित  जो  कुछ स्थानों  में  16  प्रतिशत  अथवा  उससे  भी  अधिक  खंड  में  उनका  जिक्र  नहीं  किया  गया
 मंत्री  महोदय  ने  केवल  तथा  आदिवासी  उल्लेख  किया  है  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इन  संकोधनों  को  स्वीकार  करने  में  अथवा
 उन्हें  अपने  ही  तरीके  से  सम्मिलित  करने  में  उन्हें  सबुचाना  नही

 श्री  पी०सो०  धामम  :  खंड  12  के  लिए  दो  संशोधन  प्रस्तुत  किए  गए  एक  तो  खंड  12  (2)
 के  लिए  है  जिसमें  उद्योग  तथा  रोजगारਂ  के  साथ-साथ

 उद्देष्यों  में  दो  बातें  शामिल  करने  के  लिए  है  ।

 तल्पद्चात्‌  मेरा  अग्य  संशोधन  खंड  12  (5)  के  लिए  है  जिसे  मैं  काफी  महत्वपूर्ण  समझता  हं  ।
 क्योंकि  यहां  पर  सिबिल  दायित्व  के  लिए  निगम  पर  मुकदमा  चलाने  के  अधिकार  को  गी  ले  लिया
 जाता  है  तथा  उसरो  भो  उन  कत्तब्यों  का  निर्धारण  नहीं  हो  सबता  जिनवा  इस  अधिनियम  में  विशेष
 रूप  से  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 मैं  सोचता  हूं  कि  यदि  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  किसी  नागरिक  को  उसके  नुकसान
 के  लिए  निगम  के  खिलाफ  मुकदमा  दायर  करने  का  अधिकार  नहीं  दिया  जाता  है  तो  में  समझता  हू
 कि  यह  उचित  नहीं  होगा  ।  खड़  |2  के  उपखड  5  में  उल्लेख  वि.या  गया  है

 किसी  सिविल  दायित्व  के  अधीन  केवल  इस  कारण  नहीं  होगा  कि  बहु  इस  धारा  के
 विसी  उपबंध  का  पालन  ब-रने  में  असफल  रहा

 इसका  लोप  किया  जाना  चाहिए  ।  यही  मेरा  संशोधन  है  ।

 भी  रुपचम्द  पाल  :  खंड  ;2  के  सम्बन्ध  में  मैं  चार  संशोधन  प्रस्तुत  करना  चाहता  उन्हें
 दो  मागों  में  विभाजित  किया  जा  सकता  एक  राज्य  सरकारों  की  भूमिका  के  सम्बन्ध  में  है  |

 जैसा  कि  आप  जानते  है  कि  राज्य  सरकारें  यह  मांग  कर  रहीं  थीं  कि  दूसरा  चेनल  उन्हें  दे

 दिया  परन्तु  अब  किसी  मो  सरकार  को  इसे  सुपुर्द  करने  से  स्वायत्तता  को  अवधारणा  पूरी  नहीं

 हो  जाती  ।  मैंने  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  कि  कम  से  कम  दूसरे  चंनल  का  काफो  समय  राज्य

 सरकारों  को  दिया  जाना  चाहिए  ।  क्योंकि  हमारा  अनुभव  भीं  यही  है  कि  कुछ  स्थानों  में  जो  ध्यक्ति

 समारोह  का  प्रायोजन  करते  हैं  उनमें  राज्य  सरकारें  विकास  सम्बन्धी  मामलों  मैं  मी  अपने  विचार

 व्यक्त  करने  से  वं/चत  रह  जाती  राज्य  सरकार  ही  क्षेत्रों  के माषा  सम्बन्धी  तथा  सांस्कृतिक  हित
 को  समझ्ध  करने  में  सर्वाधिक  उचित  मैं  जानना  चाहता  हूं  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारें

 जनता  के  प्रति  अपनी  जिम्मेवारियों  वो  कंसे  पूरा  कर  इस  सम्बन्ध  में  मैं  चाहता  हूं  कि  मुझे
 आएपवस्त  किया  जाए  ।

 मैं  व्यावसायिक  विज्ञापनों  के  बारे  में  दो  ओर  बातें  कहना  चाहता  मैं  प्रघिक  विस्तार  में

 नहीं  जा  रहा  हू  बयोंकि  अपने  बकक्‍तव्य  में  मैंने  उन  सभी  बात  को  कह  दिया  है  क्‍
 हैं  यह  कहना  चाहता

 हैं  कि  संविधान  की  माबना--लोकत|ज़िक  घर्मनिरपेक्ष  समाजवादी  माम्यताओं  को  परिपुष्ट  किया

 जाना  चाहिए  तथा  इस  उद्देश्य  के  लिए  इस  प्रायोजित  करने  की  प्रक्रिया  को  विवय  बस्तु  से  अलग

 किया  जाना  चाहिए  ।  हमारे  हाल  हो  के  अनुभव  से  महामारत  तथा  रामायण  के  मामले  में  हमने

 यह  सीखा  है  कि  यदि  हम  ऐसा  नहीं  करते  तब  उनका  दुरुपयोग  किया  जा  सकता  है|
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 )  ॒

 श्री  रूपचन्द

 वैज्ञानिक  तथा  प्रगतिशील  विचारों  को  प्रसारित  किया  जाता  चाहिए  तथा  निगम  का

 यही  उद्देश्य  होना  चाहिए  ।

 मेरे  ये  संशोषन  हैं  तथा  मैं  समभता  हूं  कि  मंत्री  जी  इसे  स्वीकार  मैं  इस  सम्बन्ध  में

 आएवस्त  होना  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  सभी  वक्‍्तव्यों  का  एक  साथ  उत्तर  देंगे  ।

 झी  एस०कष्ण  कुमार  :  मैंने  इस  धारा  में  दो  संशोधन  प्रस्तुत  किए  एक  तो  उद्देश्यों  से

 संबंधित  है  तथा  दूसरा  संशोधन  बाहरी  प्रसारण  के  सम्बन्ध  में  यह  एक  गंमीर  खामी  है  कि

 धारा  है  तथा  के  अन्तगंत  यद्यपि  बारह  उद्देश्यों  का  सूची  में  उल्लेख  किया  गया  है  परन्तु
 निरपेक्षताਂ  शब्द  का  इन  उद्देश्यों  में  कहीं  उल्लेख  तक  नहीं  किया  गया  मैं  समझता  हूँ  कि  यह

 एक  अत्यन्त  गंभीर  गलती  है  ।

 मैंने  कहा  है  कि  तथा  साम्प्रदायिक  सद्भाव  को  बढ़ावा  दिया  इसे
 अवधष्य  ही  शामिल  विया  जाना  चाहिए  ।

 उद्द  ढ््यों  में  पर्यावरण  तथा  विदेशी  नीतिਂ  र॒त्यादि  के  बारे  में  बिल्कुल  ही
 उल्लेख  नहीं  किया  गया

 अतएव  मैं  कहूंगा  कि  अन्तर्राप्ट्रीय  सम्बन्ध  तथा  विश्व  क्षान्ति  को  इसे
 भी  जोडा  जाना  चाहिए  ।

 बाहरी  प्रसारण  के  सम्बन्ध  हमने  चर्चा  के  दौरान  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  हम  बाहरी
 प्रसारण  के  नियंत्रण  का  बाय  तथा  निगरानी  इत्यादि  काय  को  निगम  को  देते  के  खिलाफ  हैं  क्‍योंकि

 यह  विदेक्षी  नीति  से  जुडा  यही  बह  क्षेत्र  है  जहां  से  विदेशी  गुप्तचर  एजेंसियां  संगठन  में  हस्तक्षेप
 कर  सकती  हैं  ।  मैं  एक  अत्यन्त  निश्चित  आदवासन  चाहता  हूं  कि  बाहरी  प्रसारण  की
 योजना  तथा  उसके  नियंत्रण  का  कार्य  हमारी  सरकार  का  एक  अनपहार्य  ब.र्य  मैं  इन  दो
 संशोधनों  पर  जोर  डाल  रहा  हूं  तथा  मैं  वामपंथी  मारतीय  जनता  पाटीं  तथा  सत्ताघारी  दल
 से  भी  अनुरोध  करू  गा  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  अपना  सहयोग  दें  ।

 श्री  पी०आर०  कूमारमंगलम  :  इस  विधेयक  का  मसौदा  तेयार  करते  समय  मैं  सोचता  हूं  कि

 दुर्माग्यवश  उसमें  थोड़ी  सी  कमी  रह  गई  तथा  मैं  इसे  एक  गलती  नहीं  इसीलिए
 वश  इसका  गलत  अर्थ  लगाया  जा  सकता  सरकार  ने  कहा

 देश  की  एकता  और  अखण्डता  तथा  संविधान  में  दिए  गए  सामाजिक  मूल्यों  को  प्रक्षुण्ण

 एसका  अर्थ  यह  मी  लगाया  जा  सकता  है  कि  धर्मनिरपेक्षता  तथा  साम्प्रदायिक

 राष्ट्रीय  सम्बन्ध  तथा  विद्व  पर्यावरण  तथा  समाजवाद  को  छोड़  दिया  गया  अतएव
 सशोधन  जो  कुछ  भी  मेरा  प्रस्ताव  है  तथा  मैं  समझता  हूं  कि  मुझे  उन  प्रो०  मधु  से

 करना  चाहिए  जो  अपने  धर्मनिरपेक्ष  विचारों  के  समाजवादी  विचारों  के  लिए
 भी  जाने  जाते  हैं  क्‍योंकि  मैं  उन्हें  जानता  हूं  तथा  मैं  ये  शब्द  वापस  लेता  हूं  क्योंकि  जब  मजदूरों  की
 मांगें  पूरी  करने  तथा  उन्हें  कुछ  घनराशि  देने  का  सवाल  आता  है  तब  हम  उन्हें  समाजवादी  के  रूप
 में  नहीं  देखते  हम  यह  मानते  हैं  कि  सरकार  केवल  एक  संशोधन  लाएगी  जिसमें  वह  केवल
 इतना  ही  कह  सकती  की  एकता  ओर  अखण्डता  तथा  संविधान  में  लिए  गए  मूल्यों  को
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 अक्षणण  रखना  यदि  आपने  ऐसा  किया  तब  इसमें  हमारी  सभी  समस्याएं  आ  जाएंगी  तथा  मैं
 समझता हूं  कि

 इससे  सारी  श्वामियों  को  दूर  कर  दिया  मैं  आशा  करता  हुं  कि  श्री
 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  तथा  अन्य  सदस्य  भी  इसे  स्वीकार

 शी  बसंत  साठे  :  मेरा  एक  निवेदन  इस  पर  चर्चा  करते  समय  भी  मैंने  इस  ओर  संकेत
 किया  है  -  इस  पर  अपितु  दूसरे  माग  पर  |  पृष्ठ  10,  उपलण्ड  (4),  के  प्रनुसार  :

 (2)  और  उपधारा  (3)  की  कोई  बात  निगम  को  केंद्रीय  सरकार  की  ओर  से  और
 ऐसे  निबंधनों  और  ज्षर्तों  के  अन्दर  जो  उम  सरकार  द्वारा  बिनिदिष्ट  की  जाएं  विदेश  सेवा  के
 प्रसारण  और  केन्द्रीय  सरबार  द्वारा  ब्ययों  को  क्षतिपू्ति  के  लिए  किए  गए  ठहरावों  के  प्राधार
 पर  भारत  के  बाहर  के  संगठनों  द्वारा  बनाए  गए  प्रसारणों  के  अनुश्रवण्य  का  प्रबंध  करमे  से
 निर्वारित  नहीं  करेगी  ।"

 हम  केवल  यह  बर  रहे  कृपया  यहां  पर  कुछ  जोड़  क्योकि  सरकार  इसका

 भुगतान  बरेगी  और  निगम  होगा  जिसे  आप  विदेश  सेवा  के  अनुश्रवण  के  सम्बन्ध  में  बहुत
 संवेदनशील  बातें  पूछेंगे  जो  रक्षा  की  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  मैं  कह  रहा  हूं  कि  आप

 यह  कह  रावते  हैं

 विदेश  सेवा  के  प्रसारण  और  प्रसारणों  के  अनुश्रवण  का  उत्तरदायित्व  केन्द्रीय  सरकार
 के  निर्देशन  और  नियन्त्रण  में  रहेगा  ।''

 यह  हमारे  सुरक्षा  के  दृष्टिकोण  से  अत्यम्त  महस्वपूर्ण  होगा  ।  केवल  इस  विधेयक  में  यही
 जोड़  लें  ।  बृछ्ध  भी  प्रमावित  नहीं  होगा  ।  स्वायत्तता  या  कुछ  और  इसमें  शामिल  नहीं

 वे  इसे  आपकी  ओर  से  मेरे  विचार  हर  व्यक्ति  इसका  समर्थन  करेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  क्‍या  आपने  अपना  संक्षोघन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ?

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  मैंने  कर  दिया  है  ।

 खण्ड  12  घारा  में  यह  पहले  से  हो  लिखा  है  कि  प्रसारण  सुविधाओं  को  अतिरिक्त

 बनल  स्थापित  करके  बढ़ाया  जा  सकता  मैं  चाहता  हूं  कि  मेरे  संशोधन  के  अनुसार  माननीय

 मन्त्री  इसमें  यह  शामिल  करें  :

 के  दूसरें  चंनल  को  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  अधिवः  समय  के  लिए  उपलब्ध
 ब.राया  जायेगा  जिससे  उस  क्षेत्र  के  लोगों  के  भाषा  सम्बन्धी  और  सांस्कृतिक  हितों  को  बढ़ावा
 दिया  जा  सके  ।”

 धारा  में  बिल्कुल  सही  बहा  गया  है  कि  की  एकता  और  अखण्टडता  तथा  संविधान

 में  दिए  गए  लोकतन्त्रात्मकः  और  सामाजिक  मूल्यों  को  अक्षुण्ण  रखना  ।”  किन्तु  मैं  इस  सम्माननीय

 सदन  at  याद  दिलाना  चाहता  हूं  जो  जवाहरलाल  नेहरू  ने  इस  राष्ट्र  के  प्रति  अपने  निवेदन  में  बहा
 था  कि  भारत  की  एकता  और  अखण्डता  इस  देश  के  सांस्कृतिक  मूल्यों  की  सुरक्षा  पर  मिर्मर
 करती

 संस्कृतियों
 मन  ।  नव  ते  fr  आर

 सभी  संस्कृतियों  और  उप-राष्ट्रवाद  की  सुरक्षा  की  जानी  इसलिए  पब्डित

 जवाहरलाल  नेहरू  ने  व  बात  पर  बल  दिया  था  कि  यदि  हम  सांस्कृतिक  बिमिस्तता  की  धुरक्षा
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 प्रो०  सैफुद्दीन

 दूसरा  चैनल  राज्य  सरकारों  को  उपलब्ध  नहीं  है  ।  इसी  चेतल  पर  बहुत  से  कार्यक्रम  भा  रहे

 हैं  ।  हम  रेडियो  कष्मीर  और  दूरद््न  से  अत्यन्त  असन्तुष्ट  कश्मीर  के  लोग  चांहते  हैं  कि  इन

 केन्द्रों  को  सदा  के  लिए  बन्द  कर  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  बात  आप  पहले  ही  कह  चुके  हैं  ।

 प्रो०  संफुहीन  सोज  :  हम  से  गम्मीरता  से  परामर्श  नहीं  किया  गया  क्या  मैं  आपको
 याद  करा  सकता  हूं  कि  आपने  हमसे  वादा  किया  जिनके  साथ  मन्त्री  महोदय  द्वारा  गम्मीरता
 से  विमर्श  नहीं  किया  गया--कि  हमें  इस  विषय  पर  बात  ब.रने  की  अनुमति  दी  जायेगी  ।

 कष्मीर  में  हृटारी  संस्कृति  की  सुरक्षा  की  जानी  अब  तक  इसकी  सुरक्षा  नहीं  की  गई  है  ।
 मैं  निवेदन  कर  रहा  हूं  किन  केवल  जम्मू-ऊद्मीर  वगे  बल्कि  सभी  राज्य  सरकारों  को

 दूसरा  चेनल  उपलब्ध  वराना  चाहिए  जिससे  हमारे  देश  की  सांस्कृतिक  विभिन्‍नता  का  संरक्षण  हो
 जो  हमारे  देश  की  एकता  के  लिए  आवध्यक  वहां  के  लोग  दिल्ली  में  रहने  वाले  लोगों  पर

 शक  करते  वे  सोचते  हैं  कि  दिल्ली  में  रहने  वाले  लोग  बिना  किसी  संस्कृति  की  ओर  ध्यान  दिए
 जो  गुज-त  महाराष्ट्र  तमिलनाडु  और  अन्य  स्थानों  भें  विकसित  हुई  एकता  की  बात

 करते  बिसी  विशेष  संस्कृति  या  मापा  के  विकास  के  राज्य  सरकारों  को  दूसरा
 चनल  अवश्य  ही  उपलब्ध  वाराया  जो  किया  नहीं  गया  मुर्भे  इसका  दुख

 व्यापा  रिक  विज्ञापनों  के  एक  अलग  चेनल  का  उपयोग  किया  जा  सकता

 श्री  पी०  उपेस्र  :  श्री  कुपारमंगलम  और  श्री  के०एस०  राव  ने  का  उल्लेख  किया
 था--देश  की  एकता  और  प्रखण्डता  तथा  लोकतान्त्रिक  और  सामाजिक  मत्यों  को  भ्रक्षण्ण  रखना  ।

 उन्होंने  सुझाव  दिया  था  कि  इन  सब्र  का  उल्लेख  करने  की  बजाय  संविधान  में  दिए  गए  मूल्यों  को
 स्वीकार  करना  हम  उन्हें  स्वीकार  कर  सकते  हैं  ।  उन्हें  स्वीकार  करने  में  कोई  कठिनाई
 नहीं  है  ।

 श्री  पाल  और  प्रो०  सोज  ने  दूमरे  चेनल  का  हवाला  दिया  यह  स्वायत्तता  की
 घारणा  के  पूर्णतया  विपरीत  एक  हम  इलंक्ट्रोनिक  मीडिया  को  भारत  सरकार  के  नियंत्रण
 से  मुक्त  करा  रहे  हैं  भोर  इसी  के  साथ  एक  चेनल  राज्य  सरकारों  को  देने  की  मांग  हुई

 यह  स्वायत्तता  की  परिमाषा  के  विरुद्ध  इसे  नहीं  किया  जा  किन्तु  हमने
 घारा  के  अधीन  इसकी  व्यवस्था  की  है,--ऐसे  तरीके  से  प्रसारण  करके  जिससे  मारतीय
 भाषाओं  में  र॒म्पर्क  को  बढ़ावा  मिले  शौर  हर  राज्य  में  उस  राज्य  की  प्रादेशिक  भाषा  में  प्रसारण  सेवा
 बढ़ावा  को  देवर  राष्ट्रीय  अल्लण्डता  को  बढ़ावा  दिया  यह  उपबन्ध  किया  जा  चुका  यदि  कुछ
 ओर  विनिदिष्ट  करना  तो  हम  इसे  नियमों  के  अनुमार  करेंगे  जिससे  प्रादेशिक  सेवा  को  भी  पर्याप्त
 महत्व  मिले  ।

 इसी  श्री  साठ  और  श्री  कृष्ण  कुमार  ने  विदेशी  सेवा  सम्बन्धी  एक  प्रदन  उठाया  है
 हायद वे  मेरे  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  के  बारे  में  नहीं  जानते  हैं--सशोबन  संख्या  393  द  श्राप
 विदेशी  रोवाओं  सम्बन्धी  मेरे  सशोधन  के  बारे  में  नहों  जानते  आपने  जो  शामिल  किया  वह
 है  :  2  और  3  में  निगम  थो  बेन्‍्द्रीय  सरकार  की  ओर  से  प्रबन्ध  झा  करने  से  कोई  नहीं
 रोक  सकता  ।/'  पश्चात्‌  मेरे  स  नुसार  :  जंसे  नियम  और  शर्तों  का  सरकार
 द्वारा  निर्धारण  किया  जायेगा  उनका  ध्यान  रखा  आपने  जो  मो  कहा  इन  सब  का

 5 के ऐ थ  हि हि  ञ
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 ध्यान  रखा  जाना  कि  निगम  द्वारा  शुरू  किए  गए  कार्य  का  क्‍या  स्वरूप  क्‍या  होगा  ।  सरकार  का
 उत्तरदायित्व  क्या  अधिनियम  में  इन  सब  के  बारे  में  विस्तार  से  कहने  की  आवश्यकता  भहीं

 विदेश  सेवा  पर  सरकार  का  नियन्त्रण  यह  थहले  से  ही  यहां  लिखा  हुआ  है  ।  हम  समी
 आवश्यक  पूर्वोपाय

 श्री  थामस  ने  नागरिक  दायित्व  का  भी  जिक्र  किया  अर्थात्‌  केवल  इन  उद्देश्यों  के  सम्बरध
 यह  स्वयं  अधिनियम  के  अनुसार  नहीं  पसलिए  हमने  कहा  ।  इसके  अनुसार  :

 किसी  सिविल  दायित्व  के  अधीन  केवल  इस  कारण  नहीं  होगा  कि  वह  हस  धारा  के
 किसी  उपबन्ध  गत  पालन  करने  में  असमर्थ  रहा

 इसके  लिए  हमने  एक  प्रसारण  परिषद  और  एक  संसदीय  सप्रिति  की  व्यवस्था  की  है  जो  यहां  पर
 उल्लिखित  उद्देष्यों  को  प्र/त  करने  के  लिए  निगम  की  जिम्मेबारी  और  उत्तरदायित्व  को  सुनिष्चत
 करेगी  ।  यदि  इन  उहृष्यों  को  प्र।प्त  करने  में  कोई  ध्सफलता  मिलती  है  तो  प्रसारण  परिषद  और
 संसदीव  समिति  दोनों  इस  मामले  को  इसलिए  दायित्थਂ  आवश्यक  नहीं

 प्रतिदिन  अनधिनत  कानून  बन  जाएंगे  कि  बह  कार्यक्रम  लक्ष्य  के  अनुरूप  नहीं  अम्य
 कार्यक्रम  लक्ष्य  थी  प्राप्त  नहीं  करते  हैं  इत्यादि  और  निगम  कार्प  नहीं  कर  सकता  ।

 श्री  के०एस०  राव  :  उपलण्ड  |2(2)  के  सम्बन्ध  कया  आप  ओर  जनजातोय

 समुदायਂ  के  साथ  जातियांਂ  नही  जोड  राकते  उपलण्ड  12(2)  में  केबल  एक  ही
 शब्द  जोहा  जाना  है  ताकि  यह  ऐसे  पढ़ा  जाए  :

 जनजातियों  और  अनुसूबित  जातियों  की  विशेष  अआवष्यकताओं  को  ध्यान  में

 रखकर  समुचित  कयंक्रम  देना  ।/'

 श्री  पी०उपेशा  :  हम  कह  सकते  हैं  वर्ग  ।

 प्री  रूपचन्द्र  पाल  :  मैंने  यह  कमी  नहीं  कहा  कि  दूसरा  चंनल  राज्य  सरकार  को  दे  दिया

 जाना  मैंने  बहा  है  कि  एक  ऐसा  प्रावधान  हो  जिसमें  दूसरे  चनल  का  समय  उबित  रुप  में

 राज्यों  .  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक

 क्री  लोकमाय  औोबरोी  :  उन्होने  मेरे  मुहं  को  बिल्कुल  भो  स्पष्ट  नहीं  बिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपका  मुह  क्या  था  ?

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  वह  व्यावसायिक  विज्ञापनों  के  बारे  में  था  ।

 प्री  लोकनाथ  चौधरी  :  मैंने  कहा  था  कि  ब्यावसायिक  विज्ञापनों  को  सीमित  कर  दिया  जाता

 चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संशोयन  में  इसप  प्रावधान

 भरी  पी०उपेसा  :  एक  संझोघषन  बाद  में

 प्रो०  सघु  इण्डबते  :  इससे  बारे  में  एक  संक्षोषन  अलग  से
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 श्री  मोगेल  भा  :  मंत्री  महोदय  ने  स्वागत  योग्य  स्पथध्टीकरण  दिया  किन्तु  एक
 कमी  रह  गई  उन्होंने  बित्कुल  सही  कहा  की  हमारे  पास  माषाओं  की

 झधिकता  वहां  पर  की  माषाएंਂ  होना

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  वहां  पर  भाषाएंਂ  होना  चाहिए  ।

 क्री  सम्तोष  मोहन  देव  :  माषाएंਂ  ठीक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  में  श्री  पी०उपेन्द्र  न ेकहा  है  कि  वे  श्री  कुमारमंगलम  द्वारा  दिए
 गये  संशोधन  को  स्वीकार  कर  रहे  हैं  ।  भ्रब  मैं  उन्हें  संशोधन  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  दे  रहा  हूं  ।

 श्री  पी०आर०  कुमारमंगलम  :  मैंने  इसे  नया  रूप  बिया

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  आप  सीधे  मुहँ  पर  आइए  ।  आपको  इसे  स्पष्ट  करना  चाहिए  ।

 क्री  पी  ०>आर०कमारमंगलम  :  मैंने  विशेष  रूप  से  एक  संशोधन  का  सुकाव  दिया  है  कि  खण्ड
 12  के  उप  खण्ड  2  के  उप-खण्ड  में  और  सामाजिकਂ  शब्दों  का  लोप  किया

 तान्त्रिक  और  सामाजिक  द्ाब्दों  का  लोप  किए  जाने  के  बाद  खण्ड  को  ऐसे  पढ़ा
 जायेगा  ।

 देश  की  एकता  और  अखण्डता  तथा  संविधान  में  दिए  गए  मूल्यों  को  श्रक्षुण्ण  रखना  ।”

 हमें  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  संविधान  में  उल्लिखित  सभी  गान्‍्यतायें  बिना  क्सी
 बिना  किसी  बाघा  के  इसमें  शामिल  की  जाएं  और  टस  निगम  का  कोई  भी  अधिकारी  इसमें  हस्तक्षेप
 नहीं  कर  सकता  ।

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 «पृष्ठ  ६,  पंक्ति  31-32,--

 और  सामाजिकਂ  दाब्दों  का  लोप  किया  (422)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  प्रब  सरकारी  संशोधन  संस्था  393,  394,  395  और  413  को  सभा  के
 मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 प्रएन  यह  है  :

 पृष्ठ  9  पंक्ति  43  की  ओर  सेਂ  शब्दों  के  पश्चात  ऐसे  निबन्यनों  और
 धार्तों  के  अनुसार  जो  सरकार  द्वारा  विनिर्दिप्ट  की  जाएਂ  शब्द  झ्ंतः  स्थापित  किये  जाये  ।

 (393)

 पृष्ठ  9  पंक्ति  45  के  पदच्ात  निम्नलिखित  स्थापित  किया  जाए  :

 )  यह  सुनिःश्चत  करने  के  प्रयोजनों  के  लिए  कि  इस  घारा  के  अधीन  निर्धारित  उहूं  ढयों
 की  अमिवद्धि

 के  लिए  उ-चत  समय  उपलब्ध  किया  केन्द्रीय  सरकार  को  विज्ञापनों  के  बारे
 में  प्रसार-समय  की  अधिकतम  सीशा  अवधारित  करने  की  हाक्ति  होगी  ।”  (394)

 पृष्ठ  9  पंबित  50  के  पश्चात  निम्नलिखित  प्रंतः  स्थापित  किया  जाए  :

 इस  घारा  के  अधीन  उद्गृहीत  और  संगृहीत  फीस  तथा  अन्य  सेवा  प्रमार  ऐसी
 सीमाओं  से  अधिक  नहीं  होगे  जो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  अवधारित  की

 (395)
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 पृष्ठ  8,  पंक्ति  28  के  पहचात  निम्नलिखित  भंतःस्थापित  किया  जा  ए्‌ः
 स्पष्टोकरण--शंकाओं  को  दूर  करने  के  लिए  यह  घोषित  किया  जाता  है  कि  इस  घारा  के
 उपबन्ध  भारतीय  तार  1885  के  उपबन्‍्धों  के  न  कि  उनके  अल्पीकरण
 में  (413)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यहां  अब  भ्री  कुमारमंगलम  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  मंगोधन  है  जिसको

 समा  में  सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर  लिया  गया  उस  संशोवन  को  मैं  समा  के  मतदान  के  लिए
 |  रख  रहा  हूं  भौर  उस  संशोधन  को  422  नम्बर  दिया  गया  है  ।
 4  |

 मैं  दोह  गाता  हू  कि  इसे  सरकार  द्वारा  स्वीबार  कर  लिया  गया  इसका  आशपप

 और  सामाजिकਂ  शब्दों  का  स्थान  लेना  है  और  उन  सभी  बातों  जिनका  कि  सविधान  में  सरकार

 के  आशय  के  रूप  में  उल्लेख  किया  गया  इसके  माध्यम  से  लोगों  को  बताना  मैंने  यह  स्पष्टीकरण

 इसलिए  दिया  है  क्‍योंकि  यह  संशोधन  आहिर  में  लाया  गया  अब  मैं  इस  संशोषन  को  सभा  के

 मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 प्रधन  यह

 पृष्ठ  8,  पंक्ति

 शौर  सामाजिकਂ  हाझ्दों  का  लोप  किया  (422)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 क्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  बात  केवल  यह  है  कि  उन्होंने  इसे  और  अस्पष्ट  बना  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  लोकनाथ  गया  आप  अपने  संशोषन  वापस  ले  रहे  हैं  ?

 श्री  लोकनाथ  चौधरी  :  मै  अपने  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  समा  की  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  समा  श्री  लोकनाथ  चौधरी  द्वारा  रखे  गए  संशोधनों  को  भापस  लेने

 की  अनुमति  देती  है  ?

 अमेक  माननोय  सबस्य  :  हां  ।

 संझोषन  संस्था  10  से  13,  समा  की  अनुमति  बापत  लिए  गये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  के०एस०  क्या  आप  प्पने  संशोषन  वापस  ले  रहे  हैं  ?

 क्री  के०एस०राब  :  श्री  कुमारमंगलम  द्वारा  दिए  गए  सज्ोघन  को  स्वीकार  कर  सिए  जाने

 अपने  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  समा  की  अनुमति  चाहता  हूं  ।
 मैं  अ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कया  समा  श्री  के०एस०राव  द्वारा  रखे  गए  संशोधन  को  बापस  लेने  कौ

 अनुमति  देती  है
 ?

 अनेक  साननोय  सदस्य  :  हां  ।

 संझोघन  संदया  49  और  50  समा  की  प्रनुभति  से  बापस  लिए  भपे  ।

 रपाध्यक्ष  श्री  पी०सी०  गया  आप  अपने  संशोधन  वापस  ले  रहे  हैं  ?
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 _  फर््--ल  ल्॒॒ु॒ूट््॒ी॒ी॒॒ौ[औ[औ
 श्री  पीौ०सी०थामस  :  मुझे  केवल  एक  भ्रन्य  धारा  के  बारे  में  डर  इसमें  कहा

 गया  है  :

 भी  वाद  या  अन्य  विधिक  कार्यवाही  निगम  के  विरुद्ध  न

 मंत्री  महोदय  द्वारा  दिए  गए  इस  आश्वासन  को  देखते  हुए  कि  इस  निगम  की  नागरिक

 जिम्मेदारियों  को  ध्यान  में  रखा  जा  सकता  मैं  अपना  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  समा  की

 अनुमति  चाहता

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  क्‍या  सभा  श्री  पी०सी०  थामस  द्वारा  रखे  गये  संशोवन  को  वापस  लेने  की

 अनुमति  देती  है  ?

 झनेक  माननोय  सदस्य  :  हां  ।

 संशोधन  संख्या  59  और  60,  समा  की  अनुमति  बापस  लिए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रूपचन्द  क्‍या  आप  अपना  संशोधन  संख्या  151  वापस  ले  रहे

 श्री  रूपश्चन्द  इस  आदएवासन  को  देखते  हुए  कि  मार्गनिर्देशों  और  नियमों  को  बनाते
 मेरे  संशोधन  को  ध्यान  में  रखा  मैं  अपना  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  समा  की

 अनुमति  चाहता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  समा  श्री  रूपचन्द  पाल  द्वारा  रखे  गए  संशोधन  को  वापस  लेने  की

 अनुमति  देती  है  ?

 अमेक  मानमोय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 स  झ्ोधषन  स  श्या  15  ,  सभा  की  अनुमति  बापस  लिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृष्ण  क्या  आप  अपने  संशोधन  वापस ले  रहे  हैं  ?

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  भम्तर्राष्ट्रीय  शांति  और  सद्भाव  तथा  शांति  की  खोज  जिसे  मैंने

 जोड़ा  है  उसे  भी  ध्यान  में  रखा  मैं  अपने  संशोधन  वापस  लेने  के लिए  समा  की  अनुमति
 चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  समा  श्री  कृष्ण  कुमार  द्वारा  रखे  गये  संशोधन  को  वापस  लेने  की

 अनुमति  देती  है  ?

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  हां  ।

 संशोधन  संक््या  173  और  174,  समा  को  अनुमति  बापस  लिए  गए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रो०  संफ्द्दीन  क्‍या  भाप  अपना  संशोधन  वापस ले  रहे  हैं  ?

 प्रो०  संफुब्दीन  सोज  :  यह  हमारे  लिए  एक  ऐत्हाहिक  अवसर  मैं  जानना  चाहता
 हूं  कि  क्या  वे  विभिन्‍न  घ॒र्मों  के माधायी  और  सांस्कृतिक  महत्व  को  बनाए  उन्होंने  कहा  था
 कि  वह  नियमों  में  इनकी  व्यवस्था  क्‍या  वह  यह  कहेंगे  कि  वह  मार्गनिर्देशों  में  इनकी  व्यवस्था
 करेंगे  ?
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नियम  मार्गनिर्देशों  स ेबेहतर  और  विधि  से  कम  होते  आपको  उध्तसे

 सन्तुष्ट  होना  चाहिए  ।

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :
 मैं  अपना  संशोधन  यापस  लेने  के  विए  समा  की  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  समा  प्रो०  संफ्द्दीन  सोज  द्वारा  रखे  गए  संशोधन  को  बापस  लेने

 की  अनुमति  देती  है  ?

 झनेक  माननीय  सदस्य  :  हां  ।

 संझोधन  संक््या  339,  समा  की  अनुमति  बापस  लिया  गया  ।

 उप|ध्यक्ष  महोश्य  :  प्रएन  यह  है  :

 खंड  |2,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा

 संड  12,  संझोषित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया

 नया  श्षण्य  12  के

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  भ्रब  नया  खंड  12  क  शुरू  करते  हैं  ।

 श्री  चिदम्बरम--उपस्थित  नहीं

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  क्या  आप  अपने  संक्ोषन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ।

 झरी  एस०  कृष्ण  कूमार  :  मैं  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सरकारी  संशोधन  संश्या  420  शुरू  क  रते

 संझोधन  किया  गया  :

 पृष्ठ  10,  पंक्ति  8  के  पश्चात  निम्नलिखित  अन्तःस्थापित  किया  जाये  :

 कि  निगम  अपने  कस्‍्यों  का  निर्वहन  इस  अधिनियम  के  उपबंधों  और  विश्लेव  रूप  से  धारा

 ।2  में  उपकणणित  उसके  उद्देध्यों  के  अनुसार  करे  और  वह  उस  पर  संसद  को  एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत

 ब्रेः  ग़ी  1

 (2)  समिति  ऐसे  नियमों  के  अनुसार  कृत्य  करेगी  जो  लोक  सभा  के  अध्यक्ष  हारा  बताये

 जाएं  ।/  (420)
 पौ०  उपेसा  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  इस  नये  खंड  |2क  जिसे  इस  संशोधन  द्वारा  अन्तःस्थापित

 किया  गया  समा  के  मतदान  के  लिए  रख  रहा

 प्रइन  यह  है  :

 नया  खण्ड  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 मया  लण्ड  विधेयक  में  जोड़  दिया
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अन्य  खंडों  की  क्रम  संख्या  में  परिवर्तन  किया  जाये  ।

 खण्ड  |3-प्रसारण  परिषद  की  उसके  सदस्यों  को  पदावधि  ओर  उनका

 हटाया |  ।  जाना  आवि

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  खंड  FYE  शुरू  करते  श्री  के०एस०  क्‍या  आप  अपने  संशोधन

 प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  के०एस०  राव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  10,  पंक्ति  11,--

 वर्षਂ  के  स्थान  पर  वर्षਂ  प्रतिस्थापित  किया  (51)

 पृष्ठ  10--

 पंक्ति  ।2  और  13  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया

 “(4)  प्रसारण  प्रत्येक  राज्य  मुख्यालय  में  एक  राज्य  परिषद  गठित  कर  सकेगी  जो
 उसके  हस्‍्यों  के  निवेदन  में  सहायता  करेगी  ।”  (52)

 श्री  पी०सी०  थामस  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  10,  पंक्ति  7,

 सेਂ  के  पदच्चात  निम्नलिखित  अन्तःस्थापित  किया

 “  सरकार  के  या  किसी  राजनीतिक  दल  के  पदाधिकारी  नहीं  होंगे  किन्तु
 स्वास्थ्य  ओर  विधि  जैसे  विभिनन  क्षेत्रों  का  प्रतिनिधित्व  करने  में  समर्थ

 होंगे  ।”  (61)

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  श्री  लोकनाथ  क्या  आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  लोकनाथ  चौधरी  :  मैं  संशोधन  प्रस्तुत  न  हीं  कर  गहा  हूँ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कुसम  कृष्ण  मूति--अनुपस्थित

 श्री  एस  ०  कृष्ण  कुमार  अनुपस्थित
 श्रीमती  मालिनी  भट्टाचाय॑  ।

 झीमती  मालिनी  भट्टाचार्य  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  :

 पृष्ठ  10,  पंत  12,--

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  (185)

 भी  रीतलाल  प्रसाद  बर्मा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :
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 किक राम  मारा

 पृष्ठ  10,--

 पंक्ति  13  के  पश्चात  निम्नलिखित  अन्तःस्थापित  किया

 प्रसारण  परिषद  भी  एक  प्न्तर्राष्ट्रीय  परिषद्‌  का  गठन  करेगी  जो  अन्तर्राष्ट्रीय

 नीतिक  घटनाओं  के  सफलतापूर्वक  सीधे  प्रसारण  के  लिए  विश्वव्यापी  व्यवस्था  करेगी  जेसा  कि

 बी०बी०सी०  या  वायस  आफ  प्रमेरिका  द्वारा  किया  जा  रहा  (190)
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  ए०एन०  सिंह  देव  ।

 भो  ए०  एन०  वह  देव  :  मैं  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पी०आर०  कुमारमंगलम  -  अनुपस्थित  ।  श्रीमती  मालिनी  भट्टाचायं  ।

 भोमतो  मालिनी  भट्टाचार्य  :  मैं  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रही  हूं  ।

 उपाष्यक्ष  सहोदय  :  श्री  रूपचनद  क्‍या  आप  अपना  संक्षोषन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 झी  रुपचचर्द  पाल  :  मैं  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रामेश्वर  पाटीदा  र---अनुपस्थित
 श्री  हरीश  राबत--अनुपस्थित
 श्री  पी०  उपेन्द्र

 भी  पी०  उपेगा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  10  पं  क्ति  6  रो  8  के  स्थान  पर  निम्नलिखित

 “(2)  प्रसार  परिषद  निम्नलिखित  से  मिलकर  एक  अध्यक्ष  भर  दस  अन्य
 सदस्य  जो  सावंजनिक  जीवन  में  विश्यात  व्यक्तियों  में  से  मारत  के  राष्ट्रपति  द्वारा  नियुक्त
 किये  (2)  ससद  के  चार  जिनमें  से  लोकक्षमा  के  दो  सदस्य  जो  उसके
 प्रध्यक्ष  द्वारा  नामनिदिष्ट  किए  जायेंगे  और  राज्य  सभा  के  दो  सदस्य  जो  उसके  सभापति
 द्वारा  नामनिदिष्ट  किए  जायेंगे  ।”  (397)

 पौ०  उपेना  )

 भी  के  ०एस०  शराब  :  जसे  मंत्री  महोदय  ने  क्षेत्रीय  मर्ती  बोडों  के  बारे  में  आएबासन

 दिया  है  बसे  ही  इन  क्षेत्रीय  परिषदों  के  गठन  के  बारे  में  मी  आएवासन  देना  चाहिए  कि  यदि  प्रत्येक

 राज्य  मुख्यालय  के  लिए  ऐसी  एक  परिषद  बनाई  जाए  जिसमें  स्थानीय  लोग  हों  तो  अच्छा

 उनसे  इसके  बारे  में  आए्वासन  मिलने  के  बाद  मैं  अपना  संशोधन  बापस  ले  लूंगा  ।

 श्री  पी०  उपेशा  :  जो  क्षेत्रीय  परिषदें  बनाई  जायेंगी  उनमें  केवल  उस  क्षेत्र  के  ही  शोग

 होंगे  ।  यह  स्पष्ट  है  ।

 क्षी  के  ०एस०  राब  :  मैं  अपना  संशोधन  वापस  लेता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  श्री  के०एस०  राव  को  अपना  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  सभा  की

 अनुमति है  ?

 अनेक  माननीय  सवस्य  :  हां  ।

 संझोषन  संख्या  51  ध्लौर  52,  सभा  की  अनुमति  बापस  लिये  गये  ।
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 भरी  पी०सी०  थामस  :  मेरा  संशोधन  केवल  उन  व्यक्तियों  के  बारे  में है  जिन्हें  प्रसारण

 परिषद  में  सम्मिलित  किया  जाना  चाहिए  ।  मेरा  सुकाव  है  कि  वे  श्रेष्ठता  प्राप्त  व्यक्ति  होने

 उन्हें  सरकारी  और  किसी  राजनेतिक  दल  का  अधिकारी  नहीं  होना  मेरा  सुझाव  है  कि  वे

 स्वास्थ्य  और  कानून  जंसे  क्षेत्रों  से होने  चाहिए  ।

 श्रीमती  मालिनो  भट्टाचार्य  :  जहां  तक  मेरे  संशोधन  संख्या  का  संबंघ  मैं  चाहती

 हूं  कि  पंवित  19  में  सकेगी  '  के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाये  क्‍योंकि  हम  समभते

 हैं  कि  केन्द्री कृत  निकाय  के  रूप  में  प्रसारण  परिषद  शिकायत  सुनने  वाली  निकाय  नहीं  हो  सकती  ।

 शिकायत  सुनने  वाली  निकाय  होने  के  कारण  हम  सममभते  हैं  कि  क्षेत्रीय  प्रसारण  परिषदों  का

 अनिवायं  रूप  से  गठन  किया  जाना  चाहिए  ।

 थ्रो  रोतलाल  प्रसाद  वर्मा  :  उपाध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  जो  व्यवस्था  की  जेसे

 अन्तर्राष्ट्रीय  घटनाचक्रों  और  विचारों  के  लिए  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  परिषद  होनी  चाहिए  मगर  ऐसा
 नहीं  किया  गया  जैसे  बी०बी०सी०  या  वायस  आफ  अमरीका  द्वारा  सारी  दुनिया  में  किस  तरह
 की  व्यवस्था  की  इसके  लिए  एक  कमेटी  बनी  हुई  उपश्ती  तरह  से  यहां  भी  एक  अन्तर्राष्ट्रीय
 परिषद  होनी  चाहिए  जिसका  प्रावधान  इसमें  नहीं  किया  गया

 भरी  के०  मानवेसत्र  सह  :  उपाध्यक्ष  जो  आपने  रखा  मेम्बर  अपाइंट  विये
 जायेंगे  उनके  खिलाफ  सुप्रीम  कोर्ट  में  रिट  कर  सकते  मगर  उसके  लिए  क्‍या  कोई  टाईम  रखा

 वर्ना  ये  मामले  तीन-चार-पांच  साल  चलते  रहेंगे  ।  क्या  इसके  लिए  कोई  टाईम  सीमा  रखी  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदव  :  श्री  मानवेन्द्र  आपने  अपना  संशोधन  नहीं  दिया  आपको
 मय  चर्चा  शुरू  करने  का  अवसर  प्राप्त  नहीं  यदि  आपको  कोई  सन्देह  है  तो  मैं  मंत्री  महोदय  से

 अमुरोध  करता  हूं  कि  आपको  बुलायें  भ्लोर  मामले  के  बारे  में  आपके  साथ  विचार-बिमश्  करें  |

 डा०  सम्बि  बुर  :  यह  बताया  गया  है  कि  प्रसारण  परिषद  में  4  संसद  सदस्य  होंगे
 जिनमें  से  दो  सदस्य  लोक  सभा  के  होंगे  जिन्हें  माननीय  अध्यक्ष  मनोनीत  करेंगे  |  मैं  मंत्री  महोदय  को

 सुझाव  देना  चांहता  हूं  कि  4  सांसदों  की  जगह  हम  6  सांसद  क्‍यों  नहीं  कर  सकते  ताकि  लोकसभा  के
 4  सदस्य  हो  सकें  ?

 श्री  पी०  उपेग्  :  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  क्‍योंकि  11  सदस्यों  की  परिषद
 में  इतने  सांसद  नहीं  हो सकते  ।  श्री  थामस  ने  समिति  में  नियुक्त  किए  जाने  वाले  ध्यक्तियों
 का  उल्लेख  किया  मैं  इस  सुझाव  पर  ध्यान  देता  हूं  क्योंकि  राष्ट्रपति  सरकार  की  सिफारिशों  से
 प्रसारण  समिति  का  गठन  करते  इसलिए  इस  सुझाव  पर  ध्यान  देना  हमारी  शक्तियों  के  भ्रंतगंत

 जहां  तक  श्रीमती  मालिनी  भट्टाचायं  के  संशोधन  का  सम्बन्ध  इसमें  कहा  गया  है  कि
 प्रसारण  समिति  इतनी  संख्या  में  क्षेत्रीय  परिषदों  का  गठन  यह  भी  अस्पष्ट  है  क्‍योंकि  हम
 इनकी  निर्चित  संख्या  भी  नहीं  बता  सकते  ।  इसलिए  इसका  तास्पयं  से  मैं  इस
 दाब्द  को  बदलना  आवष्यक  नहीं  समझता  ।

 उपाध्यक्ष  भह्दोदथ  :  प्रए्न  यह  है  :
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 पृष्ठ  10  पंक्ति  6  से  8  के  स्थान  पर  निम्नलिखित

 “(2)  प्रसार  परिषद  निम्नलिखित  से  मिलकर  एक  अध्यक्ष  और  दस  अन्य  सदस्य
 जो  सार्वजनिक  जीवन  में  विख्यात  व्यक्तियों  में  से  भारत  के  राष्ट्रपति  द्वारा  निमुषत  किये

 (11)  संसद  के  चार  जिनमें  से  लोकसभा  के  दो  सदस्य  जो  उसके  अध्पक्ष  द्वारा
 निदिष्ट  किये  जायेंगे  और  राज्य  सभा  के  दो  सदस्य  जो  उसके  समापति  द्वारा  नामनिदिष्ट

 किये  जायेंगे  ।  (39

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  श्री  पी०सी०  थामस  को  अपना  संशोधन  वापस  लेन ेके  लिये  समा  की

 अनुमति  है  ?

 अनेक  साननीय  सदस्य  :  हां  ।

 संशोधन  संल्‍्या  61,  सभा  की  अनुमति  वापस  लिया  वया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  श्रीमती  मालिनी  भट्टाचायं  को  अपना  संशोधन  बापस  लेने  के  लिये

 सभा  की  अनुमति  है  ?

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  हां  ।

 समा  को  प्रभुमति  संशोधन  लंक्ष्या  185  धापस  लिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  श्री  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा  को  अपना  संशोघन  बापस  लेने  के  लिये

 समा  की  अनुमति  है  ?

 झनेक  माननीय  सदस्य  :  हां  ।

 संशोधन  संस्या  190  सभा  की  अनुमति  वापस  लिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रषन  यह  है  :

 खण्ड  ]3  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंग  बने  ।  ”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  13,  शंशोधित  रूप  में  विधेयक  लोड़  दिया

 खब्ड  136  धोर  खण्ड  138

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  ओर  खण्ड  |3ल  अत:स्पापित  करने  के  लिए  संशोधन  सुझाए

 गए  हैं  ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  क्या  आप  संशोषन  प्रस्तुत  कर  रही  हैं--वह  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर

 रही  श्री  रूप  चनद  क्या  आप  संझोषन  संस्या  152  प्रस्तुत  कर  रहे
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 _  €रख  रख  रहा हूं।  «13 क. (1) एक संसदीय समिति होगी जिसमें 15 सदस्य लोक सभा  '  से और  7
 श्री  रूपचन्द  पाल  :  जी  मैं  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  ।

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  कि

 पंक्ति  20  के  पहचात  निम्नलिखित  प्रस्त:स्थापित  किया

 «]3  एक  संसदीय  समिति  होगी  जिसमें  सदस्य  लोक  सभा  से  और  7  सदस्य  राज्य
 सभा  से  होंगे  जिन्हें  संबंधित  समाओं  द्वारा  निर्वाचित  किया  जायेगा  और  यह  देखेंगे  कि  निगम
 के  उ्ं श्य  पूरे  हों  और  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  का  पालन  हो  ।

 (2)  संसदीय  समिति  का  कार्यकाल  5  वर्ष  का  होगा  ।

 (3)  संसदीय  समिति  की  त्रैमासिक  रिपोर्ट  संसद  की  दोनों  सभाओं  के  पटल  पर  रखी  जाएगो
 ओर  उस  पर  चर्चा  की  जायेगी  ।

 (1)  निगम  के  समी  प्रादेशिक  केन्द्रों  क ेलिए  सलाहकार  परिषदें  होंगी  जिनमें  7  सदस्थों
 की  एक  काययंपालक  समिति  होगी  और  ऐसे  सदस्यों  के  नामनिर्देशन  के  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित
 राज्य  सरकारों  से  परामर्श  किया  जायेगा  ।

 (2)  सलाहकार  परिषदों  को  समग्र  प्रादेशिक  केन्द्रों  के  कार्यक्रमों  और  कार्यकरण  में  सुधार
 करने  के  लिए  सिफारिश  करने  और  सुभाव  देने  की  शक्त  प्राप्त  (152)

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  श्री  मित्रसेन  क्या  आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं---बह

 अपना  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे  श्रीमती  गीता  मुखर्जी--वहू  संशोधन  प्रस्तुत
 नहीं  कर  रही  श्री  अमर  राय  प्रधान--वह  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे  हैं

 श्रीमती  मालिनी  भट्टाचायं--संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहो  हैं  ।

 श्रीमती  राजेन्द्र  अग्निहोत्री --  अनुपस्थित  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  भमागंव

 भरी  गिरधारी  लाल  भागंब  :  मैं  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 प्रो०  सेफुद्दोन  सोज  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  10,--

 पंक्ति  20  के  पदच्ात्‌  निम्नलिखित  अन्तःस्थापित  किया

 “13%,  एक  संसदीय  समिति  होगी  जिसमें  15  सदस्य  लोक  समा  से  और  7  सदस्य  राज्य  समा

 से  होंगे  जिन्हें  सम्बन्धित  सभाओं  द्वारा  निर्वाचित  किया  जायेगा  और  जो  निगम  के  कार्यकरण

 का  निरीक्षण  करेंगे  तथा  यह  सुनिश्चिचत  करेंगे  कि  निगम  द्वारा  लक्ष्य  प्राप्त  किये

 जायें  (340)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  मालिनी  भट्टाचार्य  ।

 अमती  सालिनी  भट्टाचार्य  :  मैं  प्रपना  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रही  हूं
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 झो  रुपचम्द  पाल  :  खण्ड  |3ख  वा  यह  संक्षोघन  सलाहकार  परिषद  से  सम्बन्धित
 इसे  क्षेत्रीय  प्रसारण  परिषद  के  साथ  न  मिलाइये  |  जैसा  कि  आप  जानते  इस  समय

 कार्यक्रम  सलाहकार  समितियां  प्रत्येक  केन्‍्द्र  से  जुड़ी  हुई  हैं  और  क्षेत्रीय  परिषद  प्रसारण  परिषद  से
 सम्बन्धित  होगी  जो  श्रोताभ्ों  और  दर्शकों  के  लिए  प्रसारित  किए  जाने  वःले  कायंक्रमों  पर  नजर  रखेगी
 और  शिकायतों  पर  विचार  लेकिन  यह  सलाहकार  जिसकी  मैंने  इस  संशोधन  द्वारा
 व्यवस्था  करने  का  प्रयास  किया  एक  निकाय  है  जो  क्षेत्रीय  केन्द्र  को  चलाने  के  प्रसार  भारती
 निगम  को  सहायता  देगी  ।

 मैंने  यहां  भी  उल्लेख  वि.या  है  कि  इससे  कार्यक्रमों  और  क्षेत्रीय  केन्द्र  के  समूचे
 करण  के  सुधार  में  सहायता  मिलेगी  ।  मैं  मंत्री  जी  की  प्रतिक्रिया  जानना  चाहता  हूं  ।

 प्रोਂ  सं  फुददोन  सोज  :  मैं  मंत्री  जी  का  आभारो  मैं  उनमैं  से  एक  था  जिसने  संसदीय
 समिति  के  गठन  की  वकालत  की  थी  ।  लेकिन  भें  एव  बात  कहना  चाहता  हूं  )

 वह  पहले  ही  सहमत  हो  चुके  है  कि  संसदीय  समिति  इस  पर  नजर  लेकिन  उन्होंने
 नीति  के  बारे  कुछ  भी  शामिल  नहीं  किया  उदहं  ष्य  भादि  बाद  में  लाये  इस  संसदीय
 समिति  को  प्रसार  मारती  के  कायं+रण  पर  नजर  रखनी  चाहिए  और  नीति  निर्धारित  करनी

 चाहिए  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  रांसीय  समिति  प्रसार  मारती  को  नीति  सम्बन्धी  मामलों  में
 सलाह  बयों  नहीं  नीति  बहुत  महत्वपूर्ण  भतः  इस  समि/त  को  प्रसार  भारती  के  लिए  नीति
 बनानी  और  उसके  कायंकरण  पर  नजर  रखनी  )

 हरी  पी०  उपेना  :  श्री  सोज  के  प्रधन  खण्ड  के  उपबन्धों  में  पहले  ही  उत्तर  मिल  चुका
 है  ।  इसमें  निगम  के  उहेष्यों  का  विवरण  दिया  गया  कौन-कौन  से  उहूं  एयों  के  लिए  कार्यवाही  की
 जायेगी  और  यह  भी  मालूम  किया  जायेगा  कि  क्‍या  निगम  उद्देष्यों  की  पूर्ति  हेतु  कार्यरत  है  या  नहीं  ।
 यह  सब  संसदीय  समिति  के  संविधान  में  दिया  जा  चुका  है  ।  मेरे  विचार  में  और  अधिक  स्पष्टीकरण

 की  आवश्यकता  नहीं  है

 प्रो०  स॑  फुयूदीन  सोज  :  नीति  कौन  बनायेगा  ?

 क्षी  पी०  उपेगा  :  प्रसार  मारती  थोई  समी  नीतियां  निर्धारित  बोर्ड  पहले  ही  गठित
 किया  जा  चका  अधिनियम  में  उल्लिल्लित  उद्देष्यों  के  प्रनुसार  प्रसार  बोर्ड  नीतियां  निर्धारित
 करेगा  ।  किसी  मी  प्रकार  के  उल्लंघन  पर  संसदीय  समिति  नजर  मेरे  विधार  से  किसी

 ओऔर  नीति  की  आवश्यकता  नहीं  है

 जहां  तक  कार्यक्रम  सलाहकार  समितियों  का  सम्बन्ध  जंसा  श्रो  पाल  ने  उल्लेख

 किया  है  वे  पहले  ही  विद्यमान  हैं  |  प्रसारण  परिषद  का  गटन  ६न  कार्यक्रम  सलाहकार  समितियों  के  स्थान

 पर  नहीं  किया  गया  है  ओर  नि:सन्देह  यह  निगम  पर  निमंर  करेगा  कि  उनका  स्थहृप  क्‍या  हम

 उन्हें  आदेश  देना  नहीं  चाहते  ।  लेकिन  मुर्क  आशा  है  कि  निगम  इन  वयंक्रम
 ।  सलाहकार  समितियों

 को  जारी  रखेगा  क्‍योंकि  वे  रोजाना  के  कार्यक्रम  से  सम्बन्धित  मेरे  विधार  से  बे  उन्हें
 जारी  रखेंगे  ।

 भरी  रुपचम्दय  पाल  :  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  आश्वासन  को  देखते  हुए  अपना

 संशोधन  वापस  लेने  के लिए  समा  की  अनुमति  मांगता  हूं  ।
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 दा

 उपाध्यक्ष  सहोवव  :  क्‍या  अपना  संशोवन  वापत  लेने  के  लिए  सदस्प  महोदय  को  समा  की

 अनुमति  है  ?

 झनेक  माननीय  सदस्य  :  हां  ।

 स॒  शोधन  स  रू्या  152,  सभा  की  प्रमुमति  बापप्त  लिया  गया  ।

 प्रो०  सं  फुद्दोन  सोज  :  वह  मेरे  सुझाव  पर  बाद  में  विचार  लेकिन  इस
 मैं  अपना  संशोधन  वापस  लेना  चाहूंगा  ।

 मैं  अपना  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  सभा  से  अनुमति  मांगता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  अपना  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  सदस्य  महोदय  को  सभा  की

 अनुमति  है  ?

 झनेक  साननीय  सदस्य  :

 स  शोघन  स  ख्या  340,  सप्ता  की  अशुमति  वापस  लिया

 प्रसारण  परिषद  को  अधिकारिता  धोर  उसके  द्वारा  अमुसरण  की  आने  वाली  प्रक्रिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  खण्ड  14  श्री  गिरधारी  लाल  मागंव  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  भागंब  :  मैं  अपना  संशोधन  प्रस्तुन  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  लोकनाथ  चौधरी

 भी  लोक॑नाथ  चोधरी  :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  ]5  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 झ्री  पी०सो०  थामस  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  10,  पंक्ति

 वह  ठीक  समभेंਂ  के  स्थाम  पर  इस  अधिनियम  के  अधीन  बनाये  गए  नियमों  के

 द्वारा  अधिकथित  की  जाएਂ  प्रतिस्थापित  किया  (62)

 पृष्ठ  10,  पंबित  43,---
 *

 तदनुसार  प्रसारण  के  स्थान  पर  प्रसारण  परिषद  और  परिवादी  या
 अ्तिस्थापित  किया  (63)

 श्री  लोकनाथ  चौधरी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  10,-

 पंक्ति  4।  से  43  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिश्यापित  किया

 “(6)  शासक  बोर्ड  से  रिपोर्ट  प्राप्त  करने  के  पश्चात्‌  प्रसार  परिषद  बिनिदचय  करेगी  जो
 शासक  बोड  पर  वाध्यकारी  होगी  |ਂ  (98)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कुसुम  कृष्ण  मूति--अनुपस्थित

 श्री  रूपचन्द  पाल  ।
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 ओर  रूपचन्द  पाल  :  मैं  अपना  संशोधन  प्ररतुत  नहीं  कर  रहा  हूं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रो  कृष्ण  क्या  आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 भी  एस०  कृष्ण  कुमार
 :  मैं  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  माहनी  क्या  आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  ब.र  रही  हैं  ?

 झीमती  मालितों  भट्टाआ्ा्य  :  मैं  अपना  संभोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रही  ।

 उपाध्यक्ष  स्होदय  :  श्री  राजशेखर  क्या  आप  अपना  संशोघन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 भ्रो  बाई०एस०  राजझेलर  रेड्डी  :  मैं  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सिह  कया  आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 भ्री  ए०एन०  तिह  वेब  :  मैं  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  नही  कर  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कथा  भाप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  है  ?

 भरी  पोौ०अर०  कुमारमंगलम  :  मैं  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  गिरयारी  लाल  क्या  प्राप  अपना  संशोधन  अ्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 झो  गिरधारो  लाल  भागंब  :  मे  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर

 भरी  पी०  उपेसा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 पृष्ठ  10  पक्त  37  प्रोर  38  में  के  स्थान  पर  '  सदस्यਂ  (398)

 पृष्ठ  10  पक्ति  39  और  4।  में  कश्ब्द  का  लोप  करे  ।  (399)

 पृष्ठ  10  पंक्ति  43  के  पश्चात  निम्नलिखित  अन्तःस्थापित  करें  :

 “(7)  उपधाना  (5)  और  उपधारा  (6)  में  किसी  बात  के  होते  जहां  प्रसार  परिषद  यह

 समुचित  वहां  वह  अभिलेखबद्ध  किये  जाने  वाले  कारणों  निगम  से  किसी  परिवाद

 के  बारे  में  अपनी  सिफारिशों  का  प्रसार  करने  की  अपेक्षा  ऐसी  रीति  में  कर  सकेथी  ज॑सी

 परिषद  ठीक  समभे  ।  (400)

 झ्ली  पोःसो०  धामस  :  यह  संशोघन  शिकायतों  के  निपटाने  से  सम्बन्धित  प्रक्रिया  के

 बारे  में  यह  बहा  गया  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  वह  प्रक्रिय  अपनाई  जायेगी  कि  निगम  उचित

 समझभेगा  ।  मैंने  यह  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  प्रक्रिया  ऐसी  नहीं  होनी  चाहिए

 कि  निगम  उचित  १-तु  यह  इस  प्रधिनियम  अम्तगंत  बनाये  गए  नियमों  के  अमुसार

 होनी  चाहिए  ।

 श्री  पी०  उपेसा  :  श्री  थामस  को  धांका  तथ्यों  पर  आधारित  नहीं  क्‍योंकि  यह  इस

 बात  पर  आधारित  है  कि  वे  इस  प्रक्रिया  को  विस  प्रकार  उम्हें  इन  शिकायतों  पर
 #  उाजनबा  1

 विज्ञार  करना  इसलिए  मैं  इसे  आवश्यक  नहीं  मानता  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  संख्या  398,  399  तथा  400,  जो  कि  श्री  पी०  उपेन्द्र  ने  प्रस्तुत
 किये  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखता  हूं

 प्रश्न  यह  है  :

 पृष्ठ  10  पंवित  37  और  38  में  के  स्थान  प्रतिस्थापित  किया

 जाए  ।  (398)

 पृष्ठ  10  पंक्ति  39  और  41  में  शब्द  का  शोप  किया  (399)

 पृष्ठ  10  पंक्ति  43  के  निम्नलि  खित  अंतःस्थापित  किया  जाए  :

 “(7)  उपघारा  (5)  और  उपधारा  (6)  में  किसी  बात  के  होते  हुए  जहां  प्रसार  परिषद  यह्‌

 समुचित  वहां  वह  अभिलेखबद्ध  किये  जाने  वाले  कारणों  निगम  से  किसी  परिवाद
 के  बारे  में  अपनी  सिफारिशों  का  प्रसार  करने  की  अपेक्षा  ऐसी  रीति  में  कर  सकेगी  जैसी
 परिषद  ठीक  समझे  ।”  (400)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  क्या  आप  अपना  संशोधन  वापस  लेना  चाइ़ते  हैं  ?

 श्री  लोकनाथ  चोधरी  :  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  समा  श्री  लोकनाथ  चौधरी  को  अपना  संशोधन  वापस  लेने  की
 अनुमति  देती  है  ?

 हृ

 अनेक  माननोय  सदस्य  :  हां  ।

 संशोधन  संख्या  98,  समा  को  से  बापत  लिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  क्या  आप  अपना  संशोघन  वाषस  लेना  चाहते  हैं  ?

 श्री  पीो०सी०  थामस  :  हां  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  क्‍या  सभा  श्री  पी०सी०  थामस  को  अपना  संशोधन  वापस  लेने  की  अनुमति
 देती  है  ?

 अनेक  माननोय  सदस्य  :  हां  ।

 संशोधन  संक्ष्या  62  मौर  63,  समा  की  अनुमति  धापस  लिये  गए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रएन  यह

 खंड  14,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।”'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  14,  संशोजित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  ]4  जोड़ने  के  लिए  श्री  लालकृष्ण  आडवाणी  का  एक  संशोधन
 है  ।  क्या  वे  अपना  सशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?
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 भी  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  चूंकि  मंत्री  महोदय  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  के
 द्वारा  इसे  पहले  ही  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  इसलिए  मैं  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा

 rs — 15—  केलत्रीय  सरकार  की  कुछ  दायित्थों  श्रादि  का  नियम  को  अस्तरण
 जपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  ]5  में  संशोधन  के  लिए  कुछ  संशोषन  श्री  वसंत  साठे  द्वारा  दिए  गए

 क्या  वह  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 भी  बसंत  साठै  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :

 पृष्ठ  पंक्ति  aha

 को  अन्तत्ति  हो  जायेंगीਂ  के  स्थान  पर  में  निहित  रहेंगी  ओर  निगम  के
 कृत्यों  के  प्रबंध  के  लिए  पट्टे  पर  निगम  को  दी  जायेंगी  ।”'  प्रतिस्थापित  किया  जाए  |  (343)

 पृष्ठ  11,  पंक्ति

 के  स्थान  पर  प्रतिश्यापित  किया  जाए  |  (344)

 पृष्ठ  11,  पंक्ति  16--

 के  स्‍थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  (345)

 भरी  पी०  उपेगा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :

 पृष्ठ  11,  पंक्ति  ?  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया

 ऐसे  निबंधनों  और  छार्तों  पर  जो  डेन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अवधारित  की
 अंतरिम  हो  जायेगी  और  ऐसी  सभी  सम्पत्तियों  प्रौर  भास्तियों  वा  वही  मूल्य  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  निगम  को  दी  गई  पूंजी  समझा  (421)

 श्री  वसंत  साठ  जी  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  कुछ  आस्तियों  के  निगम  को  अब्तरण  के

 सम्बन्ध  में  कुछ  आहंकाये  म्यकत  को  थीं  ओर  मैंने  उन  शंकाप्ों  के  निवारण  का  प्रयत्त  किया

 मैंने  यह  मी  कहा  था  कि  क्‍योंकि  हमें  निगम  को  बुछ  गरिमा  तथा  महत्व  प्रदान  करना  इसलिए
 हम  आस्तियों  को  सरकार  तक  सीमित  नहीं  रख  सकते  ।  इसमें  व्यावहारिक  मुध्िकलें  भी

 बयोंकि  रखरखाव  के  लिए  रखे  गए  हजारों  कमंचारी  जिन्हें  आमतोर  पर  निगम  में  जाना

 आना  नहीं  चाहेंगे  तथा  ऐसी  रिथति  मे  सरकार  के  लिए  भी  उन्हें  वहां  भेजना  सम्मव  नहीं  यदि

 आस्तियां  सरकार  के  पास  रहती

 इस  मुद्दे  को  सुलमाने  के  आज  मैंने  शष्ड  में  एक  छोटा-सा  उपबन्ध  जोड़  दिया

 जो  इस  प्रकार  है  :

 सम्पत्ति  और  आस्तियां  अन्तगंत  निधि  भी  जो  आकाशवाणी  या  दूरदर्शन
 या  दोनों  के  प्रयोजन  के  लिए  उप  दिन  के  ठोक  पूर्व  केन्द्रीय  सरकार  में  निहित  निगम

 ऐसे  निबन्धनों  और  झ्र्तों  पर  जो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अवधा  रेत  की  अंतरित  हो

 जाएगी  और  ऐसी  सभी  सम्पत्तियों  और  आस्तियों  का  बही-मूल्य  बे  न्द्रीय  सरकार  हारा  निगम

 को  दी  गई  पूंजी  सममा
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 त्री  पी०

 ऐसी  दक्षा  में  कोई  भी  बोर्ड  निगम  की  स्थाई  आस्तियों  का  सरकार  की  अनुमति  के  बिना
 निपटान  नहीं  कर  पायेगा  ।  ऐसा  इसलिए  होगा  क्योंकि  आस्तियों  के  अन्तरण  के  समय  सरकार  यह
 शर्तें  निर्धारित  करेगी  कि  स्थाई  आस्तियों  का  क्‍या  करना  क्या  उनका  निपटान  किया  जा
 अगर  निपटान  किया  जा  सकेगा  तो  सरकार  में  इसके  लिए  किससे  भनुमति  प्राप्त  करनी

 इसलिए  इस  खण्ड  में  इस  उपबन्ध  के  जुड़ने  के  बाद  मैं  श्री  वसंत  साठे  जी  से  यह  निवेदन  करता  हूं
 कि  वे  अपना  संशोधन  वापस  ले  लें  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  श्री  उपेन्द्र  जी  ने  जो  अभीनअभी  कहा  उससे  उद्दंध्य  की  पूरी  तरह  प्राप्ति
 नहीं  होती  ।  वित्त  मंत्री  आपके  साथ  बेंठे  अगर  व्रह्‌  संतुष्ट  हैं  कि  इससे  उद्देश्य  की  प्राप्ति  हो

 तो  मैं  भी  संतुप्ट  हूं  ।  बाद  इस  विधेयक  के  परिणागस्वरूप  हमारे  लिए  कोई  समस्या  पैदा
 नहीं  होनी  पभ्रापको  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  मुझे  ऐसा  प्रहसास  हो  रहा  है  जंसे  कि  मैं
 स्वयं  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  कर  रहा  इसलिए  एक  तरह  से  मैं  इस  विधेयक  से  प्रसन्न  यहां
 तक  कि  मतदान  के  समय  भी  मैंने  हर  बार  ही  कही  है  ।  उपेन्द्र  जी  के लिए  ऐसा  कहना  मुश्किल

 क्योंकि  यह  राज्यसभा  के  सदस्य  हैं  ।

 वित्त  मंत्री  मधु  :  आप  इसलिए  कहते  हैं  क्योकि  आप  कांग्रेस  के
 प्रतिनिधि  हैं  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  यह  सत्य  जैसे  कि  मधु  जी  हमेशा  कहते  हैं  कि  बहुत  प्रसन्न
 और  वह  अपनी  बात  इस  कलामਂ  के  साथ  छुरू  करते  मैं  मी  यही  कहता  हूं  कि  भाज  मुझे
 बड़ी  प्रसन्‍नता  है  कि  यह  विधेषक  उसी  तरह  पारित  क्रिया  जा  रहा  है  जसे  कि  विभिन्‍न  दलों  के

 चुनाव  घोषणा  पत्र  पारित  किए  जाते  यह  एक  बहुत  ही  दुलंभ  बात  है  ?

 प्रो०  सथु  दण्डबते  :  इस  मुह  पर  कोई  भी  चुनाव  नहीं  लड़  सकता  ।

 क्री  बसंत  साठे  :  मेरे  विचार  में  बम  से  कम  इस  खण्ड  के  प्राधार  पर  नहीं  ।

 मुझे  वाणिज्यिक  राजस्व  और  आरितियों  के  बारे  में  आशंका  है  कि  इस  नए  निकाय  से  देश  में

 एकाधिकार  पैदा  यदि  आस्तियों  के  बारे  में  कोई  ढील  दी  तो  बाद  इनके  लिए  कठिनाई
 हो  सकती  है  ।  वित्त  मंत्री  के  कहने  का  श्राशय  यह  है  कि  प्रत्येक  सरका री  क्षेत्र  के  उपक्रम  के  लिए
 संसाधनों  हेत  उन्हें  अपने  संसाघन  जुटाने  क्योंकि  उनवेः  पास  घन  नहीं  यदि  कल  इसी
 तरह  वह  निगमों  से  कहें  कि  संसाधन  मेरे  पास  धन  नहीं  तो  क्या  होगा  ।  इससे
 निगम  पूरी  तरह  से  निजी  क्षेत्र  और  राष्ट्रीय  क्षेत्र  तथा  एकाधिकार  क्षेत्र  के  अधीन  हो  जायेगा  ।

 मैं  संशोधन  संख्या  3933  ले  कर  346  तक  प्रस्तुत  बःरते  समय  बड़ी  सावधानी  बरत  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  रामय  हम  केवल  संध्वोधन  समस्या  343  से  3३45  पर  विचार  कर
 =

 रहे

 श्री  बसंत  साठे  :  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  श्री  उपेन्द्र  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  संशोबन  मुझे
 स्वीकार  होगा  |  मुझे  आशा  है  कि  आप  जो  हिदायतें  देने  जा  रहे  हैं  उनमें  उन  सभी  पहलुओं  को  लेंगे
 जिनका  मैंने  उत्लेख  किया  मैं  इस  बारे  में  आपका  आश्वासन  चाहता  हूं  ।

 ओर  लि्मल  कास्ति  चटर्जो  :  केवल  एक  मंत्री  के  आएवासन  से  दो  मंत्री  खुश  हो  जाएंगे  ।
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 नह  नाभ  ee  जज  ee

 प्रो०मघ्‌  रण्डबते  :  वित्त  मंत्रालय  की  तरफ  से  भी  मैं  कहता  हूं  कि  मैं  खुश  हूं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रएन  यह  है  :

 पृष्ठ  11,  पंक्ति  7  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया  जाए  :-

 ऐसे  निबन्धनों  और  श्वर्तों  पर  जो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अवधारित  की
 अन्तरित  हो  जायेगी  ओर  ऐसी  सभी  सम्पत्तियों  ओर  आप्त्तियों  का  वही  मूल्य  केस्द्रीय  सरकार
 द्वारा  निगम  को  दी  गई  पूंजी  समझा  जायेगा  ।”  (421)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वसंत  क्या  आप  अपने  संशोधन  वापस  ले  रहे  हैं  ?

 श्री  पो०  उपेसा  :  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हमने  संशोधन  संरूया  394  स्वीकृत  किया
 उसमें  उनकी  बात  नहीं  इममें  कहा  गया  है  :

 सुनिष्दिचित  करने  के  लिए  कि  हस  घारा  के  अधीन  निर्धारित  उद्देष्यों  की  अभिवद्धि  के चर
 *ः

 न  ~ «  रे  हा
 लिए  उचित  समय  उपलब्ध  किया  जाये  केतद्रीय  सरकार  को  विज्ञापनों  के  बारे  में  समय
 की  प्रधिकतम  सीमा  अवधारित  करने  की  शक्ति  होगी  |ਂ

 हम  इसे  पहले  ही  स्वीकृत  कर  चुके  मैं  जानता  हूं  कि  वह  क्‍या  चाहते  बह  चाहते  हैं  कि

 संचित  निधि  में  जमा  होने  वाला  सारा  राजस्व  स्थानांतरित  कर  दिया  हम  हस  सुझाव  से

 सहमत  नहीं  हैं  ।

 भी  बसम्त  साठे  :  मैने  ऐसा  नहीं  कहा  ।  अपनी  बात  मुझसे  मत  मैंने

 सम्पत्तियों  के  बारे  में  कहा  वाणिज्यिक  राजस्व  के  लिए  अगर  विज्ञापनों  ध्लौर  कार्य  कर्मों  क ेलिए
 परिसंपत्तियां  उनके  पास  रहें  तो  मैं  कहूंगा  कि  वे  ही  सरकार  के  पास  भी  मैंने  इसे  पेश

 किया  आपका  संशोघन  तो  केवल  समय  इत्पादि  के  प्रतिबन्ध  के  बारे  में  मैं  बाणिज्यिक

 राजस्व  पर  एक  सीमा  तय  करने  के  बारे  में  कह  रहा

 श्री  निर्मल  कार्ति  चटलों  :  आप  जानते  समय  बहुमूल्य  है  ।

 झी  बसंत  साठे  :  आप  थोड  से  समय  में  काफी  धनराष्षि  प्राप्त  कर  सकते  मैं  चाहता  हूं
 कि  आप  आज  कहें  कि  आपकी  यह  योजना  भी  है  कि  वाणिज्यिक  र।जस्व  विज्ञापनों  पर  प्रतिबन्ध

 लगाएंगे  ।  अगर  आप  ऐसा  कहते  हैं  तो  मेरा  उद्दंष्य  पूर्ण  हो  जायेगा  ।

 आडवाणी  जी  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  और  आप  मी  यह  स्वोकार  करेंगे  कि  जब  हमने  इसे

 बल  रखने  के  लिए  कहा  था  तो  बद्रुता  उत्पन्न  हो  गई  थी  ।  मेरे  मित्र  उपेस्द्र  भ्नावइयक  ही  मुझसे
 नाराज

 हो  गये  |  आप  कहते  हैं  कि  क्योंकि  हमें  यह  भाज  मिला  है  इस  लाए  हम  बहुत  शांत  भाव

 से  बंठे  आप  हमारी  अच्छी  मावनता  खिए  ।  हालांकि  हम  आज  अबना  मध्याह्न  मोजन  नहीं  ब-र

 हम  यहां  पर  बंठे  हुए  यह  काय  कल  नहीं  हो  सका  और  आप  जानते  हैं  कब  हमें  कार्य

 समिति  की बैंठक  में  जाना  पडा  और  यह  बंठक  सुबह  4  बजे  तक  चली  ।  इग  प्रतार  हमने

 पूर्वक  अपना  कार्य  किया  भाप  गुध्सा  मत  हो  इए  ।

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  क्या  आप  अपने  संक्षोघषन  वापस  ले  रहे  रै हा
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 प्तार  Be  छा  20
 30  9

 प्रो  ब्तंत  ताठे  ;  जी  हां  ।  मैं  वापत्त  लेता €  /
 ा

 गये  खाया  बहोहव  खा  आते  बगोहत  वापत  लेते  के  तिए  बदत्य  महोदय  को  तममा  की

 बहुगति है  /

 अनेक  मानतीय  सत्य  /  हां  ।

 स्‌  शोषत  स॒  ल्‍या  343,  344  और  345  सभा  की  अनुमति  से  कापत्त  लिए  गए  /

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  15,  संशोधितरूप  विधेयक  का  अंग  बनें  ।””

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुप्ना  ।

 खष्ड  15,  संशोधित  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड--]6--केसोय  सरकार  हारा  प्रभुदान  आदि

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  लोकनाथ  चौधरी  क्प्रा  आप  से  सम्बन्धित  अपना  संशोधन

 प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ।

 भो  लोकनाथ  चोधरी  :  नहीं  ।  मैं  पेश  नहीं  कर  रहा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  रूपचन्द  पाल  क्या  आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  रूपचन्द  पाल  :  मैं  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मित्रसेन  यादव  क्‍या  भ्राप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 शी  सिशत्रतेन  यादव  :  मैं  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  मालिनी  क्या  आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर

 रहीं  हैं  ?

 श्रीमतो  मालिनो  भट्टाचार्य  :  हां  ।  मैं  अपना  संशोधन  रख  रही  हूं  ।

 मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  :

 पृष्ठ  11,-

 पंक्ति  28  के  पदचात  निम्नलिखित  अम्त:स्थापित  किया

 यदि  घन  वाणिज्यिक  विज्ञापनों  से  एकत्र  किया  जाता  है  तो  अनुजेय  अधिकतम  रकम

 विनियमों  में  विनिदिष्ट  की  जायेगी  :

 परन्तु  यह  और  कि  वाणिज्यिक  विज्ञापनों  के  लिए  अनुज्ञ  य  अ  घकतम  समग्रता  या  विशेष

 हिस्सों  विनियमों  में  विनिदिष्ट  किया  (302)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  जाप  अपने  संशोधन  पर  बोलेंगी  ?

 झोसती  मालिनी  भट्टाचार्य  :  जी
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 व ससससस  -

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  बाहें  तो  अपने  संशोधन  संख्या  302  पर  बोलिए  ।
 भ्री  निमल  कान्ति  चटर्जी  :  303  पर  भी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  303  की  अपेक्षा  302  अधिक  खतरनाक  है  ।

 श्रोमतो  मालनों  भरट्टाचाय  :  वास्तव  में  सरकार  के  संशोबन  संख्या  394  और  395  में
 मेरे  संशोधन  का  कुछ  माग  शामिल  हो  गया  लेकिन  एक  अति  महत्वपूर्ण  ख्ट  रह  गया  है  जिसके
 बगर  इस  पाबन्दी  का  कोई  अर्थ  नहीं  है  अर्थात  मैंने  कहा  है  :

 यह  भौर  कि  वाणिज्यिक  विज्ञापनों  के  लिए  अनुज  ये  अधिकतम  समग्रत  या
 विश्रेष  हिस्सों  विनिरदिष्ट  किया  जायेगा  ।''

 यह  माग  या  विशेष  हिस्प्तों  मेंਂ  सरकार  के  संशोधन  में  से  छोड़  दिया  गया  मैं  समभझती

 हैं  कि  यदि  यह  खंड  नहीं  होगा  तो  होगा  यह  कि  वाणिज्यिक  विज्ञापनों  को  अविकतम  समय  10  प्रतिशत
 की  अनुमति  होगी  और  इसमे  से  मी  बे  केवल  2,5  प्रतिशत  लेकिन  हम  पहले  ही  उनका
 अत्यधिक  प्रमाव  महसूस  कर  रहे  ऐसा  क्‍यों  है  ?  ऐसा  इसलिए  है  कि  मुख्य  समय  पर  उनका

 एकाधिकार  इसी  कारण  जब  तक  विशेष  हिस्से  में  उनके  प्रवेश  को  रोका  नहीं  जाता  इस  खंड
 का  कोई  अर्थ  नहीं  होगा  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  इसका  उत्तर  दें  ।

 भरो  निर्मल  कास्ति  चट्ो  :  कुल  समय  का  10  प्रतिक्षत  समय  सारा  ही  समय  हो  सकता

 श्री  बसंत  साठे  :  महोदय  मैं  इस  बारे  में  कहना  चाहूंगा  और  उन्हें  समभाने  का  प्रयास
 हांलाकि  वह  थके  हुए  लगते  वह  इसके  लिए  भी  तंयार  नहीं  हैं  कि  उन्हें

 समभाया  मैं  वाणिज्यिक  राजस्व  और  विज्ञापन  के  बारे  में  बहना  मैं  अब  भी  मंत्री
 म्होदय  से  इस  बारे  में  विचार  करने  का  भ्नुरोध  करता  आज  इस  बारे  में  विदव  भर  में  क्‍या

 प्रवति  है  ?  आज  कया  हो  है  ?  हमारे  सीमित  समय  के  अस्तगंत  भी  सभी  प्रायोजित  कार्यक्रम

 बड़े  विज्ञापकों  के  होते  टाइमਂ  के  दौरान  अच्छे  कार्यक्रमों  के दौरान  काफी  समय  तो

 वाणिज्यिक  विज्ञापक  ले  लेते  मुर्भे  इस  बारे  में  कोई  सम्देह  नहीं  है  कि  राजस्व  के  बढ़ने  के  साथ

 धीरे-घीरे  आप  हमारे  अधिक  से  अधिक  कार्यक्रम  वाणिज्यिक  दबाव  से  प्रमावित  विश्लेषकर

 sa  में  इसका  अत्यधिक  महत्व  है  क्योंकि  हमारे  अधिकांश  लोग  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहते  हैं  और  थे

 सम्पन्न  नहीं  आप  नहीं  चाहते  कि  इस  देश  में  उपभमोक्तावाद  ध्रोर  सम्पस्नता  को  प्रोत्साहन
 मिले  !  आप  इसे  पसन्द  करें  या  न  सभी  वस्तुएं  बुनियादीतौर  पर  सम्पन्न  बर्ग  के  लिए

 भोक्‍ता  वस्तुएं  दृत्यादि  जैसी  सुन्दर  सौन्दयं  प्रसाघन  सामग्री  कितनी  लड़कियां  खरीद

 सबती  है  ?  श्राप  साबुनों  इत्यादि  के  विज्ञापन  दे  रहे  यह  तो  वास्तव  में  विचारों  को  बदलना

 गांव  बी  कोई  लड़की  या  एक  छोटा  आदमी  भी  इन  वस्तुओं  के  बार  में  जानता  है  क्योंकि  ये  ऐसे
 रोजाना  देखते  एक  लड़की  अपनी  मां  को  पहली  बात  यही  कहती  है  :  अगर  मुझे  गोरा

 और  स्‌  दर  दिल्लना  है  तो  मुझे  बल  रेसिल  या  कोई  प्रन्य  वस्तु  दिला  दोजिए  ।"  सिफ़  इतना  हो  नहीं

 है  ।  आप  बच्चों  का  बनावटी  वस्तुओं  ह्स्पादि  भम्य  वस्तुओं  के
 विज्ञापन  दिश्वला  रहे

 है  ।  कुछ  बदार्थ  तो  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  हैं
 ।  पिछले  दिनों  हप  एक  प्रश्न  सुन  रहे  यह

 प्रषम  पान  मसाले  और  हमारे  स्वास्थ्य  पर  इसके  खतरनाक  प्रमाव  के  बारे  में  था  ।  फिर  शाप

 देखते  है  कि
 हर  रोज  अ.मनेता  और  अभिनेत्रियां  कहते  हते  हैं  कि  विवाह  और

 समी  अभवस
 रो  पर

 पान  मसाला  दिया  जाएगा''****  क्‍या  आप  रन  बातों  के
 सामाजिक  प्रभाव

 से  वाकिफ

 इससे  तो  यह  और  अधिक  लोकप्रिय  हो  जायगा  ॥  खुशी  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  अभी  कुछ  संसदीय
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 जनम  जज  जज

 वसन्‍्त

 नियंत्रण  बनाए  रखा  अन्यथा  क्‍या  होगा  ?  हम  लोगों  के  पैसे  से  इस  संगठन  को  चला  रहे  यह
 लोगों  द्वारा  दिया  गया  धन  है  ।  लोगों  के  प्रति  उत्तरदायित्व  मी  आप  कृषि  दर्शन  जैसे  अनेक

 कार्यक्रम  दिखा  रहे  हैं  ।  आप  हमारी  आबादी  के  एक  बड़े  माग  के  लाम  हेतु  इस  कार्यक्रम  को  रखे  हुए
 वाणिज्यिक  लोगों  के  दबाव  में  क्या  होगा  ?  यह  सब  उन  कार्यक्रारी  सदस्यों  और  व्यक्तियों

 पर  निर्मर  करेगा  जिन्हें  आप  वहां  रखेंगे  ।  कृपया  मुझे  बताइए  कि  वे  किसके  प्रमाव  में  आएंगे  ?  यदि

 वे  इन  वाणिण्यिक  कारणों  से  प्रमावित  हो  गए  तो  विज्ञापनों  इत्यादि  के  और  अधिक  कायंक्रम  भी
 अत्यधिक  खतरनाक  होंगे  ।  उदाहरण  के  तौर  हम  कल  संसद  में  इसबी  आलोचना  करना  चाहते
 हैं  ।  मैं  ऐसी  स्थिति  नहीं  चाहता  कि  इस  विधेयक  के  पारित  होने  के  अगले  ही  सत्र  में--यदि
 आप  सत्ता  में  टोक  परन्तु  जिस  तरह  से  घटनाएं  घट  रही  हैं--चाहे  कोई  भी  सत्ता  में  आए
 हमें  इस  १र  विज्ञार  करना  होगा  झौर  कहेंगे  :  यह  सारा  राजस्व  अमी  भी  सरकार  के
 पास  रहेगा  ।”  सावधान  २हिए  |  यही  वारण  है  कि  मैं  यह  कह  रहा  था  कि  आय  सारा  वाणिज्य
 राजस्व  उन्हें  दे  सकते  हैं  ।  मैं  इसकी  परवाह  नहीं  करता  ।  परन्तु  प्रो०  दण्डवते  इसकी  सराहना
 करेंगे  कि  विज्ञापनों  तथा  कार्यक्रमों  से  प्राप्त  होने  वाला  वाणिज्य  राजस्व  सरकार  के  पास  रहना

 कृपया  इसे  अपनी  संचित  निधि  में  मानिए  |  यदि  ऐसा  होता  है  तो  यह  प्रतिगामी  कदम  नहीं
 होगा  यह  एक  स्वस्थ  कदम  होगा  ।  कम  से  कम  आप  यह  तो  निश्चय  कर  पायेंगे  कि  इस  वाणिज्यिक
 ध्नराशि  से  कंसे  विज्ञापन  प्रसारित  किए  जा  रहे  मैं  यही  कहना  चाहता  मुझे  अमी  भी

 यही  आशा  है  कि  आप  इसे  स्वीकार  करेंगे  ।  मैं  उन  सभी  से  निवेदन  करता  हूं  ।

 आप  सब  सपीर्ट  कर  देखिए  पास  हो  जाएगा  ।

 शी  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  उपाध्यक्ष  महोदय  मेरे  विचार  में  जो  मुद्दा  उठाया  गया

 है  बह  बहुत  महत्वपूर्ण  है  यद्यवि  मुझे  यह  तिश्चय  नहीं  है  कि  यह  संगोबत  विशेत्व  इस  मुद्दे  को  कंसे
 निपटाएगा  क्योंकि  मैं  इस  बात  से  पूर्णतया  सहमत  हूं  कि  आप  उपयोगवाद  को  बढ़ावा  देने  के

 साथ-साथ  संविधान  में  उल्लिखित  सामाजिक  मूल्यों  को  बनाए  रखने  की  बात  नहीं  कर  सकते  ।  यदि
 इस  बात  पर  विद्वास  किया  जाता  है  कि  ऐसा  करने  का  खतरा  केवल  को
 यत्तता  देने  के  कारण  ही  पैदा  हो  रह  है  तो  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  क्रि  विशेषतौर  पर  पिछले  तीन
 वर्षों  से  क्या  हो  रहा  मैं  आलोचना  नहीं  कर  रहा  हूं  |  मैं  केवल  यह  वह  रहा  हूं  कि  यहां
 तक  कि  सरकार  मी--यह  सरकार  या  वह  सरकार  --  इस  दृष्टिकोण  का  दिकम  हो  सकती  अमुक
 स्वायत्त  संस्था  इस  दृष्टिकोण  से  निरापद  हो  सकते  हैं  ।  इस  प्रवसर  पर  मैं  नई  बनाई  जा  रही  प्रसार
 भारती  की  तहेदिल  से  सराहना  करता  जोशी  समिति  की  रिप्रोर्ट  जो  आपके  शासन  काल  के
 दौरान  जब  आपने  यह  समिति  गठित  की  पेश  की  गई  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इसके
 साथ  यह  हुभा  है  कि  यदि  आप  टेलीविजन  देखते  तो  लगता  कि  जोशी  समिति  की  सिफारिशों  को

 रही  की  टोकरी  में  डाल  दिया  गया  इस  पर  किसी  ने  भी  ध्यान  नहीं  नो  ही  सरकार
 नां  ही  किसी  और  नां  ही आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  ने  ।  और  उस  रिपोर्ट  में  उन्होंने  इस  बात

 की  ओर  भी  संकेत  किया  है  कि  उपभोगवाद  के  खतरे  इतने  गम्मीर  विशेषतौर  पर  एक
 शील  समाज के  कि  एक  बार  इंडोनेशिया  के  राष्ट्रपति  गे  टेलीविजन  पर  वाणिज्यिक  विज्ञापनों
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 पर  पूरो  तरह  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  था  और  उस  प्रतियस्ध  का  उल्नेख  बहुत  सकारात्मक  तरोके  से
 किया  गया

 यद्यपि  समिति  इस  निष्कर्ष  पर  पहुँची  कि  हम  वाणिज्यिक  विज्ञापनों  पर  रोक  लगाते
 के  बारे  में  नहीं  सोच  सकते  फिर  भी  साथ  ही  उन्हांने  कुछ  विशिष्ट  शार्ग  निर्देश  कर  दिये
 थेओऔर

 यदि
 ३  स्वायत्त  संस्था  प्रतार  मारती  जोशी  समिति  बी  सिक्षान्धों  को  अपनाती  है  तो  मुर्के

 विश्वास  है  कि  बहुत  सी  कमियां  जिनका  उल्लेख  किया  गया  है  था  जो  मालिनों  जो  के  संशोधन  में
 है  या  जिनवा  उल्लेख  श्री  साठे  ने  किया  है  दूर  हो  इसका  इस  बात  से  ३ोई  लेगा  देना  नहीं
 कि  किसके  नियन्त्रण  में  है  ।  ब्रिटिश  ब्रॉडकास्टिंग  कॉरपो  रशन  फाफो  रागय  स्वायत
 संस्था  रही  है  और  उन्होंने  काफी  हद  तक  इसका  विरोध  किया  ददन्ार  जय  टेतीविबन  अस्तित्व
 में  आया  और  अमरीकी  जो  पूरे  टेलीविजन  नेटवर्क  को  प्रभा  बत  रहा  इसने  आनी
 सप्ायायें  स्त॒यं  पंदा  कर  ली  जहां  तक  हमारा  सब  मैं  यद्र  देखटा  चाहता  हं  कि  जब  हम

 वो  स्वायत्तता  देने  की  दात  १  रते  हम  उन  पर  विहदाध  4.  ते  यह  वात  हम  उन  पर
 छोड़  देते  हैं  तथा  इस  संशोधन  या  उस  सशोधन  से  इसकी  काट  छ'ट  क-ने  की  को|शह्ा  नहीं

 इसलिए  कुल  मिलाकर  जिस  बात  पर  सहमत  हो  गये  हैं  उसका  पालन  किया  जाना  चाहिए

 भरी  निर्मेल  कान्ति  चरठर्जो  :  यह  बात  मी  महत्वपूर्ण  है'*ਂ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  बोलने  के  लिए  समय  दूंगा  ।

 प्रो०  एन०जी०  रंगा  मैं  मालिनी  जी  को  हस  संशोषन  के  पक्ष  मैं  बोलने  का  साहस

 दिखाने  के  लिए  बधाई  देता  ऐसा  नहीं  है  कि  मैं  एक  रुढ़िवादी  व्यक्षित  मैंने  ऑक्सफो्ड  में

 शिक्षा  ग्रहण  की  जब  आप  उपभोगवाद  के  बारे  में  वात  करते  हैं  तो  मैं  जानता  हूं  कि  इसका

 क्या  तात्पय  मैंने  इसे  देखा  अमरीका  तथा  इंगलैंड  की  मनोव्तियां  देखी  मेरी  पह्नि

 नी  इंगलैंड  में  हम  दोनों  ने  ऑक्सफोर्ड  में  छ्षिक्षा  ग्रहण  की  हम  सगभते  हैं  कि  यह  क्‍या

 आपमें  से  अधिकांश  यह  नहीं  समभते  ।  टेलीविजन  द्वारा  हमें  धोड़ा-पोड़ा  करके  जो  कुछ  विया  गया

 है  औ  जिय  तरह  का  उयमोगवाद  हमारे  यहां  है  और  जिसकी  व्याख्या  हमारे  टेलीविजन  ने  की

 बह  निन्‍्दाजनक  यह  पूर्णरूप  से  मात  के  लोगों  के  विरुद्ध  यह  केवल  गंर-मारतीय  ही  नहीं  है

 बल्कि  मारत-विरोधी  जितनी  शीघ्र  हम  इससे  छूटकारा  पाकर  अपनी  संस्कृत  को  भध्राज  के

 प्रेदय  में  ढालकर  भ्रपना  लेंगे  उतना  ही  बैहतर  होगा  ।

 ट्स  विधेयक  को  लाने  के  लिए  में  अपने  माननीय  दोस्त  को  बधाई  देता  हूं  और  इससे  भी  अधिक

 बधाई  सम्पूर्ण  समा  को  इसकी  आवध्यकता  हेतु  जावाज  उठाने  तथा  महमूस  करने  हेतु  देता

 लिए  एस  मामले  १२  मैं  समा  में  देर  नहों  लगाना  चाहहा  ।

 परन्‍्त  मैं  अपने  माननीय  दोस्त  प्रो०  दण्डवते  से  निवेदन  करता  हूं  ।  श्रीमती  दष्डबते  एक

 तत्व  है  जिसकी  मैं  प्रसंसा  करता  हूं  ।  जो  सामाजिक  कार्य  वह  कर  रही  हैं  उसके  लिए  श्र

 ए्नाएं  देता  हूं  ।  मैंते  उन्हें  खुश  मिजाज  महिला  कहा  था  ।  मुर्मे  विष्वार  है

 कि  इस  संशोबन  से  वह  मेरे  साथ  सहमत  होंगी  ।  मैं  चाहता  है  |क  मेरे  माननीय
 दोस्‍त

 उस  संशोषन

 समर्थन  करेंगे  जिसका  नोटिस  श्री  साठे  ने  दिया  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  संशोधत  की  माबता

 मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  प्राधिकररणਂ 3
 रे  तथा  इसे  स्वीकार  १रे  और  बाद  मे

 व  समा  स्वागत करे  तथा  इसे  स्वीकार  १  हें
 चाहः

 ।

 का  जो  अध्तित्व  में  थाने  वाली  है  को  यह  देखने  वेः  लिए  की  टेलीविजन  वास्तव  में  मारतीय  टेलीविजन

 हो  तथा  अमरीकी  या  अन्य  विदव  की  नकल  न  यथोी  व  ।

 ऐसा  ठपथि

 उन्हें  दूसरी  बार  झुमकाम

 नर्देश  या  मलाह  द  ।
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 श्री  मबानो  दांकर  होटा  :  चूंकि  हमारी  सरकार  एक  उदार  सरकार  है  और  विवेक

 तथा  तर्क  के  मामले  में  उदार  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  जिन्होंने  जन  संचार  माध्यम

 के  इतिहास  में  एक  नया  अध्याय  शुरू  करने  में  काफी  कष्ट  उठाये  इन  विचारों  पर  निश्चित  रूप

 से  गौर  मैं  प्रापके  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  यद्यपि  वाणिज्यिक  विज्ञापनों  के  लिए

 कुल  समय  के  10%  समय  सीमा  का  प्रावधान  फिलहाल  केवल  2.5%  समय  का  उपयोग  किया

 जा  रहा  परन्तु  बात  यह  है  कि  दूरदर्शन  प्रसारण  का  सबसे  महत्वपूर्ण  यानि  सर्वोत्तम  समय
 का  20%  या  30%  समय  वाणिज्यिक  विज्ञापनों  को  दिया  जा  रहा  है  जो  उन  मूल्यों  के  साम्यानुरूप
 नहीं  हैं  जिनगा  हम  समर्थन  करते  विशेषतोर  पर  प्रधान  मंत्री  श्री  विव्वनाथ  प्रताप  सिंह  ने

 इलाहाबाद  में  एक  बंठक  में  कहा  था  कि  हम  आकाशवाणी  में  विश्वास  नहीं  हम  घरतीवाणी
 में  विश्वास  करते  यदि  हम  साबुन  से  पेप्पी  कोला--मैं  इन  सब्र  वस्तुओं  के  नाम  नहीं  गिनाना
 चाहता  के  उपभोगवाद  को  इस  देश  में  बढ़ावा  देते  रहेंगे  तो  मैं  नहीं  जानता  कि  इससे  युवा

 ट  होगा  । बेरोजगार  लोग  जिन्हें  गांवों  में  पीने  का  पानी  नहीं  का  मन  कहां  तक  अ्र८

 अब  हम  कुछ  चीजों  को  बढ़ावा  देने,जा  रहे  हैं  जो  इस  देश  में  लोगों  के  लिए  एक  स्वप्न  की
 तरह  इस  मावना  के  वश्ञीभूत  मैं  अपील  करता  हूं  कि  वह  विशेषतौर  पर  मालिनी  जी  द्वारा  प्रस्तुत
 संशोष्न  पर  विचार  करें  ताकि  कोई  सीमा  न  रहे  तथा  वाणिज्यिक  एकाधिकार  घरानों  और  निजी
 क्षेत्र  द्वारा  उपयोग  किये  जाने  वाले  सर्वोत्तम  समय  की  सीमा  अलग-अलग  या  कुल  मिलाकर  5 १  से
 अधिक  न  यदि  यह  संसाधनों  का  प्रदन  है  तो  इसे  छोड़िये  ।  यदि  मैं  एक  रिक्शा  चलाता  हूं  तो

 मुझे  10  या  20  रुपये  प्रतिदिन  से  अधिक  नहीं  मिलेंगे  ।  परन्तु  यदि  मैं  शराब  बेचता  हूं  तो  मैं  200
 रुपये  तक  कमा  सकता  हूं  ।  आप  केवल  इस  बात  के  लिए  ही  कि  शराब  बेचने  से  मुझे  अधिक  पैसे

 मुझसे  क्‍यों  भ्राशा  करते  हैं  कि  मैं  शरात्र  नेतिकता  और  मूल्य  के  अनुरूप  नहीं  चल
 हे  हैं  जिसके  लिए  हम  कोशिश  कर  रहे  मैं  जानता  हुं  कि  इस  देश  में  हम  उपभोगवाद  को  बढ़ावा

 नहीं  देने  जा  रहे  माननीय  उपेन्द्र  जी  से फिर  अपील  करना  पर्याप्त  मैं  उन्हें  यह  सुझाव
 देता  हुं  कि वह  सहमत  हो  जाएं  और  सभा  के  विचार  जाने  और  कुछ  संशोधन  लाएं  ।

 श्री  सौमगाथ  चटर्जो  :  उपाध्यक्ष  यहां  तक  कि  माननीय  मंत्री  द्वारा  सु  काए
 गये  संशोधनों  से  मी  यह्‌  प्रतीत  होता  कि  जहां  तक  विज्ञापनों  के  बारे  में  विभिन्‍न  प्रकार  के
 रण  समय  का  सम्बन्ध  समय  सीमा  निर्धारित  करने  की  आवश्यकता  यह  आशंका  व्यक्त  की  जा
 रही  है  कि  यदि  न्यूनतम  समय  सीमा  निर्घारित  की  जाती  है  तो  उसका  प्रयोग  केवल  टाइमਂ
 के  संबंध  में  ही  किया  जाएगा  मेरे  कहने  का  अभिप्राय  है  कि  केवल  टाइमਂ  में  से  ही  10%
 समय  का  प्रयोग  किया  जायेगा  ।

 प्रो०  रंगा  तथा  समा  में  सभी  पक्षों  ने  कहा  है  कि  जो  प्रवृत्ति  हमने  वर्षों  से  देखी  चाहे  यह्‌
 सरकार  के  अधीन  रही  सही  दिशा  में  नहीं  रही  है  ।  दूसरी  कई  घरों  में  भी  यह  माहौल  को

 दूषित  कर  रही  हमारे  समुदाय  के  युवा  वर्ग  को  यह  अलग  तरह  का  दृष्टिकोण  प्रदान  कर  रही
 यही  कारण  है  कि  हम  यह  महसूस  करते  जी  कि  यहां  तक  कि  स्वरायत्तता  के साथ  भी  जब

 सरकार  एक  समय  सीमा  प्रदान  करने  की  सोच  रही  है  तो  यह्‌  ऐसी  होनी  चाहिए  कि  सरकार  इस
 पर  प्रभावपूर्ण  तरीके  से  नियन्त्रण  रख  प्षमय  का  प्रमावपूर्ण  इंग  से  निर्धारण  कीजिए  ।  केवल
 अधिकतम  समय  से  ही  काम  नहीं  चलेगा  ।  मैं  माननीय  मंत्री  तथा  सरकार  से  यह  सिफारिश

 करता  हूं  कि  श्रीमती  मालिनी  भट्टाचार्य  के  संशोवन  स्वीकार  कर  लिए
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 श्री  वर्सत  साठे  के  संशोधन  के  संबंध  उनका  कहना  है  कि  जो  कुछ  पंसा  आये  वह  सरकार
 को  दे  दिया  जाये  |  इसके  पीछे  निहित  भावना  का  मैं  स्वागत  करता  हूं  ।  परन्तु  इससे  वाणिज्यिक
 विज्ञापन  को  नियन्त्रित  करने  में  सहायता  नहीं  मिल  पाएगी  ।  प्रसार  भारती  भ्रधिक  से  अधिक
 घनराशि  कमाएगी  ।  यदि  वे  अधिक  से  अधिक  विज्ञापनों  को  अनुमति  देते  हैं  तथा  अधिकाधिक
 राशि  कमाते  इससे  सरकार  को  अधिकाधिक  योगदान  मिलेगा  और  यह  सरकार  को  और  अधिक

 खुश  करने  की  कोशिश  और  प्रो०  मधु  दण्डवते  और  अधिक  खुश  होंगे  सरकार  के  पास
 अधिका  घिक  पंसा  आ  रहा  इससे  उद्देश्य  पूरा  नहीं  होगा  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  मैं  तो  बच  जाऊंगा  लेकिन  देश  को  इससे  नुकसान  हो  जाएगा  ।

 भो  सोमनाथ  चटर्जो  :  हां  ।  मुर्भे  विष्वास  है  इस  सीमा  श्री  स।ठे  पाएंगे  कि
 ये  जिस  उदेश्य  के  लिए  इसे  लाये  वह  उद्देश्य  पूरा  नहीं  होगा  ।  उनका  संध्षोधन  वास्तव  में  इस
 ओर  उन्मुख  नहीं  इसलिए  सरकार  से  अनुरोध  करूगा--और  यह  पूरे  सदन  की  भी  इच्छा

 है--कि  इस  संशोधन  को  कृपया  स्वीकार  करें  ।

 प  चाहें  तो  इसमें  उपयुक्त  सुधार  कर  सकते  हैं  ।

 क्री  मोगेला  भा  :  उपाध्यक्ष  इन  दोनों  संशोधनों  की  भावना  वही  जो

 प्रो०  रंगा  और  मेरे  दूसरे  मित्रों  ने  यहां  व्यक्त  की  यह  सिर्फ  उपभोकताबाद  का  प्रइन  नहीं  है
 बल्कि  राष्ट्रीय-स्वास्थ्य  भी  खतरे  में  पड़  सकता  शराब  आदि  ये  सभी  बातें  उसमें

 ध्र,स्रपान  करने  वाले  मित्र  इस  पर  आपत्ति  कर  रहे  हैं  । शामिल  हैं

 श्री  सोमनाथ  चटलों  :  विशेषतौर  पर  सिगारों  के  प्रयोग  पर  रोक  लगानी

 क्षी  भोगेश  भा  :  इससे  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  मी  प्रभावित  होता  मुझे  कुछ  राजनंतिक  प्रभाव

 भी  नजर  आता  इन  विज्ञापनों  के  हमारी  संस्कृति  पर  भी  बहुत  प्रतिकूल  राजनैतिक  असर

 पड़  रहा  है  |  ये  बातें  होती  मावना  समान  इसे  किस  प्रकार  प्रभावी  रूप  से  पाया  जा  सकता

 श्रीमती  मालिनी  भट्टाचार्य  का  संशोधन  बुछ  हद  समय  और  ख़ण्ड-वार  इसे  नियन्त्रित

 किया  जा  सकता  है  ।  किन्तु  इसे  प्रमावी  रूप  से  कंसे  नियन्त्रित  किया  जा  सकता  है  ?  मैं कय

 सोचता  हूं  कि  मंत्री  जी  इस  संशोवन  को  ध्यान  में  तथा  इसे  और  प्रमावी  रूप  से  कैसे  किया

 जा  सकता  उन्हें  यह  बताना  चाहिए  भौर  इसे  मान  लेना  चाहिए  ।

 श्री  इतना  जीत  :  उपाध्यक्ष  जँसा  कि  प्रापने  और  हमने  माना
 कि

 उपभोक्ष्ताबाद

 को  अंधाधुंघ  बढ़ावा  देने  से  काफी  विनाश  हुआ  है  ओर  अभी  मी  हो  रहा  श्रीमती

 मालिनी  भट्टाचायं  द्वारा  सुकाए  गए  संशोधन  का  मैं  समर्थन  करता  किस्तु  मंत्री  जो  के  विचाराय॑

 मैं  एक  सुझाव  देना  उपाध्यक्ष  मुझे  बताया  गया  है  कि  गुछ  देशों  एक  विशेष

 बाद  बोई  विज्ञापन  नहीं  दिखाया  और  मुझे  यह  वःल  शाम  ही  पता  चला--मैं  सोचता
 समय  के  बा  .

 ि
 किस

 हूं  कि  मेरी  सूचना  सही  क्योंकि  मुझे  यह  विश्वस्त  सूत्रों  से पता  चला  पश्चिम  जमंतो

 में  रात्रि  8  बजे  के  बाद  बोर्ड  भी  विज्ञानन  दिखाए  जाने  वी  अनुमति  नहीं  जो  भी  विज्ञापन  होते

 हैं  वे  उस  समय  से  पृर्व  दिखाए  जाते  क्योंकि  उसके  बाद  जन  सेवा  तथ्यों  और  निष्पक्ष

 और  संतुलित  सूचना  प्रदान  करने  पर  बल  दिया  मैं  मंत्री  जी  से  आग्रह  करू गा  कि
 हि  ब्क  रु  «

 विज्ञापनों  को  नामंजूर  करने  या  एक  विशेष  समय  के  पद्चात्‌  विज्ञापनों  पर  रोक  लगाने  की  संमावना

 पर  विचार  ताकि  मख्य  समय  का  सही  रूप  में  जन-कल्याण  के  लिए  उपयोग  किया  जा

 सके  ।
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 ््

 डा०  तस्बि  दर  :  उपाध्यक्ष  श्रीमती  मालिनी  भट्टाचार्य  और  श्री  वसंत  साठे  द्वारा

 प्रस्तुत  संशोधन  की  भावना  की  मैं  भी  सराहना  करता  ज॑सा  कि  प्रो०  रंगा  ने  कहा  हमें
 अपनी  संस्कृति  को  सुरक्षित  रखना  है  और  यह  ध्यान  रखना  है  कि  दिखाए  जा  रहे  विज्ञापन  हमारी
 संस्कृति  पर  बुरा  प्रभाव  तो  नहीं  डाल  आप  जानते  हैं  कि  महत्वपूर्ण  कार्यक्रमों  के  समय  पर
 विज्ञापन  दिखाए  जाते  विज्ञापनों  के  समाप्त  होने  तक  अधिकतर  लोग  दूसरे  कार्यों  में  लगे  रहते
 हैं  और  टी०वी०  नहीं  देखते  ।  जिस  ढंग  से  विज्ञापन  दिखाए  जाते  हैं  उससे  अधिकांश  दर्शकों  को

 कुँम  लाहट  होती  है  ।  समय  ।0  प्रतिशत  है  या  5  इससे  फर्क  नहीं  पड़ता  ।  अगर
 निर्धारित  समय  पांच  प्रतिशत  भी  है  तो  भी  मुख्य  बात  यह  है  कि  किस  प्रकार  के  विज्ञापन  दिखाए
 जाने  यह  हो  सकता  है  कि  दबाव  के  वे  ज्यादा  राशि  का  प्रस्ताव  करे  और  इस
 कारण  हम  ज्यादा  अच्छे  विज्ञापनों  की  आशा  नहीं  रख  सकते  ।  इस  तरह  के  मामलों  विज्ञापन  का
 स्तर  प्रभावित  हो  सकता  जब  हम  समय  निर्धारित  करते  हैं  तो  यह  मानदण्ड  होना
 चाहिए  कि  विज्ञापन  अच्छे  स्तर  का  हो  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  बात  है जिस  पर  विचार  करना

 श्रो  नानी  भट्टाचार्य  :  मैं  बहुत  संक्षेप  में  अपनी  बात  कहना  चाहता  श्री  पी  ०  उपेन्द्र
 द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  में  सुरक्षा  के उपाय  और  सुझाव  दिए  गए  किन्तु  यह्‌  पर्याप्त  नहीं  है  ।  पृष्ठ
 11  पर  यह  दिया  गया  है  :

 परन्तु  इस  घारा  के  अधीन  उद्गृहीत  और  संग्रहीत  फीस  तथा  अन्य  सेवा  प्रभार  ऐसी
 सीमाओं  से  अधिक  नहीं  ।''

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  वृतान्त  में  न  जाएं  ।

 श्री  नातो  मट्ठालायं  :  खण्ड  19(2)  के  अंतर्गत  एक  और  सुरक्षा  का  उपाय  दिया  गया

 किन्तु  ये  सुरक्षा  के  उपाय  बिल्कुल  पर्याप्त  नहीं  है  और  सरकार  की  आधिक  स्थिति  को  देखते  हुए  ये

 बहुत  कम  प्रमावी  इसमें  और  अन्य  कारक  भी  वास्तव  मैं  श्रीमती  मालिनी  के
 संशोधन  को  स्वीकारने  के  पक्ष  में  हूं  ।

 डा०  बिप्लब  दासगुप्त  :  उपाध्यक्ष  बी०बी०सी०  में  तीन  चेनल  हैं
 जिनमें  से  एक  चनल  विज्ञापनों  से  पूरी  तरह  मुप्त  पर  कोई  मी  विज्ञापन  नहीं
 दिखाया  जाता  ।  किन्तु  दूसरे  चेनलों  पर  वे  विज्ञापन  दिखाए  जाने  की  अनुमति  अगर  समी
 केन्द्रों  में  हम  एक  से  अधिक  चैनल  देने  जा  रहे  हैं  तो  यह  सोचा  जा  सकता  है  कि  एक  चैनल  को
 विज्ञापनों  से  पूरी  तरह  मुक्त  रखा

 प्रौ०  मघ्‌  दण्डबते  :  कुछ  लोग  सिर्फ  थिज्ञागन  का  ही  चेनल  देखेंगे

 धो  पी०  उपेण  :  मैं  प्रो०  श्रीमती  मालिनी  भट्टाचार्य  श्री  श्री
 श्री  मोगेन्द्र  रा  तथा  अन्य  माननीय  सदस्तों  के  बढ़ते  हुए  उपमोकक्‍्तावाद  के  खतरों  और  सरकारी
 माध्यमों  में  इस  पर  नियंत्रण  करने  के  जरूरत  के  बारे  में  व्यक्त  विचारों  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  ।
 इस  बात  को  स्वीकार  भी  किया  गया  इसे  पहले  ही  नियन्त्रित  किया  जा  चुका
 आज  समय  पर  10  प्रतिशत  का  प्रतिबन्ध  जिसमें  से  सिर्फ  2.25  प्रतिशत  अब  उपयोग  किया
 जा  रहा

 भी  बसंत  साठे  :  यहां  तक  कि  इसे  भी  हानि  पहुंचाई  जा  रही  है  जो  आय  समभ  सकते  हैं  ।
 अगर  2,25  प्रतिशत  के  साथ  भी  यह  हानि  हो  रही  तो  अगर  10  प्रतिशत  हो  तो  कया  होगा  ?
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 भी  निर्मल  कांति  चटों  :  सभो  2.25  प्रतिशत  ने  श्री  वसंत  साठ  को  बनाया

 भरी  पो०उपेख  :  इस  के  बारे  में  मी  कोई  विवाद  नहीं  है  कि  अधिकांक्ष  बिज्ञापन  चुनिदा
 प्रवृत्ति  के  होते  अगर  आप  ८स  देश  की  जनसंझुपा  को  ध्यान  में  तो  श्ञापद  95  प्रतिशत  लोगों
 ने  विज्ञापित  वर  तुओं  को  नहीं  देक्ला  होता  और  जिन  लोगों  ने  उन्हें  देखा  होता  उनमें  से  मी  98
 प्रतिशत  उन्हें  खरीदने  की  सामथ्यं  नहीं  इस  सीमा  यह  पूरी  तरह  बुनिदा  प्रकृति  के

 होते  हैं  ।  किन्तु  इसीलिए  हम  इस  पर  प्रतितन्ध  लगाने  की  जरूरत  महसूस  करते

 हमने  संशोद्न  प्रस्तुत  क्रिया  विज्ञापनों  के  लिए  प्रयुक्त  समय  पर  भी  समय  नियन्त्रण  होना

 जहां  तक  घनराशि  का  संबंध  यह  सभय  से  संत्रंधित  क्योकि  विज्ञायन  की  दरें  अर्वाधि

 प्रनुतार  बदलती  २हती  हैं  ओर  एक  बार  आपने  समय  सीमा  निश्चित  कर  तो  इसी  राक्षि  भी
 बढ़  जाएगी  या  घट  नियमों  और  निर्देशों  को  बनाते  सरकार  ने  समय  सीमा

 निर्धारित  करने  की  शबित  प्रपने  पास  रखी  है  और  समय  सीमा  निद्िचत  करते  समय  हम  यह  मी

 कह  सकते  हैं  कि  इसमें  से  कितना  मुख्य  समय  में  होना  चाहिए  और  कितना  दूसरे  समय  में  ।

 हसके  साथ  हमें  समझना  चाहिए  कि  विज्ञापनदाताओं  की  ओर  से  संचार  माध्यम  की

 बहुत  मांग  है  भौर  यह  और  श्री  दासगुप्स  ने  कहा  कि  कुछ  देशों  में  विज्ञापन  के  लिए  एक

 बिल्कुल  अलग  चेनल  यह  यहां  हो  सकता  हम  नहीं  जानते  ।  इस  संस्था  की  वित्तीय  सहायता

 के  जिसकी  राशि  भरीब  भारत  की  जनता  से  मिलती  हम  पूरी  जिम्मेदारी  ले  रहे

 है  ।  यहां  क्‍या  हो  रहा  है  ?  मैं  आपके  सामने  तथ्य  रख्न  रहा  हूं  ।  जिन  वस्तुओं  का  विज्ञापन  दिया

 जाता  विज्ञापन  की  कीमत  भी  उत्पाद  की  कीमत  में  शामिल  कर  ली  जाती  ओर  जो  थोग  इसे

 खरीदते  हैं  उन्हें  विज्ञापन  की  कीमत  भी  अदा  करनी  पड़  रही  प्रइन  यह  है  कि  क्या  हम

 विज्ञापनों  पर  परी  तरह  प्रतिबन्ध  लगा  दे  ।  इस  आय  को  छोड़  दें  और  मारत  की  जनता  को  इसे

 पूरा  अदा  क  रने  यह  कुल  प्राप  800  से  900  करोड़  रुपये  जिसमें  से  230  करोड़  रुपए

 विज्ञापन  के  जरिए  आते  मैं  नहीं  सोचता  कि  कोई  भी  यह  कहेगा  कि  आप  राजस्व  को  प्री

 तरह  त्याग  दें  और  इस  संचार  माध्यम  के  लिए  जनता  से  करों  के  द्वारा  पंसा  विशेष*  र  जब

 आपने  इसे  पर्णतया  सरकार  के  नियंत्रण  में  मुक्त  बनाया  हमें  इसको  संतुलित  करना

 हमने  यह  प्रतिबंध  लगाने  की  जरूरत  महसूस  की  ।

 जहां  तक  दूसरी  थातों  का  संबंध  विधेयक  में  ही  सभी  प्रकार  के  प्रतिबन्धों  को  रखना

 उचित  नहीं  एक  संसदीय  समिति  यह  अंतिम  वाद-विवाद  नहीं  है  ।  यह्‌  विधेगक
 का  अंतिम  रूप  मी  न  हो  ।  अनेक  संशोघन  और  पेश  हो  सकते  संसटीय  समिति  अनेक  परि

 बर्तनों
 बी  सलाह  दे  सकती  यह  ब्यौरा  संसदीय  समिति  को  भेज  दिया  जाना

 चाहिए  और  हमें

 प्रश्तावित  विधेयक  पर  आगे  चर्चा  जारी  रखनी  चाहिए  तथा  संशोधन  स्वीकार  कर  लिया  जाता

 चाहिए  ।

 श्रीमती  मालितों  मट्टाचरार्य  :  मंत्री  द्वारा  दिए  गये  आदवासन  को  देखते  हुए  मैं  अपने  संशोधन
 हू  ।

 के  लिए  जोर  नहीं  देती  और  मैं  इसे  वास  ले  रही  हूं

 उपाध्यक्ष  महोदब  :  क्या  माननीय  सदस्या  को  अपना  संशोधन  बापस  लेने  की  अनुमति  है  ?

 अनेक  मानतोध  सदस्य  :  जी  हां  ।
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 प्रो०  एन०जी०रंगा  :  नहीं  ..

 मैं  मत-विमाजन  के  लिए  जोर  नहीं  दे  रहा  ऐसा  कहना  तो  अध्यक्षपीठ  का  विशेषाधिकार

 विचार  से  तो  बहुमत  सहमति  के  पक्ष  में  है  !”  जहां  तक  मेरा  संबंध  है  मैं  चाहता  हूं  कि

 यह  कार्यवाही  व॒तान्त  में  सम्मिलित  किया  जाए  ।

 उवाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्रीमती  मालिनी  भद्टाचार्य  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  सभा  के  मतदान

 लिए  रखता  हूं  |  प्रषन  यह  है  :

 पृष्ठ  11,--  ु

 पंक्ति  28  के  पहचात्‌  निम्नलिखित  अन्तःस्थापित  किया

 यदि  घन  वाणिज्यिक  विज्ञापनों  से  एकत्र  किया  जाता  है  तो  अनुजेय  अधिकतम  रकम
 विनियमों  में  विनिदिष्ट  की  जाएगी  :

 परन्तु  यह  और  कि  वाणिज्यिक  विज्ञापनों  के  लिए  अनुज्ञेय  अधिकतम  या
 विशेष  हिस्सों  विनियमों  में  विनिदिष्ट  किया  (302)

 प्रस्ताव  ध्रस्वीकृत  हुआ  ।

 श्रो  बसंत  साठे  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 पृष्ठ  ,--

 पंक्ति  27  के  स्थान  पर

 विज्ञापनों  और  कार्यक्रमों  से  वाणिज्यिक  राजस्व
 '

 प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।  (346)

 खेद  मेरा  विवेक  मुझे  ऐसा  करने  की  अनुमति  नहीं  देता  मैं  जानता  हूं  कि
 आडवाणी  जी  भ्ौर  सभी  लोग  चाहते  हैं  कि  हमारा  देश  विशिष्ट  वर्ग  की  दलदल  में  न  फंसा  दिया

 जाए  ।  मैं  यह  जानता  किन्तु  मैं  यह  बात  कायंवाही-बुतान्त  में  सम्मिलित  कराना  चाहता  हूं
 मैं  कायंवाही-वृतान्त  में  सम्मिलित  करने  के  लिए  इस  संशोधन  पर  जोर  देना  चाहता  मैं  आशा
 करता  हूं  कि  श्री  उपेन्द्र  इस  बात  का  बुरा  नहीं  मानेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्री  वसंत  साठे  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  समा  के  मतदान  के  लिए
 रखूंगा  ।

 प्रषन  यह  है  :

 पृष्ठ  11,--

 पंक्ति  27  के  स्थान  पर  “(1)  विज्ञापनों  और  कार्यक्रमों  स ेवाणिज्यिक  राजस्वਂ  प्रतिस्थापित
 किया

 प्रस्ताव  अस्वीक्षत  हुआ  |

 खंड  16  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखे  जाने  से  मेरा  विचार  है  कि  माननीय  सदस्यों
 द्वारा  सभा  में  व्यक्त  किए  गए  विचारों  का  निर्देश  देते  समय  ध्यान  रखेगी  :
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 रच

 प्रध्न  यह  है  :

 खंड  विधेयक  का  अंग  बने  ।”'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  16  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  खंड

 17  में  श्री के०  एस०  राब  की  ओर  से  एक  संशोधन  वह
 पस्थित है  ।

 अब  मैं  खंड  ।7  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखता हूं  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 खंड  17  विधेयक व  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुप्ला  ।

 लंड  17  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खंड  18  में  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  यह्‌  है  :

 खंड  18  विधेयक  का  अंग  बने  1"

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 खड़  18  विधयक  में  जोड़  दिया गया  ।

 लड़  का  बजट

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खड  19  में  सरकारी  संशोधन  है  ।  श्री  पी०  उपेन्द्र  ।

 श्री  पी०  उपेसा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 पष्ठ  11-12  खंड  19  के  स्थान  पर  निम्नलिक्षित  रखे  : क
 (  “19

 ॥
 )  निगम  प्रत्येक  वित्तीय  बर्ष  में  अगले  विशीय  वर्ष  के

 |  लिए  एक  वार्षिक  वित्तीय  विवरण  तंयार  करेगा
 |  वह  व्यय  पृथक  रूप  से  दिल्लाया  जाएगा  जिसको  निगम  के
 |  श्आंतरिक  साधनों  से  पूरा  करने  का  प्रस्ताव  और ]

 वे  राक्षियां  पृथक  रूप  से  दिश्लाई  जाएंगी  जो  अस्य  ध्ययों
 को  पूरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अपेक्षित

 (i)  राजरव  व्यय  को  अन्य  व्यय  और  दे
 ५  (ii)  योजना-स्तर  व्यय  को  योजना  व्यय  अलग  दिल्लाया  जाएगा  ।

 (2)  वाषिक  वित्तीय  विवरण  ऐसे  प्ररूप  में  तैयार  किया  जो  अनुमोदन  के  लिए

 केन्द्रीय  सरकार  को  ऐसे  समय  पर  भेजा  जाएगा  जैसा  उस्त  सरकार  ओर  तिगम  हारा  तय  पाया

 जाए  ।”  (401)

 लिगस  का  बाविक
 बविस्तीय  विवरण
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 विधेयक  में  खंड  19  में  यह  उल्लेख  है  कि  निगम  प्रत्येक  वर्ष  सरकार  को  अपनी
 मे  :  >  =  फप््द्रि  ए

 विधियों  का  एक  कार्यक्रम  प्रस्तुत  क  रेगा  ।  इस  बात  लोगा  ने  विशेषकर  प्रततारन्माध्यम  ज्ञों
 ने  गलत  समभा  ।  उन्होंने  समझा  कि  गतिविधियों  के  कार्यक्रम  का  अर्थ  यह  है  कि  उन्हें  यह  सूचित
 करना  होगा  क्रि  वे  प्रकार  के  कार्यक्रम  रेडियो  अथवा  दूरदर्शन  पर  प्रसारित  करेंगे  और  उन्होंने

 यह  समभा  कि  यह  सरकार  को  ओर  से  हस्तक्षेप  होगा  |  खण्ड  बगो  अधिक  सार्थक  बनाने  के  लिए

 हमने  कहा
 +  क  यह  केवल  वजट  अनुमानों  के  संबंध  में  है  ।  निगम  सरवार  को  एय्  वित्तीय  विवरण

 देगा  जिसमें  इसका  उल्लेख  होगा  कि  अनुमानित  राजस्व  कितना  है  भौर  अपने  व्यय  और  सरकार  से

 किस  प्रकार  को  ताशि  वी  अपेक्षा  करते  इससे  संसद  की  मांग  पूरी  हो  जाएगी  ।  हम  जनता  के
 मन  से  इस  प्रम  को  दूर  करना  चाहते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अब  श्री  पी०  उपेन्द्र  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  सख्या  401  समा  के  मतदान

 के  लिए  रखता  हूं
 ।

 प्रदन  यह  है

 पृष्ठ  11-12  खंड  ]9  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखें  :

 ']9  (1)  निगम  प्रत्येक  वित्तीय  वर्ष  में  अगल  वित्तीय  वर्ष  के ए
 एक  वार्षिक  वित्तीय  विवरण  तैयार  करेगा

 वह  व्यय  पृथक  रूप  से  दिखाया  जाएगा  जिसको  निगम  के
 आंतरिवः  साधनों  से  प्रा  करने  का  प्रस्ताव  और

 वे  राशियां  पथक  रूप  से  दि  जाएंगी  जो  अन्य  व्ययों
 पूरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अपेक्षित

 निगम  का  बाषिक
 बिशतीय  विवरण

 ॥  (1)  राजस्व  व्यय  का  प्रन्य  व्यय  और

 L  (1)  योजना-स्तर  व्यय  को  योजना  व्यय  अलग  दिखाया  जाएगा  ।

 (2)  वाधिक  वित्तीय  विवरण  ऐसे  प्ररूप  में  तैयार  जाएगा  जो  अनुमोदन  के  लिए  केम्द्रीय
 सरकार  को  ऐसे  समय  पर  भेजा  जाएगा  जंसा  उस  सरकार  और  निगम  द्वारा  तय  पाया

 (401)

 प्रस्ताय

 मैं  अब  खंड  19,  संशोधित  रूप  समा  के  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  । हे

 प्रइन  यह  है  :

 खंड  19,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 जड़  19,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खंड  20  ओर  2।  में  कोई  संशोधन  नहीं  मैं  दोनों  खंड  20  भौर  2।  एक  साथ  सभा
 के  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।
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 प्रएन  यह  है  :

 खंड  20  और  2]  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 खंड  20  श्रौर  21  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।
 खंड  देने  को  केम्नीय  सरकार  को  झक्ति

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  गिरघारी  लात  भागंब  क्या  आप  खण्ड  22  के  लिए  अपना  संशोधन

 भरी  गिरधारी  खाल  भागंब  :  नही  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बे०  एस०  उपस्थित  नहीं  है  ।  पी  सी  थागस  जी  क्‍या  प्राप
 अपना  संशोधन  प्रस्तत  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  पी०  सी०  थाम्स  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 पृष्ठ  12,  पंक्ति  33  और

 दे  सकेगी  जो  वह  राज्य  की  सुरक्षा  या  लोक  व्यवस्था  के  हित  में  आवश्यक
 समभे  जिसमेंਂ  के  स्थान  पर  की  सुरक्षा  या  लोक  व्यवस्था  के  हित  में  ऐसे  निदेश  दे
 सकेगी  जिनमेंਂ  प्रतिस्थापित  किया  (64)

 पृष्ठ  12,  पंबित  32,--

 लोक  व्यवस्थाਂ  का  लोप  किया  (८5)

 पृष्ठ  12,  पकक्‍ति  3९,--

 निगम  ऐसी  बांछा  का  लोप  किया  (66)

 पृष्ठ  12,  पॉवित  41,  --

 के  पदच्चात्‌  निम्नन्ट  खित  प्रस्त:स्थापित  किया  -

 *,  ऐसा  निदेश  जारी  ये  जाने  की  तारीख  के  प  द्रह  दिन  के  भीतर  या  यदि  उस  अवधि  में
 संसद  का  कोई  मे  सदन  सत्र  भे  नहीं  है  तो  प्रत्येक  सदन  की  बेठक  के  प्रथम  दिनਂ  (67)
 उपाध्यक्ष  महोदम  :  लोकनाथ  चोधरी  क्ष्या  आप  अपना  संक्षोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 झी  लोकताथ  चौधरी  :  नहीं  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कुसुम  कृष्ण  मूति  उपस्थित  नहीं  श्री  कृष्ण  कुमार  उपस्थित  नहीं
 श्री  कमा  रमंगलम  प्रनुपस्थित  श्री  रूपचन्द  कया  आप  प्रपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर

 रहे  हैं  ?

 भरी  रूपचन्द  पाल  :  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  उपेन्द्र  ।

 भरी  पो०  उपेया  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 की  सुरक्षाਂ  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया  जाए  :

 की  एफ्ता  और  अखंडता  या  राज्य  की  सुरक्षाਂ  (402)
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 क्री  लाल  क्ृष्ण  आडवाणो  :  उपाध्यक्ष  जहां  तक  इस  विशिष्ट  खण्ड  22  का  संबंब

 मैं  मानता  हूं  कि  मेरी  तरफ  से  सतकंता  में  कमी  हुई  मूल  विधेयक  में  इस  निगम  को  हटाने  का

 अधिकार  देने  वाला  कोई  उपबन्ध  नहीं  बाद  में  एक  संशोधन  लाया  जिसके  अनुसार  अगर

 राष्ट्रपति  का  यह  मत  है  कि  बोर्ड  इस  अधिनियम  के  उहूं  श्य  की  अनुपालना  में  विफल  रहता  है  तो

 राष्ट्रपति  को  बोर्ड  को  हटाने  का  अधिकार  होगा  ।  मुझे  इस  उपबन्ध  पर  एतराज  था  और  मैंने
 सरकार  को  इस  बारे  में  अवगत  कराया  था  कि  का्यंपालिका  को  यह  हटाने  का  अधिकार  देना  सही
 नहीं  है  ।  इस  उपबन्ध  में  संशोधन  किया  गया  और  मंत्री  महोदय  द्वारा  बाद  में  लाए  गए  संशोधन  में

 कहा  गया  :

 “22  (1)  जहां  बोर्ड  घारा  22  के  अधीत  जारी  किए  गए  किन्‍्हीं  निदेशों  के  अनुपालन
 में  बार-बार  व्यतिक्रम  करता  है  या  घारा  के  अधीन  अपेक्षित  जानकारी  देने  में  असफल

 रहता  वहां  केन्द्रीय  सरकार  उसकी  एक  रिपोर्ट  तैयार  कर  सकेगी  और  उस  कारंवाई  के
 बारे  में  अंतगंत  बोर्ड  का  अतिष्ठन  भी  जो  बोर्ड  के  विरुद्ध  की  जा  सकती
 किसी  सिफारिश  के  लिए  उसे  संसद  के  प्रत्येक  सदन  के  समक्ष  रख  सकेगी  ।”'

 यह  बाद  में  पेश  किया  गया  था  श्ौर  मैं  इससे  सहमत  मुझे  इससे  आपत्ति  नहीं
 थी  ।  जब  इस  बारे  में  एक  संयुक्त  चर्चा  हुई  तो  मेरे  कुछ  अन्य  अन्य  पार्टियों  का  भिन्‍न  मत
 था  कि  अगर  चार्टर  वा  उल्लंघन  हो  तो  बोर्ड  कों  हटाने  का  अधिकार  सरकार  अथवा  किसी  अन्य
 निकाय को  दिया  जाए  ।

 मेरा  मत  यह  है  कि  अगर  यह  शक्ति  दी  जानी  तो  यह  निष्पक्ष  छानबीन  के  अधीन  होनी
 चाहिए  ।  मैं  इस  सन्दर्भ  में  कहना  चाहूंगा  कि  इस  विधेयक  में  यह  प्रावधान  पहले  से  ही  है  कि  यदि

 कभी  भी  अध्यक्ष  अथवा  बोर्ड  का  सदस्य  अपने  कत्तंव्य-निष्पादन  में  लापरवाह  पाया  जाता  तो
 उसे  निलम्बित  किया  जा  सकता  केवल  कदाचार  के  आघार  जब॑  उच्चतम  न्यायालय

 राष्ट्रपति  द्वारा  उसे  किए  गए  निर्देश  ऐसी  प्रक्रिया  के  श्रनुसरण  जिसका  उच्चतम  न्यायालय

 नियमों  द्वारा  उपबंध  जांच  की  जाने  पर  यह  रिथपोर्ट  दे  दे  कि  यथारस्थिति  अध्यक्ष  अथवा  अन्य

 संचालकों  को  ऐसे  भ्राधार  पर  हटाया  जा  सकता  है  ।

 मैं  इसे  असाधारण  मानता  हूं  क्योंकि  भ्रकेल  सदस्य  को  केवल  उच्चतम  न्यायालय  को

 निर्देश  देने  के बाद  ही  हटाया  जा  सकता  है  ओर  उच्चतम  न्यायालय  जांच  के  बाद  यह  रिपोर्ट
 इसके  बाद  उसे  हटाया  जा  सकता  इस  मामले  में  यह  कहा  गया  है  और  इसे  मंत्री  महोदय  अब

 संशोधन  के  रूप  में  पेश  TT  रहे  मैं  उद्धत  करता  हूं  :

 बोर्ड  घारा  22  के  अधीन  जारी  किए  गए  किन्‍्हीं  निदेशों  के  अनु  लन  में  बार-बार
 ध्यतिक्रम  है  या  धारा  के  अधीन  अपेक्षित  जानकारी  देने  मं  असफल  रहता  है

 वहां  केन्द्रीय  सरकार  उसकी  एक  रिपोर्ट  तेयार  कर  सकेगी  और  उस  कारंवाई के  बारे  में
 अंतगंत  बोर्ड  का  अतिष्ठन  भी  जो  बोर्ड  के  विरद्ध  की  जा  सकती  किसी

 रिश  के  लिए  उसे  संसद  के  प्रत्येक  सदन  के  समक्ष  *ख  सकेगी  ।

 यह  संशोधन  फिलहाल  इस  स्वरूप  में  मैं  समझता  हूं  कि  यह  सही  महीं  है  कि  अकेले

 सदस्य  के  मामले  में  हमारे  पास  कोई  अ  घकार  नहीं  है  ।

 भी  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  निजी  कदाचार
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 ओ  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  मैं  समझता  मैं  पहले  हो  कह  चुका  हूं  कि  मैं  अनजाने  में
 अपेक्षाकृत  कम  सतर्क  रहा  हूं  ।  इस  संबंध  में  स्वंसम्मति  थी  जिसमें  समी  बी  यह  राय  थी  ।  इ
 मैं  इस  पर  इतना  जोर  नहीं  दे  रहा  कि  मत  विभाजन  द्वारा  इसका  निर्णय  लेकिन  इस  अम्तिम
 चरण  में

 भी
 मैं  सरकार  से  अपील  करता  हूं  :  कृपया  यह  देखें  कि  क्‍या  यह  संभव  है  कि  संसद  में  बोर्ड

 को  हटाने  की  सिफारिश  करने  वाले  संकल्प  करें  साधारण  बहमत  की  बजाय  दो-तिहाई  बहुमत  से
 पारित  होना  यह  पर्पाप्त  सुरक्षाममक  उपाय  अगर  सरकार  इस
 सुकाव  पर  विचार  करने  के  लिए  तैयार  तो  मुझे  बहुत  खुशी  होगी  ।  अगर  सरकार  इस  सुझाव
 पर  विचार  नहीं  कर  रही  है  तो  भी  मैंने  प्रपनी  बात  कही  है  और  एस  स्थिति  में  विद्यमान  असंगति
 की  ओर  ध्यान  दिलाया  मैं  सभा  की  महमति  के  साथ  हूं  ।

 थ्ो  पो०सी०  थाम्स  :  खण्ड  22  में  कहा  गया  है  कि  जब  सरकार  द्वारा  निदेश  दिया
 जाता  तो  निगम  उभवा  प्रसारण  करेगा  ।  इस  सन्दर्म  में  यह  कहा  गया  है  :

 '  यदि  निगम  ऐसी  वांछा  इरा  तथ्य  की  भी  घोषणा  की  जा  सकेगी  कि  ऐथा  प्रसारण
 ऐसे  निदेश  के  अनुसरण  में  किया  गया

 मेरे  विचार  से  निगम  ऐसी  वांछा  करेਂ  हटा  दिया  मैं  दूसरे  संशोषन  पर  नहीं  बोल

 रहा
 ।

 भ्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  हम  इस  मुह  पर  विचार  कर  रहे  हैं  कि  प्रसार  मारती  बोर्ड  को  हटाने
 का  प्रदन  जेसा  कोई  मामला  जब  संसद  के  सम्मुख  प्राता  तो  क्‍या  इसरो  निपटने  के  लिए  संसद
 के  पास  विशेष  उपबन्ध  होगा  ।  वास्तव  में  सं  वेधान  में  न्यायाधीशों  को  हटाने  संबंधी
 उपबन्ध  के  अनुरूप  वास्तव  में  इसका  अभिप्राय  एक  प्रमाणित  बदाचार  है  और  इस  बारे  में

 प्रक्रिया  निर्धारित  गई  इस  प्रश्न  पर  निर्णय  लेने  का  अधिकार  ह्स  उच्चतम  स्थायायिक

 संस्था  को  दें  दिया  गया  यह  अध्यक्ष  स  हत  किसी  गो  सदस्य  के  निजी  व्यवहार  का  मामला

 लेकिन  खण्ड  22  और  प्रस्तावित  निजी  बदाचार  के  प्रसार  गारती  बोर्ड  को  दिए

 जाने  वाले  प्रस्तावित  चार्टर  और  उनके  काय  के  मापदंहों  को  कार्यास्वित  कर  में  बूक  होने  पर  को

 जाने  वाली  कायंवाही  करने  के  बारे  में  हैं  ।

 जब  विधेयक  का  प्रारूप  बनाया  गया  और  हमसे  तंयार  किया  गया  तब  इस

 निगम  ओर  प्रसारण  परिषद  के  कार्यों  बा  मल्यांबन  करने  का  विषय  संसद  से  जोड़ने  का  कोई  प्रश्न

 |  हम  समभते  हैं  कि  पस  बारे  में  निर्णय  लेने  के  लिए  एक  विशेष  बहुमत  का  प्रावधान

 बरके  संसद  वो  रुकावट  नहीं  डालनी  जब  इस  विषय  पर  चर्मा  हुई  थी  तब  स्वाभाविक  है

 कि  मैं  मो  अडवाणी  के  कथन  से  सहमत  उन्होंने  उस  इस  बात  का  प्रचार  गही

 किया  मैं  उनसे  यह  प्रमुरोध  करता  हूं  :  क्योंकि  उस  समय  समी  पार्टियों  ने  इस  आधार

 बार्यवाही  नी  थी  अर्थात्‌  हसके  लिए  संसद  में  साधारण  बहुमत  की  जरूरत  इसे  ऐसे  ही  रला

 हमें  इस  विषय  पर  विद्वार  करना  मैं  इस  स्थिति  अमुरोध

 हूं  कि  आडवाणी  जी  एस  पर  जोर  +  दें  |  हम  देखते  हैं  कि  अगर  यह  लगा  कि  इसके  कार्य  करने  हेतु

 बहुमत  की  आवश्यकदा  है  और  ८दि  ससद  मी  अपने  भ्रधिवार  का  दुरुपयोग  करती  तो  निदिषग

 रूप  से  यह  इस  देश  के  लिए  बहुत  बुरा  दिन  लेबिन  फेर  यदि  बाद  में  हम  यह  पाते  हैं

 कि  ससद  पर  मी  कुछ  नियंत्रण  आवष्यक  है  तो  यह  साणारण  कानून  यह  संवेधामिक  संशोधन

 नहीं  हम  इस  कानून  को  कमी  भी  बदल  सकते  मैं  अनुरोध  करता  हू  कि
 जब  सर्व  हो

 गई  है  तो  इसे  स्वीकार  किया  जाए  ।
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 |
 यार  मारती  श्रत्ारण  वधेयव  30  1900

 श्री  इख्र  जीत
 :  कया  मैं  एक  छोटा  सा  सुझाव  दे  सकता  हूं  जो  इन  दीनों  स्थितियों  के  बच

 का  रास्ता  होगा  ?  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  इसकी  रिपोर्ट  संसद  के  दोनों  सदनों  के  समक्ष  रखी

 जाएगी  ।  हमने  पहले  ही  एक  संसदीय  समिति  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  है  और  यह  प्रावधान

 है  कि  यह  प्रसार  भाग्ती  संसदीय  समित्नि  के  प्रति  उत्तरदायी  होगा  ।  मैं  यह  सुभाव  देता  हूं  कि

 प्रगर  प्रसार  भारती  के  प्रति  सरकार  की  कोई  शिकायत  तो  वह  इस  बारे  में  संसदीय  सप्रिति  को

 एक  रिपोर्ट  संसदीय  समिति  इस  मामले  की  जांच  करे  और  सभा  को  अपनी  सिफाण्शिं
 उन  पर  सभा  विचार  करके  एक  निर्णय  ले  सकती  है  ।  दूसरे  छाब्दों  संसदीय  समिति  १हले  से  ही

 है  ।  आप  इस  पर  विचार  क्‍यों  नहीं  कर  रहे  ?

 3.00  म०१०

 श्री  लोकमाथ  चौधरी  :  मैंने  एक  संशोधन  दिया  था  कि  इस  विधेयक  को  संसद  में  दो-तिहाई
 बहुमत  से  पारित  किया  जाना  चाहिए  |  क्‍योंकि  इस  बात  पर  सहग्ति  हो  गयी  अतः  मैंने  अपना
 संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  धूकि  श्री  आडवाणी  जी  ने  अब  एक  प्रइन  उठाया  है  कि  क्‍या  हमें  इस
 विधेयक  को  दो-तिहाई  बहुमत  से  पारित  करने  के  सुभाव  को  स्वीकार  करना  मैं  समभता  हूं  कि
 इसे  स्वीकार  कर  लेना  सरकार  के  लिए  अच्छी  बात  होगी  ।

 भ्री  बसंत  साठे  :  मैं  नहीं  समभता  कि  जो  सहमति  हुई  है  उसमें  परिवर्तत  करने  का  अब  समय
 है  क्योंकि  इससे  इस  पर  दोबारा  विचार  करना  यह  कोई  संवंघानिक  संशोधन  नहीं  यदि
 हम  इसे  इसके  बराबर  रखते  तो  अनेक  जटिलताएं  उत्पन्न  हो  मैं  तो  नहीं  सोचता  कि
 हमें  इस  समय  इसे  करना  हमें  अपने  पर  विश्वास  करने  हमें  संसद  सदस्पों  पर
 विध्वास  करने  दीजिए  कि  हम  स्वयं  अपने  अधिकारों  का  प्रयोग  करते  समय  गलती  नहीं  करेंगे  ।

 हमें  श्री  पी०  उपन्द्र  द्वारा  बताये  गये  संशोधन  का  समर्थन  करना  श्री  प्राडवाण  को
 हस  पर  जोर  नहीं  देना  चाहिए  ।

 श्री  पी०उपेस्त  :  यह  उपबन्ध  नहीं  सही  इस  प्रकार  की  बातें  करना  अच्छी  बात  नहीं  है  ।

 परन्तु  विधेयक  में  हमने  निगम  को  दो  जिम्मेदारियां  सौंपी  एक  तो  राष्ट्र  की  एकता
 और  सावंजनिक  व्यवस्था  बनाए  रखने  के  लिए  सरकार  द्वारा  जारी  निर्देशों  को  कार्यान्वित  करना  ।

 संसद  को  आग्गे  प्रेषित  करने  के  लिए  सरकार  को  सूचनायें  भेजना  ।  जब  हमने  ये  दो
 जिम्मेदारियां  इसे  सौंपी  तो  असफलता  की  स्थिति  में  इसमें  एक  सुधारात्मक  श्रण्ड  भी  होना

 इसी  कारण  शब्द  जान-बूककर  प्रयोग  किया  गया  यह  कोई  एक  बार
 अथवा  दो  बार  भ्रसफलता  के  लिए  नहीं  है  अगर  निरन्तर  ऐसा  ..।  अभथर  एक  ऐसा  बोर्ड  हो
 जो  संसद  की  अवज्ञा  करे  और  सूचना  देने  से  मना  करे  तो  संसद  एक  असहाय  स्थिति  में  नहीं  बंठ
 सकती  भऔौर  कह  सकती  कि  हम  कुछ  नहीं  कर  इसी  कारण  यह  उपबन्ध  उस्तमें  सहाय+
 उपबन्ध  आखिरकार  संप्तद  सचेत  इसमें  सभी  दलों  का  प्रतिनिधित्व  होता  हम
 प्रतिवेदन  at  केवल  विचाणार्थ  प्रस्तुत  करते  सरकार  प्रतिवेदन  को  संसद  के  विचा  रार्थ  प्रस्तुत

 अगर  हम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करते  हैं  तो  संसद  कार्यकारी  शक्ति  का  प्रयोग  नहीं  कर  सकती  ।

 उन्हें  इस  बात  के  संकेत  देने  चाहिएं  कि  रिपोर्ट  के  प्रस्तुत  होने  पर  संसद  क्‍या  हमने
 कहा  था  कि  हम  राष्ट्रपति  जी  से  सिफारिश  हमने  इस  बात  की  मी  व्यवस्था  की  है  कि

 का  यंवाही  करने  से  पूर्व  एक  सूचना  दी  स्पष्टीकरण  प्राप्त  किया  जायेगा  और  प्राकृतिक  न्याय
 को  प्रत्येक  प्रक्रिया  को  पूरा  किया  जाना  अतः  इसमें  मनमानी  कार्यवाही  का  कोई  डर  नहीं
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 है  1912  भारती  रतीय  प्रम  ण  विधेयक की  हाााााणणणणााााााानानाणाणाा  ——

 है  ॥  आप  एक  तरफ़ी  कार्यवाहं|  करने  के  लिए  सरकार  और  कार्यपालिका  यर  सन्देह  कर  सकते  हैं  न
 कि

 संसद
 मैं  श्री  आडवाणी  जी  की  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  इसे  मारत  के  सर्वोच्च  स्थायालय  के

 ऊपर  छोड़  दिया  क्‍या  समभते  हैं  कि  सर्वोच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  मारत  की  संसद
 से  ऊपर  है  और  वे  संसद  बी  तुलना  में  अधिक  दाबित  का  प्रयोग  कर  सकते  हैं  ?  मैं  इस  बात  से

 सहमत  नहीं  निगम  के  बोई  बे  अतिक्रमण  करने  की  हस  कार्यकारी  शक्ति  को  सर्वोच्च  न्यायालय
 के  अधि+र  में  देना  कोई  अच्छा  उदाहरण  नहीं  यह  शक्ति  संसद  के  पास  होनी  यदि
 भ्राप  उरा  रिपोर्ट  को  संसदीय  समिति  के  माध्यम  से  भेजना  चाहते  तो  आप  इसकी  व्यवस्था  कर

 सकते  ताकि  जब  रिपोट  आये  तो  इसे  संसदीय  समिति  के  माध्यम  से  भेजा  इसके  बाद  हे
 समा  में  प्रस्तुत  किया  हम  ऐसा  बह  सकते  मैं  श्री  आइवाणी  जो  से  निवेदन  करता  हूं  कि

 बे  हस  सुभाव  को  स्वीकार  अतिक्रमण  के  बारे  में  बात  करना  कोई  अच्छी  बात  नहीं  है  जबकि

 हम  एसे  स्वायत््ता  दे  रहे  १२  न्तु  हम  हमेशा  के  लिए  एक  कानून  बता  रहे  नियम  केवल  इसके
 पालन  करने  वालो  के  लिए  ही  नहीं  बल्कि  नियम  तोड़ने  वालों  के  लिए  भी  बनाया  जाता  अतः

 मैं  समझता  हूं  कि  इसे  किया  जाना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  संसद  के  साथ-साथ  सर्वोक्चि  न्यायालय  का  भी  प्रादर  करते

 ये  अलग-अलग  क्षेत्रों  में  कार्य  कर  रहे

 श्री  इसा  जोत  :  सर्वोच्च  न्यायालय  के  प्रति  अपमानजनक  या  ते  नहीं  होती

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  इसे  बाद  में  देखेंगे  ।

 प्रश्न  यह  है
 :

 12,  पंक्ित  32  की  सुरक्षाਂ  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  अ्तिस्थापित  किया

 की  एकता  और  अखंडता  या  राज्य  की  (402)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोਂ  ये  :  श्री  कया  आप  अपना  संशोधन  वापस  से  रहे  हैँ  7?

 श्री  पी०सी०  थामस  :  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  कया  उन्हें  अपना  संशोषन  वापस  लेने  के  लिए  समा  की  भ्रमुमति  है  ?

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  हैं  ।

 संशोधन  संख्या  64  से  67,  सभा  कौ  अशुमति  बापस  लिए

 उपाध्यक्ष  महोवय
 :  प्र।न  यह  है  :

 खण्ड  22,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  प्रंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खष्ड  22,  संस्रोधित  रुप  विवेयक  में  जोड़  गया  ।
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 प्रधार  भारती  प्रसारण  विधेयक  30  1999
 जननी

 नये  खलण्ड--22%क,  और

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  श्री  उपेन्द्र  द्वारा  नये  खण्ड  ओर  अतःस्थापित  करने

 के  लिए  संशोधन  हैं  ।

 संशोधन  किया  गया  ।

 पृष्ठ  12  पंक्ति  41  के  पहचात्‌  निम्नलिखित  स्थापित  करें  :

 केन्द्रीय  सरकार  को  [|  केन्द्रीय  सरकार  निगम  से  ऐसी  जानकारी  देने  की  अपेक्षा  कर
 जानकारी  प्राप्त  करने  सकेगी  ज॑ंसी  वह  प्रावध्यक  समभे  |

 है  ।  शक्ति  ॥

 जहां  बोर्ड  घारा  22  के  अधीन  जारी  किए  गये  किन्‍्हीं
 कतिपय  बजिषयों  पर  |  निदेशों  के  अनुपालन  में  बार-बार  ठपतिक्रम  करता  है  या  घारा  के
 बोर्ड  के  विदद्ध  |  अधीन  अपेक्षित  जानकारी  देने  में  असफल  रहता  वहां  केन्द्रीय
 थाई के  बारे  में  <  सरकार  उसकी  एक  रियोर्ट  तैयार  कर  सकेगी  और  किसी  कःरंवाई  के
 रिक्लों  की  बाबल  संसद  |  बारे  में  अंतर्गत  बोर्ड  का  अतिष्ठन  भी  जो  बोर्ड  के  विरुद्ध
 को  रिपो्  ।  |  की  जा  सकती  किसी  सिफारिश  के  लिए  उसे  संसद  के  प्रत्येक  सदन

 |  के  समक्ष  रख  सकेगी  ।

 (2)  संसद  की  सिफारिश  राष्ट्रपति  अधिसूचना  द्वारा  बोड़  को  छह  मास  से  अनधिक

 ऐसी  अवधि  के  जो  अ.घसूचना  में  विनिरदिष्ट  की  अतिष्ठित  कर  सकेंगे  ।

 परन्तु  इस  उपधारा  के  अधीन  अधिसूचना  जारी  करने  से  धूव॑  राष्ट्र  पति  बोर्ड  को  इस  हेतुक
 दर्षित  करने  का  उचित  अवसर  देगा  कि  क्यों  उसे  अतिष्ठित  कर  दिया  जाए  और  बोडं  के
 करणों  और  आक्षेपों  यदि  कोई  विचार  करेगा  ।

 (3)  उपधारा  (2)  के  अधीन  भ्रधिसूचना  के  प्रकाशन

 समी  अतिष्टित्‌  किए  जाने  की  तारीख  से  उस  रूप  में  अपना  पद  रिक्त  कर
 देंगे  ।

 ऐसी  सभी  कृत्यों  और  कत्तंब्यों  जिनका  इस  अधिनियम  के  उबंधों
 द्वारा  या  उनके  अधीन  बोडं  द्वारा  या उसकी  ओर  से  प्रयोग  या  निवंहन  किया  जा  सता

 इस  अधिनियम  के  अधीन  बोर  के  पुनगंठित  किए  जाने  तक  ऐसे  ब्यवित  या  व्यक्तियों
 जो  राष्ट्रपति  निदेश  प्रयोग  और  निर्वहन  किया  जा  सकेगा  ।

 (“)  उपधारा  (2)  के  अब्रीन  जारी  की  गई  अधिपूचना  में  विनिरदिष्ट  अतिष्ठिन  को  अवधि  के
 अदसान  राष्ट्रपति  नई  नियुक्तियां  करके  बोई  का  पुनगंठन  कर  सकेगा  और  ऐसे  किसी
 मामले  में  कोई  ऐसा  जिसने  उपघारा  (3)  के  खंड  के  अधीन  अपना  पद  रिक्त
 किया  नियुक्ति  के  लिए  निरहित  नहीं  होगा  ।

 परन्तु  राष्ट्रपति  अतिष्ठन  की  अवधि  के  अवसान के  पूर्व  किसी  मी  समय  इस  उपधारा  के
 प्रधीन  कारंवाई  कर  सकेगा  ।
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 जज

 (5)  केन्द्रीय  सरकार  उपधारा  (2)  के  अधीन  अधिसूचन  की  ओर  इस  घारा  के  अधीन  की

 गई  कारंवाई  की  पूर्ण  रिपोर्ट  को  संसद  के  प्रत्येक  सदन  के  समक्ष

 यह  घोषित  किया  जाता  है  कि  प्रसारण  पन्षिद्‌  के  या  धारा
 सदस्य  के  पद  से  संसद  |.  के  अधीन  गठित  समिति  के  सदस्य  वा  पद  उसके  घारबः  की  संसद्‌
 के  किसी  सदस्य  का  <  के  किसी  भी  सदन  के  सदस्य  के  रूप  में  चुने  जाने  या  होने  के  लिए

 निरहित  न  होगा  |  निरहित  नहीं  करेगा  ।  (403)

 है
 उपाय्यक्ष  महोदय  :  प्रइन  यह  है  :

 नये  खण्ड  22%,  ध्ौर  विधेयक  का  प्रंग  बने  ।'

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुमा  ।

 नये  लण्ड  226  होर  विजेयक  में  जोड़  दिए

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  इसके  परिणामस्वरूप  दूसरे  खण्डों  आदि  को  नये  क्रम  दिये

 खष्ड  23-  सदस्यों  आदि  का  लोक  सेवक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  खण्ड  23,  श्री  पी०उपेन्द्र  द्वारा  संशोवन  संख्या  404  प्रस्तुत  है  ।

 संझोधन  किया  गया  :

 पृष्ठ  12,  पंक्ति  42  के  स्थान  पर  प्रतिस्थाषित  किया  (404)
 पी०

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  23,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।'

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुप्ा  ।

 खण्ड  23,  संशोधित  रुप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  24--  सदमावपुथंक  की  गई  कारंबाई  के  लिए  संरक्षण

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  अब  श्री  पी०  उपेन्द्र  द्वारा  खण्ड  24,  में  संशोधन  संरुया  405  प्रस्तुत

 किया  गया

 संशोधन  किया  गया  :

 ,  पंक्ति  49,  के  स्थान  पर  प्रतिस्थावित  किया  (405)
 श्डाः

 पौ०रुपेशा  )

 उपाध्यक्ष महोदय : प्रइन यह «कि खण्ड 24, संशोधित रूप विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुमा । झंड 24, संशोषित रूप विधेयक में जोड़ दिया भया । 273



 --  निगम  के  श्ादेशों  ओर  प्रस्य  लिखितों  का  अधिप्रमाभीकरण

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  उपेन्द्र  द्वारा  खण्ड  25  में  संशोधन  संरुपा  406  प्रस्तुत  किया  गया

 संशोधन  किया  गया  :

 पंक्ति  2  और  3  के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया

 (4९6)
 पी०  उपेन्द्र )

 प्रसार  मारती  प्रसारण  विधेयक  30  1990

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  प्रएन  यह  है

 खण्ड  25,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  झंग  बने  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  25,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  का  प्रत्यापोगन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  उपेन्द्र  द्वारा  खण्ड  26  में  संशोधन  संख्या  407  प्रस्तुत  किया  गया

 संक्षोधन  किया  गया  :

 पंकित  5  के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाएਂ  (407)
 १५  पी०  उपेस  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रधन  यह  है  :
 “  कि  खण्ड  26,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।””

 प्र्ताव  ग्थीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  26  संशोधित  रूप  विभेयक  में  जोड़  दिया

 खतच्ड  प्रतिवेदन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  खण्ड  27,  श्री  कुसुम  कृष्ण  मूरतति--उपस्थित  नहीं  ।  श्रीमती  मालिनी
 क्या  आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रही  हैं  ?

 श्रीमती  सालिनो  भट्टाचार्य  :  मैं  अपने  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रही  हूं  ।

 इयाध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  श्री  पी०  उपेन्द्र  का  एक  सरकारी  संशोधन  है  ।

 संशोधन  किया  गया  :

 पृष्ठ  पंक्ति  के  पदचात  निम्नलिखित  अ्रंत:€थापित

 “(2)  प्रसारण  परिषद  प्रत्येक  कलेण्डर  वर्ष  में  एक  ऐसे  प्रारूप  में  और  ऐसे  समय  के
 जो  विहित  किया  एक  वाधिक  रिपोर्ट  तैयार  करेगी  जिसमें  पूवबर्ती  वर्ष  के  दौरान  अपने

 क्रियाकलापों  का  पूरा  विवरण  देगी  ओर  उसकी  प्रतिपां  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजी  जाएंगी  और  वह
 सरकार  उसे  संसद  के  प्रत्येक  सदन  के  समक्ष  रखवाएगी  ।”  (408)

 पो०
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रन  यह  है  :

 खण्ड  27,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  भंग  बने  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खब्ड  27,  संभोधित  रूप  विघेवक  जोड़  विया  थवा  ।

 खण्ड  28--  नियम  अनाने  की  झक्ति

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  खण्ड  28,  श्री  कुवुम  कृष्ण  उपस्थित  नहीं  (।  हस  पर  श्री
 पी०  उपेन्द्र  का  एक  सरकारी  संशोधन  है  ।

 संशोधन  किये  गये

 पृष्ठ  13,  पंक्ति  2!  और  22  और  शासकोंਂ  के  स्थान  पर
 कालिक  सदस्योंਂ  प्रतिस्थापित  किया  शाये  ।  (409)

 पृष्ठ  13,  पंक्ति  24  शासकोंਂ  के  स्थान  पर  और  अंशकालिक
 सदस्पोंਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।  (410)

 पृष्ठ  13,  पंक्ति  44  और  45  के  स्थान  पर  निम्नलिखित

 वह  प्ररूप  जिसमें  और  वह  समय  जिसके  मीतर  निमम  ओर  अल्तारण  परिषद्‌  धारा  27

 के  अधीन  अपनी  वा्धिक  रिपोर्ट  तैयार  करेंगे  ।  (411)
 पी०

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रष्न  यह  है  :

 खंड  28,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  28,  संझोजित  रूप  क्लियक  में  जोड़  दिया  भया  |

 खंड  29--  विग्लिल  असतने  की  शक्ति

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भव  खंड  29  श्री  पी०  उपेस्द  का  एक  सरकारी  संक्षोषन  है  ।

 संशोधन  किया  गया

 पृष्ठ  14,  पंक्ति  9  का  जो  दो  स्थानों  पर  आते  लोष  किक  लाश  ।  (412)
 पी०  उफेश )

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  प्रषन  यह

 खंड  29,  संशोधित  रूप  विधेयक  गा  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ,

 संड  29,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  खोेड़  विधा  क्या  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खंड  30  में  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।

 प्रएन  प्रइन  है  :

 खंड 30  विधेयक  का  अंग  बने  ।”'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  30  विधेयक  में  जोड़  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  रंड  31,  श्री  कुसुम  कृष्ण  मूति--उपस्थित  नहीं  ।

 प्रदन  यह  है  :

 खंड  31,  विधेयक  का  अंग  बने  ।'?

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 3|  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 संक्षिप्त  विस्तार  श्रोर  प्रारम्भ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  खंड  |,  श्री  पी०  सी०  क्‍या  आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर

 रहे  हैं  ?

 श्री  पी०  सी०  थामस  :  मैं  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पी०  उपेन्द्र  का  एक  सरकारी  संशोधन

 संझोधन  किया  गया  :

 पृष्ठ  1  पंक्ति  6  “1989”  के  स्पान  पर  1990"  प्रतिश्यापित  क्षिया  जाए  !  (348)
 पी०

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  प्रदन  यह  है  :

 खंड  ],  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  ],  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  विया  गया  ।

 अधिनियमन  सूत्र

 भरी  बसंत  साठे  :  श्री  उपेन्द्र  को  हमारे  लिए  मध्याह्न  भोजन  की  व्यवस्था  करनी

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  वह  मध्याह्न  मोजन  तथा  रात्रि  भोजन  दोनों  की  व्यवस्था

 भरी  संतोष  मोहन  देव  :  मेरे  विचार  यह  अध्यक्षपीठ  का  निर्णय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  ऐसा  समभ  सकते  हैं  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपका  संशोधन  स्वीकार  करता

 वित्त  मंत्री  सथु  :  यह  माना  जा
 कि  मध्य (  &।  हू  गा  चाहिए  कि  मध्याम्ह  भोजन  १  दे

 दिया  गया  है
 हल

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पी०  उपेन्द्र  का  एक  सरकारी  संशोधन  है  ।

 संशोधन  किया  गया  :

 पृष्ठ  |  पंक्ति  ]  के  रथान  पर  ”  प्रतिस्थाषित  किया

 (347)

 ।
 पी०  जयेन्त  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रध्न  यह  है  :

 भ्रधिनियमन  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 अधिनियमन  संझोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रए्न  यह

 विधेयक  का  पूरा  विधेयक  का  अंग  ब  ने  ।!!

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 विधेयक  का  पूरा  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 श्री  पी०  उपेसा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ।  ई॥

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  :

 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ।

 प्रो  ए०के०  राय  :  सरकार  को  नई  बातें  करमे  की  आदत  है-चाहे  ये  अच्छी

 अथवा  बुरी  हों  ।  यह  एक  नई  बात  है  जो  यह  इस  विधेयक  के  साथ  लाए  हैं  जोकि  बहुत  लम्बा-चौड़ा

 विधेय  के  है  और  इसमें  बहुत  से  खंड  हैं  । लेकिन  मैं  केवल  एक  मुह  के  बारे  में  सावधान  करना  चाहता

 ४  ।  आज  कल  हम  स्वायत्तता  के  बारे  में  बहुत  गुछ  सुन  रहे  यह  स्वायत्तता  किससे  और  यह

 है  ?  हालांकि  बहुत  से  सदस्यों  ने  इसका  उल्मेक्ष  किया  मैं  इसे  दोहराता

 प्रयत्क्ष  रूप  से  अथवा  अप्रयत्क्ष  रूप  स्वायत्तता  के  बारे  में  यह

 सब  कुछ  कहने  का  उरे  इस  संसद  के  अधिकार  और  महत्व  को  कम  करना  अवबा  घटाता

 आज  क्या  हो  रहा  जो  मी  हमने  क्‍या  किया  है  और  हम  एक  दूसरे  को  किस
 बात  के

 लिए

 मुबारकबाद
 दे  रहे  एक  सरकारी  संस्था  को  एक  एक  भर्ध-सरकारी  संस्था  बनाने

 के  लिए  ।

 स्‍्वायत्तता  के  नाम  पर  हम  यही  कह  रहे  अधिकारियां  का  एक  विश्लेषज्ञों  का  एक

 स्‍्वायस्तता  किस  लिए

 चाहता  हूं  क्योंकि  दूसरे  तरीके
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 चाहे  वे  कितने  भी  महान  क्यों  न  वे  इस  संसदीय  संस्था  ज॑से  लोकतन्त्रवादी  नहीं  हो  ध्कते  ।

 यह  ऐसी  बात  है  कि  हमें  याद  रखनी  अतः  स्वायत्तता  देते  क्या  इसका  अर्थ  उन्हें
 अफस  रक्षाही  नियंत्रण  से  दलगत  नियंत्रण  से  मुक्त  करना  »कि  इसके  दुरुपयोग  के  प्रति  एक  बचाव

 यह  एक  बात  लेकिन  यदि  हम  मात्र  इस  विचारधारा  को  प्रोत्साहन  देते  तव  कल  वे
 इस्पात  उद्योग  ठीक  तरह  से  कार्य  नहीं  कर  रहा  इसे  स्वायत्तता  दी  जाए  और  8000  करोड़

 रुपये  की  समी  परिसम्पत्तियां  किसी  और  को  दे  दी  जाएं  |  इसी  यदि  कोयला  उद्योग  ठीक
 तरह  से  कार्य  नहीं  कर  रहा  इसे  स्वायत्तता  दी  जाये  ओर  5000  करोड़  रुपये  मूल्य  की

 संपत्तियां  किसी  व्यवसायी  को  सौंप  दी  जाएं  ।  उसी  अनुरूपता  यदि  शुन्यकाल  की  वजह  से  संसद
 ठीक  तरह  से  व.य॑  नहीं  कर  रही  तो  हमें  इस  पर  शासन  करने  के  लिए  इसे  किसी  स्वायत्त  संस्था
 को  सौंप  देना  यदि  यह  इसी  प्रकार  चलता  रहा  तो  मैं  नहीं  समझता  यह  कहां  तक  चलेगा  ।

 यह  विचारधारा  जब  सरकारी  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  अजुन  सेन  गुप्त  की  रिपोर्ट  भाई  थी  तो

 हमने  इसका  विरोध  किया  था  ।

 एक  प्राइ्चयंजनक  बात  आपको  पता  लगेगी  कि  बुद्धिमत्ता  भी  अलग-अलग  हो  जाती  है  जब

 एक  ध्यक्ति  बायीं  तरफ  बंठता  है  तो  दूसरी  तरह  की  बातें  करता  है  गौर  द्वायीं  तरफ  बैठने  पर

 दूसरी  तरह  की  ।  जब  बही  लोग  दायीं  तरफ  बंठेंगे--तो  वे  सत्ता  पक्ष  में  बंठेंगे  तो  वह  एक  बात

 कहेंगे  ओर  जब  वे  विपक्ष  में  आएंगे  तो  वे  किसी  और  सुर  में  बोलेंगे  ।  वे  जब  विपक्ष  में  बंठे  थे  तब
 तक  शेर  की  तरह  दहाड़  रहे  थे  अब  सत्ता  पक्ष  में  एक  बिल्ली  की  तरह  बिल्कुल  श्ान्त  बैठे

 ली  बसंत  साठै  :  बिल्ली  नहीं  ।  हिष्दी  में  मीगी  बिल्ली  कहते  हैं  ।

 हैं  प्रोਂ  मध  दण्डवले  का  उल्लेख  नहीं  कर  रहा

 श्री  ए०फके०  राय  :  मैं  प्रो०  दण्डकते  को  जानता  हूँ  ।

 हम  तो  उनको  दण्डवत्‌  करते  हैं  ।

 उन्होंने  कहा  फेबियन  ओर  मैं  स्वगंवासी  श्री  अशोक  मेहता  की  परिभाषा  के  अनुसार  उन्हें  एक
 उस्कृष्ठ  फेबियनवादी  मानता  हूं  ।  यह  एक  अलग  बात  है  परन्तु  मेरा  यह  कहना  है  कि  आप

 किघर  जा  रहे  यह  इलेक्ट्रॉनिक  मीडिया  एक  कम्पनी  के  रूप  में  आरम्म  हुआ  इसका
 भारम्म  एक  प्रसारण  कम्पनी  के  रूप  में  फिर  यह  एक  सेवा  बनी  और  फिर  आल  इं  डेथा
 रेडियो  ।  कया  हम  इसे  एक  बार  फिर  कम्पनी  का  रूप  देने  जा  रहे  इसी  कारण  कई  बार  हमें
 चिन्ता  होती  मैं  यहचाहता  हूं  कि  यह  स्वायत्तता  योजना  के  बेहतर  विकास  के  लिए  होनी

 प्रो०  रंगा  तथा  हम  में  से  हर  एक  यह  महसूस  करता  है  कि  ठेलिविजन  तया  रेडियो

 पहले  मारतीय  भारत-विरोधी  इस  स्वायत्तता  की  केबल  एक  ही  दिशा  वह  यह
 कि  यह  हमारी  प्रसारण  प्रणाली  को  भारतीय  रंग  प्रदान  करेगी  और  कुछ  नहीं  ।  लोग  बी०बी०सी०
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 कहना  तथा  दूसरों  की  बात  करते  हैं  ।  बी०बी०सी०  के  बारे  में  मेरी  राय  बहुत  ख़राब  उनका
 कहना  है  कि  यह  सब  स्वतन्त्  संस्था  बी०बी०सी०  की  सारी  ताकत  पश्चिमी  तथा  बहुराष्ट्रीय हितो  को  बढ़ावा  देने  में  लगी  हुई  है  यह  मारत  के  हितों  को  विरुद्ध  कार्य  कर  रही  भीमती  यांबी
 की  हत्या  के  बाद  मुझे  बी०बी०सी०  के  कुछ  प्रसारण  सुनने  का  अबपर  प्राप्त  हुआ  मैं  आपको
 बताना  चाहूँगा  कि  भारत  में  होने  बाले  दंगों  की  आधी  जिम्मेदारी  बी०बी०सी०  को  जाती  इस प्रकार  का  पद्चमी  संचार  ढांचा  हमारा  आदक्ष  नहीं  हो  सकता  वे  हमेशा  कम्युनिस्ट विरोधी  तथा  समाजवादबिरोधी  रहे  हम  दास  नहीं  बन  हम  उनको  अपना  आदर्श  मात
 रहे  मैं  इसके  विरुद्ध  हूं  ।  आपको  यह  गवनेर  का  पद  स्थापित  करने  का  विचार  कहां  से  सिला  ?
 यह  विचार  आपको  बी०बी०सी०  से  मिल्ता  ।  यह  द्विस्तरीय  प्रणालो  का  विचार  आपने  बह  से  प्रहण
 किया  ।  यह  विचार  भी  आपने  बी०बी०सी ०  से  प्राप्त  गिया  ।  सभी  सुरक्षा  उपाय  कहां  से  प्रहण  किये  ।
 ये  मी  बी०बो०सी०  से  ग्रहण  किये  गये  आप  बी०बी०सी०  की  बातें  करते  बी०बी०सी०  के
 सपने  देखते  बी०बी०सी०  को  सुनते  हैं  और  भ्र।प  यह  कहते  हैं  कि आप  अपनी  प्रसारण  प्रणाली  को
 भारतीय  बना  रहे  पहले  आप  स्वयं  भारतीय  प्रपनी  सरकार  तथा  अपमे  मंत्रियों  को
 मारतीय  तमी  हम  अपनी  प्रसारण  प्रणाली  को  भारतीय  बनाने  की  आशा  कर  सकते
 इस  सका  रात्मक  आलोचना  के  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता

 भरी  संतोष  मोहन  बेब  :  मेरा  इस  सदन  में  ग्यारह  वर्षों  का  अनुभव  है  भौर  इन  ग्पार  हृ
 वर्षों  में  मेरे  विचार  में  यह  पहला  दिन  है  कि  अब  संसद  की  शूम्य  काल  के  बड़े
 शान्तिपूर्ण  ढंग  से  चली  तथा  प्रश्नकाल  मी  काफ़ो  शान्त  रहा  |  मेरे  विद्यार  में  पांच  सालों  में  पहली
 बार  मैंने  श्री  उपेन्द्र  को  दोपहर  का  मोजन  न  करने  के  बावजूद  हंसते  देखा  ।  मैं  सरकार  तथा  उसके
 समर्थक  दलों  को  बधाई  देता  अब  हमारे  लिए  यह  एक  नई  छुरूआत  है  कि  जो  भी  मुद्दे  राष्ट्रीय
 महत्व  के  समी  दल  मिलकर  उन  पर  एक  निणंय  ले  सकते  इस  दृष्टिकोण  मेरे  विचार  में
 यह  एक  अच्छी  शुरूआत  है  और  हम  इसे  बनाये  रखेंगे  ।

 भापके  तथा  इस  संसद  के  माध्यम  से  मैं  उस  हृद  शक  महीं  जहां  तक

 श्री  राम  पहुंच  गये  परन्तु  मैं  यह  आशा  करता  हूं  कि  हम  स्वायशता  प्रदान  करके  किसी  ऐसी  बसु
 का  निर्माण  नहीं  कर  रहे  जो  हमारे  लिये  ही  खतरनाक  बन  मुझे  आला  है  कि

 जो  थोम

 बोर्ड  के  सदस्य  वे  इस
 सदन  के  अनप्र  तिनिधियों  की

 भावनाओं
 का  सम्मान

 कि
 करेंगे  और  हमें

 कोई  ऐसा  अवसर  नहीं  देंगे  जब  हमें  अपने  निर्णय  पर  पछताना  पढ़े  ।  हमें  यह  मी  सुनिद्तिचत

 है  कि  देश  के  जिन  मार्गों  की  उपेक्षा  की  गई  उनको  भी  महत्व  दिया  यह  ऐसा  क्षेत्र  है
 जहाँ  कि  जनप्रतिनिधि  यह  जानना  चाहेंगे  कि  क्‍या  हो  रहा  मैं

 एक  ऐसे  क्षेत्र  का
 प्रतिनिधिश्व

 करता  हूं  जो  कि  बर्मा  तथा  बंगलादेश  से  घिरा  हुआ  है  ओर  जंसा  कि
 मैंने

 भपने  मावषण  में

 जिक्र  किया  है  कि  वहां  पर  रेडियो  तथा  टेलीविजन  का
 प्रसारण  काफी  कमजोर  है  तथा

 हमारी
 भावी  पीढ़ियां  बंगलादेश  तथा  दूसरे  विदेशी  रेडियो  ओर  टेलीविजन  ब.यंक्रमों  से  प्रभावित  ह्दो

 रही

 इस  तथ्य  को  सामने  रखते  मैं  उन  लोगों  से
 अपील

 करना  धाहूँगा  जो
 इस  संगठनों  का

 कार्यमार  संमालने  वाले  हैं  कि  वे  यह  सुनिश्चित  करें  कि
 टेलीविजन

 तथा  रैडियो
 हक

 रण  में  जो

 वर्तमान  दुष्टिकोण  उसमें  परिवतंन  होगा  तथा  वे  इस  दिशा  में  उशित  कदम  उठायेंगे  ताकि  श्षारे

 देश  को  इसका  लाम  मिल  सके  ।  आपका  धन्यवाद  |
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 ही  सोमनाथ  चटर्जो  :  उपाध्यक्ष  संसद  के  इतिहास  में  यह  एक  महत्वपूर्ण  दिन  है
 विशेष  रूप  से जबकि  आज  सदन  में  समी  वर्गों  ने  इस  विधेयक्र  को  स्वंसम्मति  से  पारित  करने  का

 निर्णय  लिया  है  ।  इससे  सदन  के  सभी  वर्गों  मैं  सहयोग  का  एक  नया  अध्याय  छुरू  हुआ  है  ।  मैं  केवल

 इतनी  आशा  करता  हूं  कि  यह  वास्तव  में  द्ृदय  परिवर्तन  हुआ  है  और  यह  घटनाओं  से  उत्पन्न  हुई
 मजबूरी  हम  यह  चाहते  हैं  कि  प्रसार  भारती  विधेयक  को  ग्रहण  किया  जाये  तथा  इस
 पर  विचार  किया  जाये  भौर  पहले  जो  कुछ  हुआ  जिससे  सारी  संस्था  तथा  सारी  प्रणाली  की

 विश्वत्तनीयता  को  धक्का  लगा  उप्तसे  लोगों  में  इसके  लिए  काफी  मांग  यह  आवध्यक

 हो  गया  है  कि  इस  संस्था  की  विध्वसनीयता  को  बहाल  किया  जाए  ।

 निस्संदेह  भ्राज  हम  विधान  पारित  करने  जा  रहे  हैं  उसके  प्रभावों  के  संबंध  में  हमारे

 अपने  विचार  हैं  भोर  हमें  बहुत  ही  सावधान  रहना  होगा  तथा  हम  यह  देखना  चाहेंगे  कि  इस  संगठन

 को  चलाने  के  लिए  कंसे  लोगों  का  चयन  किया  जाता  है  |  हमने  एक  चयन  समिति  के  गठन  का
 विचार  दिया  है  जिसमें  महत्वपूर्ण  लोगों  को  शामिल  किया  जाएगा  ।  लेकिन  इस  सस्‍्था  को  चलाने
 के  लिये  उपयुक्त  लोगों  का चयन  आवध्यक  महोदय  मैं  श्री  संतोष  मोहन  देव  के  विचार  से

 सहमत  हूं  कि  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  देश  में  कोई  ऐसी  स्थिति  पंदा  न  हो  जो  हमारे
 लिए  ही  घातक  सिद्ध  हो  और  इसके  लिये  मैं  समझता  हूं  कि  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  भूमिका
 बहुत  ही  महत्वपूर्ण  होगी  ।  इसलिए  हमने  यह  मांग  की  है  कि  इस  प्रक्रिया  में  संसद  को  भी  भाग  लेना
 चाहिए  और  यदि  आप  यह  सारा  कार्य  कुछ  लोगों  के  निकाय  में  निहित  कर  देंगे  तो  वे  किसी  के  प्रति

 जवाबदेह  नहीं  इससे  यह  एक  भयानक  रूप  घारण  कर  संसद  सारे  देक्ष  का

 निधित्व  करती  है  ओर  सभी  वर्गों  क ेलोग  इसकी  कार्यवाही  में  भाग  लेते  इसलिए  मुझे  भाशा  है
 कि  हम  हस  पर  कुछ  नियन्त्रण  रखेंगे  और  मुझे  यह  भी  आशा  है  कि  संसद  के  सामने  ऐसा  कोई
 अवसर  नहीं  आयेगा  जब  उसे  इस  संस्था  की  कायंप्रणाली  में  अधिक  हस्तक्षेप  करना  पड़  क्योंकि
 इस  संस्था  का  सुजन  हमने  इस  उद्देश्य  से  नहीं  किया  ।

 नियम  निर्धारित  करने  होंगे  क्योंकि  अस्यथा  इस  संस्था  पर  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  तथा  बड़े-बड़े
 और  एकाधिकार  प्राप्त  व्यापारिक  और  ओद्योगिक  घरानों  का  आधिपत्य  होने  का  खतरा  बना  रहेगा
 जिसके  बारे  में  सदम  के  समी  पक्षों  ने  आशंका  व्यक्त  की  कि  वे  इस  महत्वपूर्ण  संस्था  अपना
 एकाधिकार  स्थापित  कर  लेंगे  तथा  इससे  भी  भ्रधिक  इस  देश  के  सांस्कृतिक  वातावरण  को  और  अधिक
 बूंषित  कर  हमें  इस  दिशा  में  गंमीरता  से  विचार  करना  चाहिए  कि  कोई  मी  ऐसा
 अवसर  न  आए  और  कोई  मी  ऐसी  सम्मावता  न  बनें  जबकि  बहुराष्ट्रीय  तथा  बड़ी-बड़ी  कम्पनियां
 इस  संस्था  को  अपने  नियन्त्रण  में  कर  लें  ।

 दूसरे  मैं  सम्बन्धित  लोगों  विशेषकर  सरकार  से  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  उन्हें  अब  कुछ

 इससे  पहले  कि  मैं  अपना  स्थान  ग्रहण  मैं  मंत्री  महोदय  को  यह  स्मरण  कराना

 चाहूंगा  कि  मारत  एक  विशाल  देश  है  जहां  पर  विभिन्‍न  संस्कृतियां  विभिन्‍न  भाषाएं  बोली  जाती

 हैं  तथा  लोगों  के  विभिन्‍न  आचार-विचार  यह  आवश्यक  है  कि  क्षेत्रीय  परिषदों  को
 स्थापित  किया  जाये  और  राज्य  सरकारों  के  विचार  मी  एकत्रित  किये  चाहे  वहां  पर  किसी
 भी  पार्टी  का  शासन  ताकि  यह  क्षेत्रीय  परिषद  अच्छी  प्रकार  अपने  कार्य  का  निवंहन  कर
 और  भारत  में  जहां  कि  हम  महसूस  करते  हैं  कि  अनेकता  में  एकता  पाई  जाती  वहां  हमारी
 संस्कृति  तथा  प्रकृति  को  इस  महस्वपूर्ण  माध्यम  की  कार्यप्रणाली  में  प्रतिबिम्बित  किया  जा  सकता



 8  भोद  1912  प्रंसार  भारती  भारतीय  विधेयक

 कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  श्रीमती  मालिनी  मद्राचारं  के  संशोत्न  को  स्त्रोकार  करने
 के  लिए  मैं  माननीथ  मंत्री  महोदय  का  घन्यवाद  करता  हैं  और  मैं  सरकार  को  इस  बात  की  बधाई
 देता  हूं  कि  उन्होंने  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करके  सहयोग  तथा  छुनेयन  का  परिचय  दिया  और  मैं
 आज्षा

 करता हुं
 कि  भविध्य  में  समो  महत्वपूर्ण  मुद्दों  के  सम्बन्ध  में  इस  सदन  के  सभी  पक्ष  इसी  साबना

 का  परिचय

 ।
 श्री  लालकृष्ण  आडबाजी  :  उपाध्यक्ष  मैं  सबसे  पहले  विपक्ष  में  ब॑ठे  ह्ए  मेरे  मित्रों

 को  घन्यवाद  देना  चाहूंगा  कि  उनसे  की  हुई  बासअीत  के  भप्राघार  मैंने  कल  सदन  को  सुझाव  दिया
 था  और  मेरे  इस  तरफ  के  साथी  और  उस  तरफ  के  दोनों  ने  मेरा  ही  सम्मान  करते  हुए  उस

 सुझाव  को  स्वीकार  किया  |  उनको  मेरे  सुकाव  रो  सहमति  नहीं  थी  ।  आपने  प्रकार  से
 जिस  विष्वास  के  साथ  मैंने  सुझाव  दिया  उस  विश्वास  को  अक्ष  कामय  रखा  पूरा  किया

 इसके  लिए  मैं  आपका  विशेष  आमारी  हूं  ।

 ]

 री  संतोष  मोहन  देव  :  कल  आपने  सदेह  किया  ।

 क्री  लालकृ्ण  आडबाबी  :  मैने  किया  भ्ौर  इसलिए  मैंने  इसके  लिए  आपको  बातों  को

 स्वीकार  किया  तथा  मैं  सरकार  से  और  साथ  ही  अपने  राहयोगियों  रो  अनुरोध  करता  हूं  ।
 |  ई

 मझ्के  लगता  है  कि  स्वायत्तता  देते  हुए  जिस  प्रकार  का  विद्यास  वैसा  हो  विदयास

 हमारे  दैनंदिन  संबंधों  में  भी  होना  उस  विश्वास  के  आधार  पर  ही  लोकतन्त्र  चलता  है

 और  संसद  चलती  लेकिन  यह  बात  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  हम  लोग  संघधप॑  कर  रहे  थे  स्वराज्य  के

 जानते  हुए  भी  कि  स्वराज्य  प्राप्ति  स्वयं  में  बोोई  स्वराज्य  को  गारम्ही  नहीं  स्वराज्य

 मिलने  के  बाद  मी  स्वराज्प  के  लिए  बहुत  परिश्रम  करना  मेहनत  करनी  पड़ेगी  ।  उसी  प्रकार

 से  टीवी  को  स्त्रायत्त  परने  के  बाद  मी  वह  टीवी  उत्तम  स्वयमेव  हो  यह

 मानने  का  भी  कारण  नहीं  |  केवल  द्वार  खुला  है  और  द्वार  खुलने  के  बाद  उम्मीद  की  जाती  है  कि

 इन  माध्यमों  की  विश्वसनीयता  इनके  कार्यक्रमों  का  स्तर  स्तर  ऊचा  उठेगा  और  इन

 माध्यमों  से  यह  जो  एक  अपेक्षा  विध्य  मर  में  की  जातो  है  कि  वे  मनोरंजन  भी  सूचना  भी

 दंगे  और  प्रक्षिक्षण  भी  देंगे  ये  तीनों  उद्देश्य  इन  माध्यमों  के  सामने  रखे  जाते  इन  तीनों  की  पूर्ति

 अच्छी  तरह  से  होगी  और  योग्यता  के  साथ  होगी--इस  विष्वास  के  साथ  हम  भाज  यह  विधेयक

 पास  करने  जा  रहे  हैं  ।

 कमंचारियों  के  बरे  में  हमने  कुछ  बातें  यहां  पर  कहीं  है  ।  मैं  मंत्री  जी  से  कहना  चाहुंगा  कि

 वे  इस  पहलू  को  ध्यान  में  रखें  कि  ये  कमंबारी  स्वायत्त  निगम  बनने  के  बाद  सरकारी  कर्मचारी  नहीं

 और  इसलिए  सरकारी  कमंचारी  रहते  हुए  बहुत  सारी  बातों  की  अपेक्षा  वे  ब२रते  रहे
 हैं

 सारी  सुविधा  यें  उनको  मिलती  रही  हैं  और  मविध्य  में  भी  साधारणत
 उनको  मिलती

 अग  पेंशन  ऐसी  बहुत  सारी  चीजें  जो  उनको  सरकारी

 कर्मचारो  होने  के  नाते  मिलती  थीं  और  आज  तब  यह  स्वायत्त  निगम  बन  तो  उनके  मन  में
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 यह  आशंका  है  कि  बया  हम  इनसे  वंचित  तो  नहीं  हो  जायेंगे  ?  मैं  चाहूंगा  कि  इस  प्रकार  की  जो

 चिन्तायें  उनके  मन  में  उन  चिन्ताओं  का  योग्य  निराकरण  होता  चाहिए  और  नया  निगम  जो  बने

 बह  उनको  इस  मामले  में  आश्वस्त  करे  कि  जहां  कायंक्रमों  का  स्तर  जहां  टीवी

 ढुएजुकेट  ओर  यह  जो  त्रिगुण  कत्तंव्य  हैं  उसकी  पति  अक्ष्छी  तरह  से
 वंसे  इन  क्षेत्रों  में  काम  करने  वाले  जितने  लोग  हैं  उनकी  भी  एक  प्रकार  से  काम  और

 उनकी  संमावनायें  भविष्य  के  बारे  व्यक्तिगत  रूप  से  उनके  विकास  की  जो  संभावना:यें
 वे  सब  बढ़  इसकी  चिन्ता  करें  ।

 उपाध्यक्ष  मैंने  जेसे  पहले  कहा  था  कि  आज  का  दिन  या  जब  यह  विधेयक  पारित  हो  जाता

 है  और  कानून  बन  जाता  वह  दिन  हिन्दुस्तान  के  लोकतन्त्र  के  लिए  एक  महत्वपूर्ण  दिन  होगा  ।

 यह  हिन्दुस्तान  के  संचार  माध्यमों  और  संसद  के  इतिहास  में  एक  महत्वपूर्ण  दिन  होगा  ।  मैं  जिस
 पार्टी  क  ननिधि  हूं  वह  दशाब्दियों  श्रौर  वर्षों  से  इस  स्वायत्तता  के  लिए  सतत  संघर्ष  करती

 रही  किसी  स्तर  पर  भी  उसमें  व-ई  हेजिटेशन  नहीं  भाता  जिसके  आधार  पर  हमारी  राय
 जैसे  मित्न  कह  सके  कि  कोई  यहां  पर  होता  है  तो  एक  बात  कहता  कोई  वहां  जाता  है  तो  दूसरी
 बात  कहता  मैं  कम  से  कम  बड़े  विध्वासपूर्वंक  अपनी  पार्टी  की  ओर  से  कह  सकता  हूं  कि  मेरी
 पार्टी  कहीं  पर  मी  रही  इस  मामले  में  एक  अविचल  निष्ठा  रही  जिस  निष्ठा  की  पूर्ति  के
 लिए  हम  काम  करते  रहे  मेरे  लिए  यह  व्यक्तिगत  रूप  से  बहुत  संतोष  और  समाघान  का  विषय

 »है  कि  यह  प्रसार  मारती  विधेयक  चाहे  1989  में  पास  नहीं  लेकिन  आज  जब  मैं  चाहता  था
 1990  में  सही  और  सारे  सदन  के  इस  प्रकार  के  सहयोग  इसमें  जो-जों  कमियां  थी  बह  भी  पूरी

 कर  दी  गई  और  जो  सबसे  बड़ी  कमी  पूरी  की  इस  विधेयक  को  पास  करते  वह  है  इस
 प्ंसदीय  समिति  के  निर्माण  ये  जो  संयूक्‍्त  संसदीय  समिति  बनाई  है  उसके  द्वारा  हमने  इस  बात
 क्री  गारण्टी  दी  है  कि  एक  तरफ  तो  यह  निगम  असली  मायनों  में  स्वायत्तता  को  और  दूसरी  तरफ

 यह  निगम  इस  संसद  के  जो  हिन्दुस्तान  की  जनता  की  प्रतिनिधि  उप्तके  प्रात  जवाबदेह  हो  ।

 इन  दोनों  बातों  का  एक  समिश्रण  करके  हमने  एक  बहुत  बड़ी  उपलब्धि  प्राप्त  की  इसके  लिए  मैं

 सरकार  को  बधाई  देता  हूं  और  उपेन्द्र  जी  को  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  बधाई  देना  चाहता  हूं  और
 धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  इस  बिल  को  यहां  लाकर  पास  वरवाया  |

 क्री  बसंत  साठ  :  उपाध्यक्ष  मैं  प्री  तरह  से  सहमत  हूं  कि  यह  एक  ऐतिहासिक  दिन  है

 अत्यधिक  प्रसन्नता  के  इरा  माहौल  में  हमने  यह  दिखाया  है  कि  जब  कमी  भी  कोई  कार्य  राष्ट्रीय
 हित  में  होता  है  हमने  उसे  सभी  वर्गों  में  समभोता  और  सहयोग  की  मावना  से  किया  संसद  के
 *प  में  हम  राष्ट्रीय  आवश्यकतों  के  लिए  एकजट  हो  सकने  दलगत  भावनाओं  से  ऊपर  उठ  सकने

 में  श्रौर  अपने  मतभेदों  को  भुना  सकने  में  सक्षम  शायद  इस  जिधेयक  द्वारा  हमने  न  केवल  भ्रपने
 लिए  बल्कि  भविष्य  को  संसद  के  लिए  भी  एक  अच्छा  उदाहरण  पेश  किया  मुर्के  एक  विशेष

 संतुष्टि
 हुई  इस  विधेयक  पर  बोलना  शुरू  किया  तो  मेरे  भ्रनेक  मित्रों  को  आपत्ति  मुझे

 बास्तव  में  खुशी  है  कि  किसी  भी  प्रकार  वे  सभी  बातें  जो  मैंने  कही  थी  हमारी  चर्चा  के  पदचात्‌  हुई
 संसद  में  कमी-कमी  हम  कट  छब्दों  का  प्रयोग  भी  करते  मैं  श्री  उपेन्द्र  को  उस  भावना  के

 लिए  बाई  देता  हूं  जिससे  उन्होंने  हमें  आमन्त्रित  किया  बे  हमारे  साथ  बंठे  थे  और  विभिन्‍न

 सुझावों  पर  न  केवल  हमारे  साथ  बल्कि  अन्य  दलों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  भी  उन्होंने  चर्चा  की  थी  ।
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 यदि  वार्ता  और  चर्चा  को  समान  भावना  हमारे  राष्ट्रीय
 जीवन  से  सम्बन्धित  अन्य  क्षेत्रों  में  भो  प्रदर्शित  की  जा  सके  तो  इससे  भारों  परिबतंन  लाया  जा
 रुकता  है  और  देक्ष  में  व्याप्त  ६तनी  अधिक  कटुता  को  दूर  किया  जा  सबता  है  ।  जहां  तक  नये  निगम
 का  सम्बन्ध  है  इसे  मैं  भ्पनी  शुमकामनाये  देता  हूं  ।  कुछ  दिन  पहले  उपेन्द्र  मुभ:म  कह  रहे

 हतर  होगा
 कि  एक  ब।र  विधेयक  ५।ति  हो  जाये  ।  मैं  इसके  बारे  में  बहुत  सुन  चुका

 उन्होंने  आगे  मुमसे  जो  वह  मैं  कह  नहीं  चाहूताहूं  ।  मैं  नही  चाहता  कि  वे  मंत्रालय  में  अपनो

 जिम्मेदारी  छोड़  दें  ।

 अब  मु  विश्वास  हो  गया  है  कि  निगम  में  अच्छे  लोगों  का  चयन  किया  ज  इस  देक्ष  में

 इस  क्षेत्र  में  और  इससे  बाहर  अनेक  प्रसिद्ध  लोग  वे  जानते  हैं  कि  राष्ट्र  पर  उनसे  क्‍या  अपेक्षाएं

 हैं  और  यह  साबित  करना  उनके  लिए  एक  परीक्षा  और  चुनोती  होगी  कि  बे  लोगों  बी  भलाई  के

 मारत  के  ग्रामीण  लोगो  के  हित  के  मुशुप  रूप  से  प्रामीण  क्षेत्रों  में  रह  रहे  लोगों  के

 हमारी  आबादी  के  ४0  प्रतिशत  लोगों  के  लिए  जो  निधन  एक  संस्था  को  स्थापना  यदि

 ऐसा  होता  है  तो  मेरा  विध्वास  कीजिए  कि  हम  न  सिर्फ  अपने  देश  के  लिए  ब/ल्क  शेष  विकासशील

 देशों  के  लिए  और  यहां  तक  कि  विकसित  देक्षों  के  लिए  भी  एक  उदाहरण  पेश्ष  करेंगे  ।

 पहले  अपने  भाषण  में  मैं  ब.ह  रहा  बी०बी०सी०  बा  उदाहरण  देना  और  उस  पर

 विध्वास  करना  कथों  चाहते  कहीं  मैंने  कहा  था  कि  बारतव  में  बार-बार  ०्बयी०्सी०  का

 हवाला  देना  विगत  की  दासोबित  मानसिकता  और  उपनिवेशी  म।न  सकता  प्रदर्शित  ५२  रहा  है  ।

 लोग  ब्रिटिश  उपनिवेश  से  स्वतन्त्र  हो  चुके  है  भौर  स्वामी  बन  गये  लेकिन  आज  »ी  कुछ  लोग

 भाषा  या  किसी  अन्य  बात  के  गुलाम  बने  हुए  आप  बी०बी०सी०  का  गुलाम  बनना  क्यों  चाहते

 वह  बह  रहे  मुझे  विध्वास  है  कि  आप  अथवा

 के  गुलाम  नहीं  आप  किसो  का  गुलाम  बनना  नहीं  भाहते  है  ।

 बहरहाल  अब  मैं  देखता  हूं  कि  हमने  सेवा  पा  एक  नया  आदर्श  स्थापित  किया  जंसा  कि

 बल  मैंने  मुर्भ  पूर्ण  आशा  है  कि  जो  मी  गलत  कार्य  हुए  हैं  वे  ठीक  कर  दिये  जायेंगे  भौर  वे

 स्वतस्त्रतापूर्वक  अच्छे  कार्यक्रमों  बसे  कार्यक्रम  जिससे  हस  देश  के  लोगों  को  सहायता

 दिखाने  का  साहस  जुटा

 इसी  आशा  के  साथ  मैं  इस  नये  निगम  के  समी  सदस्यों  को  विक्षेषकर  कर्मचारियों  को  अपनी

 शुभकामनायें  देता  हूं  ।  पुनः  मैं  कहूंगा  कि  सभी  करमंथारियों  को  सम्मिलित  कीजिए  ।  प्राकाशबाणी

 और  दूरदर्शन  के  कायंक्रम  विभाग  और  इन्जीनियरी  बिमाग  दोनों  में  ही  भापके  पास  बहुत  ही  अच्छे

 लोग  मेरा  सुझाव  है  कि  उन्हें  शामल  उनमें  सहभागिता  की  मावना  उत्पस्त  कीजिए

 और  पिर  वे  निसदेह  आपको  अत्युत्तम  परिणाप्  देंगे  जो  कि  इस  देश  का  गौरव  होंगे  और  इस  निगम

 को  हमारे  राष्ट्र  का  गौरव  बनायेगे  ।

 एक  बार  पं  श्री  वी०  उपेन्द्र  को  बधाई  देना  चाहूंगा  ।

 प्री  भोगेखा  भा  :  उपाध्यक्ष  सचमुच  में  इस  संसद  के
 लिए  यह  एक  तरह  का  ऐसहासिक

 दिन  दूरदर्शन  और  आकाणवाणी  के  लिए  तो  महत्वपूर्ण  दिग  है  ही
 ।  यह  शुभदिन  इसलिए  भी  है

 कि  जिस  तरह  की  संसद  का  गठन  1989  में  हमारे  देश  की  जनता  ने  किया  बहुत  समय  से  चले
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 a

 श्री  भोगेन्द्र

 आ  रहे  सत्ता-दल  को  विरोध  पक्ष  में  भेज  दिया  है  और  अल्पमत  की  सरकार  जिसको  बार-बार

 हमारे  मित्र  कहते  थे  कि  दो  बंसाखियों  के  सहारे  यह्‌  सरकार  बनी  लेकिन  आज  देखने  में  आया
 कि  इन्हीं  बंसासियों  ने  कसा  महत्वपूर्ण  काम  किया  सत्ता  इल  को  और  सबसे  बड़े  दल  को  एक
 साथ  बिठाने  का  काम  किया  है  ।  आज  हम  सबने  मिलकर  इस  चीज  को  तय  किया  यह  विधेयक

 इसका  सबसे  बड़ा  सबूत  इस  तरीके  से  जो  हुआ  ।  इसलिए  हमारे  देश  के  जन-गण  के  मत  में
 जो  विविधता  है  उसका  यह  प्रतीक  बन  कर  संसद  में  आया  यह  उसका  प्रतीक  है  जो  हमने
 पारित  किया  और  जंसे  पारित  किया  |  प्रसार  भारती  के  लिए  हम  समी  आशा  करेंगे  कि  यह  प्रसार

 का  काम  भी  करे  और  मारतीयपन  भी  न  छोड़े  ।  क्योंकि  भारत  की  प्राचीनतम  सम्थता  में  कुछ
 चीजें  ऐसी  हैं  जो  मेरी  समभ  मेरी  जानकारी  में  संसार  में  जब  यह  व्यवस्था  भ्रा  जाएगी  तो
 उसको  भी  सीखनी  होगी  ।  अनेकता  में  एकता  का  मामला  अपने  विद्वास  पर  अड़े  रहकर  दूसरों

 के  विध्वास  के  लिए  केवल  कहना  ही  उनको  इज्जत  भी  आदर  यह  चीज  हमारी
 परम्परा  की  मुख्य  चीज  इसका  काम  प्रसार  भारती  से  होता  इसी  आशा  से  यह  नाम
 अच्छा  इस  नाम  को  भ्रौर  आगे  फंलाना  मैं  आशा  करता  हूं  इस  संसद  में  हम  यह  भी  कर

 एयर  इण्डिया  ज॑सा  वाहियात  नाम  त्याग  कर  ऐसा  ही  नाम  भारतीਂ  दे  सकते

 इण्डियन  एयर  लाईन्स  का  भी  नाम  बदल  सकते  में  समझता  हूं  कि  उस  मायने  में  यह  नाम  भी
 हमारे  लिए  शुम  नाम  यह  जो  हमारे  मित्र  राय  ने  कहा  वह  खतरा  जरूर  लेकिन  जो
 विधेयक  आया  है  इसमें  दोनों  खतरों  का  समावेश  किया  एक  खतरा  जिसमें  सरकार  के  लिए  ही

 सरकार  के  खास-खास  मंत्रियों  के  लिए  भी  ऐसी  बातें  होती  थी  कि  हमें  शर्म  आती  बुरा  भी

 लगता  स्वायत्तता  के  लिये  हम  लोग  लड़  रहे  थे  आडनी  जी  ने  ठीक  कहा  कि  स्वायत्तता  से
 यह  खतरा  न  हो  जाए  किहमारे  देष्  में  मी  पूंजीवादी  समाज  में  जो  साम्राज्यवादी  जगत  का  ज्यादा
 प्रभाव  है  उसमें  प्रसार  मारती  कहीं  पूंजीवादी  भारती  न  हो  साज्राज्यवादी  मारती  न  हो

 इसलिए  संसद  का  नियन्त्रण  रखा  गया  सिफफ  स्वायत्तता  ही  रखी  गयी  संसद  का  नियन्त्रण  भी

 रखा  गया  जनतांत्रिक  तत्व  और  स्वायत्तता  दोनों  को  इसमें  रक्ना  गया

 खास  कर  कमंचारियों  कै  लिए  जो  हम  लोग  मिल  कर  लड़ते  संसद  में  मी  और  संसद  के  बाहर

 उस  मामले  में  भी  अच्छी  शुरूआत  हुई  3  का  हथौड़ा  हमारे  माथे  पर  उसको  हटाने
 की  प्रक्रिया  शुरू  हुई  खुशी  की  बात  है  कि  पूरे  संसद  में  समी  दल  एक  साथ  रहे  ओर  सरकार  ने
 भी  इसे  कबूल  कर  लिया  कि  जो  किया  भ्रच्छा  आगे  के  लिए  भ्रच्छा  काम  हुआ  इसलिए  देश
 के  जितने  श्रमजीवी  हैं  उनके  लिए  यह  शुम  संकेत  है  ।

 उपाध्यक्ष  इस  बात  को  हमने  अस्पष्ट  रखा  कि  यह  संविधान  के  उद्देश्यों  को  पूरा
 हमारा  समाजवादी  ओर  भ्रसाम्प्रदायिक  चरित्र  जो  संविधान  में  दिया  गया  है

 उराको  पृष्ट  करने  में  मैं  आशा  करता  हूं  कि  नियमों  को  बनाने  में  उपन्द्र  जी खास  ध्यान

 सरकार  भी  ध्यान  रखेगी  ओर  हम  सभी  ध्यान  रखेंगे  कि  मजह॒वियत  का  मामला  प्रसार  मारती  का
 अंग  न  बने  ।...

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भोगेन्द्र  ये  सारी  चीज  डिस्कस  हो  धुकोी  हैं  ।

 भरी  मोगेस  का  :  उपाध्यक्ष  बस  खत्म  कर  रहा  ज्यादा  समय  नहीं

 ऐतिहासिक  गायने  सांस्कृतिक  मामले  में  कृष्ण  और  राम  से  पहले  चले  शम्भु  ये
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 सभी  हमारे  ऐतिहासिक  वोर  पुरुष  दुर्गा  और  काली  बीरांगनायें  ममर  जब  मजह॒वियत  का
 मामला  आता  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  में  अंधविष्वास  की  बातें  ज्यादा  थाती  हैं
 जिससे  ऐसा  प्रचार  होता  है  कि  हमें  नुकसान  होता  है  और  आगे  भी  हो  सकता  उपाध्यक्ष

 महोदय
 मैं  हतना  ही  वह  कर  खत्म  करने  जा  रहा  हूं  कि  संसद  में  जो  शुरूआत  की  इस  परम्परा

 को  आ।गे  भी  निभायेगे  और  सही  काम  पर  पहुंचने  का  प्रयास  इस  मामले  में  यह  धागे  के  लिए
 शम  संकेत

 )

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  हमारे  दल  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गए  महत्वपूर्ण
 संक्षोधनों  को  स्वीकार  करने  के  लिए  मैं  सिफं  श्री  उपेन्द्र  जी  को  धस्यवाद  देना  चाहता  इस  समा
 में  प्रस्तुत  किये  गए  विधेयक  पर  निष्िचत#ूप  से  हमें  आपत्ति  है  और  श्री  साठे  जी  ने  अपने  भाषण  में
 उन्हें  व्यक्त  इसलिए  बाद  में  हमने  संशोघन  प्रस्तुत  श्री  उपेन्द्र  जी  हमारे  साथ  चर्चा
 करने  के  लिए  तंथार  थे  भ्रौर  यह  बिधेयक  जो  आज  पारित  किया  जा  रहा  रुपांतरण  के  पश्चात्‌
 एक  नया  विधेयक  वन  गया  श्न  संशोधमों  के  कारण  इसे  हमारे  हारा  लाया  गया  विधेषक  समझा
 जा  सकता  हमारे  दल  ने  अपने  घोषणा  पत्र  में  कहा  है  कि  हम  क्रियात्मक  स्वायत्तता  के  पक्ष  में

 मैं  यह  नहीं  बहता  हूं  कि  यह  विधेयक  बिल्कुल  उसके  अनुरूप  लेकिन  यह  विधेयक  क्रियात्मक
 स्वायत्तता  के  बहुत  करीब  हमें  इस  बात  से  बहुत  खुशी  पुनः  एक  बार  मैं  श्री  उपेग्द्र  को
 हमारे  संशोधनों  को  रवीगार  कर  लेने  के  कारण  धम्यवाद  देता  जिससे  कि  यह  विधेयक  नया  बन
 गया  मुझे  सिफ  एक  अनुरोध  करना  जेसा  कि  श्री  साठे  ओर  अस्य  नेताओं  ने  प्रसार
 भारती  के  कार्य  ऐसे  होने  चाहिए  जिससे  हमारे  80  प्रतिशत  लोगों  को  जो  हमारे  देश  के  प्रामीण

 क्षेत्रों  में  रह  रहे  हैं  लाभ  पहुंच  सके  ।  धन्यवाद  ।

 क्री  इना  जीत  :  उपाध्यक्ष  आज  का  दिन  हमारे  प्रसार  माध्यम  और  विकासोस्मुख
 प्रजातन्त्र  दोनों  क ेलिए  ही  एक  ऐतिहासिक  दिन  यह  जो  विधेयक  १।रित  होने  बाला  है  उस  पर

 मैं  अन्य  लोगों  के  साथ  अपनी  प्रसन्नता  व्यक्त  करता  मैं  सरकार  को  मी  बधाई  देना  चाहुंगा
 क्योंकि  यह  एक  महान  त्याग  मैं  इसे  एक  महान  ह्याग  कहता  आपको  जो  अधिकार

 प्राप्त  हैं  उनका  त्याग  कर  देना  आसान  नहीं  मुर्मे  इस  बात  की  मी  शुशी  है  कि  एक  संसदीय

 समिति  के  प्रति  प्रसार  माग्ती  के  उत्तरदायित्व  का  प्रावधान  दस  विधेयक  में  लेकिन  मैं  आपको

 सचेत  करना  भी  भाहूंगा  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  प्रसार  भारती  वो  वास्तव  में  स्वायत्तशासी  रुप

 में  कार्य  करने  की  प्रनुमति  दी  जायेगी  और  इसके  प्रतिदिन  के  कार्य  में  संसदीय  समिति  अधिक

 क्षेप  नहीं  करेगी  ।

 मैं  यह  भी  वरू गा  कि  प्रसार  मारती  विधेयक  पत्रकारिता  और  प्रसार  माध्यम

 की  ठत्तम  परम्परा  को  बनाये  रखने  की  कोशिश  करेगा  ध्यौर  हम  उस  स्थिति  के  बारे  में  सोच  सबते

 हैं  जहां  कि  तथ्यों  वो  सही  ढंग  से  पेश  किया  जायेगा  और  टिप्पणियां  भी  निष्पक्ष  मानबीय

 कारक  मी  महत्वपूर्ण  बारक  मैं  आणा  करता  हूं  कि  प्रसार  माग्ती  और  इसकी  कार्य  प्रणाली  के

 लिए  हम  सर्वोत्तम  सामग्री  थाने  में  सक्षम  इन  सबके  बावजूद  मैं  इस  मुह  के  एक  पहन
 पर

 अपनी  निराशा  और  क्षोम  बना  इस  सरकार  ने  लोकतांजिक  संस्थ।भश्रों
 की  भ्रतिध्टा

 और  सजीवता  गो  बहाल  करने  का  वायदा  किया  प्ेरे  विचार  में  यह  बहुत  ही

 पूर्ण  विधान  है  और  इसे  संसद  को  संयुक्त  प्रबर  समिति  को  सौंपा  जागा  चाहिए  जिस  तरीके
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 इन्द्र

 से  यह  किया  गया  है  उसे  देखते  हुए  में  यह  कह  रहा  हूं  ।  यह  तदर्थ  रूप  से  ओर  लापरवाही  से  किया

 गया  वास्तव  में  स्वयं  मंत्री  महोदय  ने  यह  कहा  कि  स्वीकृत  रूप  में  अन्तिम  नहीं  हो
 सकता  ।  मैं  यह  आशा  करता  हूं  कि  भवेष्य  में  जब  कमी  भी  इस  प्रकार  का  महत्वपूर्ण  विधेयक

 लाया  जाए  तो  उसे  दोनों  सभाओं  की  संयुक्त  प्रवर  समिति  को  सौंप  दिया  जाना  चाहिए  ।

 अंत  में  मैं  सिफं  एक  बात  कह  कर  अपना  माषण  समाप्त  करता  मुझे  बहुत  छशी  है  कि
 श्रो  श्री  सांठे  और  विपक्ष  के  अन्य  मित्रगण  एकमत  हो  सके  लेकिन  मैं  यह  भी  आशा
 करता  हूं  कि  उन्होंने  छोटे  दलों  की  सहायता  और  सलाह  भी  ली  होगी  ।  ह्समें  कोई  शक  नहीं  कि

 बड़  दल  बहुत  ही  शक्तिशाली  वे  बहुमत  में  लेकिन  यह  जरूरी  नहीं  कि  विचारों  और  बुद्धिमत्ता
 पर  भी  बहुमत  का  ही  एकाधिकार  हो  ।  मैं  इस  आशा  के  साथ  अपनी  बात  समाप्त  करना  चाहूंगा  कि
 प्रसार  मारती  प्रसार  माध्यम  की  उत्तम  परम्परा  के  भ्रनुसार  और  स्वायत्तता  की  उस  भावना  से
 कार्य  करेगा  जिसे  इस  विधेयक  में  दर्शाने  की  चेष्टा  की  गई

 भ्रो  पो०एम०  सईद  :  मैं  श्री  उपेन्द्र  को  बधाई  देता  हूँ  कि  उन्होंने  प्रसार
 भारती  के  लिए  पूरे  सदन  को  सहमत  कर  लिया  इस  प्रसार  मारती  विधेयक  की  एक  अद्भुत
 बात  यह  है  कि  प्रसार  मारती  एक  स्वायत्तशासी  निगम  बनने  जा  रहा  इसी  के  साथ-साथ  इसे

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  प्राथमिकता  देकर  भारत  की  संसद  इसकी  गतिविधियों  की  सख्ती  से  छानवीन  करने
 जा  रही  है  ।  किसी  भी  सावंजनिक  क्षेत्र  क ेलिए  यह  अच्छी  बात  है  कि  उसे  स्वायत्तता  मिल  *ही  है
 तथा  हमारे  देश  में  मविष्य  में  मी  ऐसा  ही  हमें  यह  भाशा  करनी  मैं  आपको
 बधाई  देना  चाहता  मैं  आपके  पूर्वाधिकारी  प्रो०ण  खादिलकर  को  याद  कर  रहा  था  जो  मापने
 ही  सदृश  अत्यन्त  सख्त  तथा  अनुशासनप्रिय  थे  ।  आपके  कारण  ही  हमने  इस  विधेयक  पर  लगातार
 साढ़े  चार  घंटे  तक  चर्चा  की  और  इसे  निबटाया  ।  आप  हमारी  बधाई  के  पात्र  कल
 आडवाणी  साठे  जी  को  समझा  रहे  थे  तथा  दोनों  ही  पूर्व  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  रह  चुके

 मैं  यहां  पर  इस  बात  से  कोई  राजनेतिक  लाभ  उठाना  नहीं  चाहता  तथा  वे  दोनों  ही  वतंमान
 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  को  समभाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  थे  कि  वे  साथ  मिलकर  काय॑  करेंगे  ताकि

 एक  नई  प्रवत्ति  श्रारम्म  की  जा  सके  ।  कोई  भी  दल  किसी  राष्ट्रीय  प्राथमिकता  के  लिए  कोई

 नंतिक  लाभ  उठाना  नहीं  चाहता  ।  हम  किसी  भी  राष्ट्रीय  प्राथमिकता  और  समभौते  के

 लिए  प्रयत्न  करते  रहे  है  और  करते  वास्तव  जैसा  कि  प्रो०  कुरियन  द्वारा  पहले  ही
 उल्लेख  किया  गया  है  ।  संसदीय  समिति  सम्बन्धी  हमारा  संशोधन  इस  विधेयक  की  एक  सराहनीय
 बात  मैं  भ्रागे  कुछ  और  कहना  नहीं  चाहता  ।  प्रत्येक  सदस्य  अन्तराल  की  प्रतीक्षा  कर  रहा  है
 क्योंकि  मध्याक्न-मोजन  के  लिए  कोई  अन्तराल  नहीं  हुप्ला  यहां  पर  आलोचनात्मक  सहयोग
 तथा  रचना  मक  सहयोग  दोनों  साथ  मिलकर  विधेषक  को  सफल  बनाते  इसी  कारण  श्रीमयी
 मालिनी  तथा  श्री  रंगराजन  के  संशोधन  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिए  मैं  इस  ऐतिहासिक  दिवस
 पर  केवल  :  तना  ही  कहूंगा  कि  प्रसार  मारती  निगम  को  चलाने  में  क्षेत्रीय  परिषदों  को  शक्तिशाली
 बनाया  जाना  चाहिए  तथा  इसी  के  साथ-साथ  कायेक्रमों  हेतु  सलाहकार  परिषद  को  भी  मजबूत
 किया  जाना  चाहिए  जिससे  कि  प्रसार  भारती  से  भारत-विरोधी  जंसे  कार्यक्रम  प्रसारित  न  हो  सकें
 जेंसा  कि  अन्य  प्रसारण  स्टेष्ानों  में  हो  रहा  मैं  आपको  अपनी  सभी  शुमकामनाओं  सहित
 एक  बार  बधाई  देता  हुं  कि  आपने  समा  का  संचालन  किया  तथा  इस  प्रसार  मारती  विधेयक
 का  कार्य  इतनी  सफलतापूर्वक  पूरा
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 डससससोनोसस  रऱॉाीशई

 श्री  संफुददीन  चौघरो  :  उपाध्यक्ष  मैं  अन्य  माननीय  सदस्यों  द्वारा  बही  गई
 बातों  को  दोहराटा  नहीं  चाहता  कि  यह  एक  अस्यन्त  ऐतिहासिक  दिवस  है  तथा  यह  कानून  एक
 अत्यन्त  उल्लेखनीय  कामून  परन्तु  मैं  यहां  पर  उस  अधिक्रमण  शक्ति  का  जिक्र  करना  चाहूंगा  जो
 कार्यपालिका  अथवा  सरकार  को  नहीं  दी  गई  यह  मसला  सभा  के  समक्ष  रखा  जायेगा  तथा  जब
 निगम  सरकार  के  निदेशों  की  अवहेलना  करेगा  तब  समा  ही  उसके  खिलाफ  की  जाने  वाली
 वाही  के  बारे  में  सिफारिश  करेगी  ।  इस  समय  यह  विचार  व्यक्त  किया  जा  रहा  था  कि  संसद  को
 दो-तिहाई  बहुमत  से  उस  संकरप  को  अपना  लेना  में  भी  उसके  पक्ष  में  नहीं  हूं  तथा  उसे
 स्वीकार  भी  नहीं  किया  गया  १२-तु  समा  मैं  विद्यमान  स्थिति  तथा  दाहुर  जनता  की  भावनाओं
 को  दृप्टि  में  रखते  हुए  मैं  एक  बात  १  हना  भाहूंगा  जो  मेरे  विचार  से  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  भ्रौर  १ह
 यह  है  कि  जब  वह  दुमग्यपृर्ण  स्थिति  आती  है  तब  सभा  के  समक्ष  किसी  प्रकार  की  मी  बरंबाई
 करने  के  लिए  एक  प्ररताव  रखा  जाना  मैं  सभी  राजनंतिक  दलों  से  अनुरोध  कछू  गा
 कि  वे  यह  देखें  कि  संसद  अविश्जित  रहे  राजनेतिक  दलों  हारा  १ोई  छ्विप  जारी  न  किया

 जाये  तथा  सदस्य  ध्यक्तिगततौर  १२  स्थिति  को  ध्याग  में  रखकर  कारंवाई  करे  तथा  कारंबाई  की

 सिफारिश  वर  ।  हसी  प्रबार  से  सरकार  को  अपने  बहुमत  हवारा  संराद  को  क्षक्ति  छीनने  से  जा
 सकता  है  ।  सरकार  तथा  इस  सदन  में  उपस्थित  सभी  राजने  तिक  दलों  से  यह  अमुरोध  है  ।

 4.00  म्र०१०

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चार  बजे  समा  में  मद  सं०  26  तथा  27  पर  बिचार-विमर्ण  किया  जाता

 परन्तु  इस  बायं  को  जारी  रखना  अतः  मद  सं०  26  तथा  27  १२  चभर्चा  को  मैं  स्थमित

 करता  आधे-घंटे  को  चर्चा  को  मी  मैं  बाद  में  किसी  ओर  समय  के  लिए  स्थगित  करता  हूं  क्योंकि

 अन्य  मामलों  पर  भी  विचार  किया  जाना

 डा०  तब्खि  धुएं  :  जैसा  कि  हमारे  सदस्यों  ने  कहा  यह  एक  ऐतिहासिक  दिवस  है  परस्तु
 इसलिए  नहीं  कि  हम  श्रसार  भारती  नामक  भारत  का  प्रसारण  निगम  बना  *टे  हैं  बल्कि  इसलिए

 कि  इस  विशेयक  को  पारित  करने  के  लिए  किस  प्रवार  हम  सब  तथा  सभी  राजनेतिक  दल  इकट्ठा

 हुए  यही  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  व्थ्य  इसका  श्रेय  न  केवल  राष्ट्रीय  मो्धा  सरकार  को  बल्कि

 लोक  समा  में  मौजूद  सभी  राजनेतिक  दलों  को  जाता  अधिकांश  दल  प्रसार

 माध्यम  को  इस  प्रकार  का  दर्जा  देना  चाहते  उन्होंने  अपने  चुनाव  घोष्णा  पत्र  में  भी  इसका

 उल्लेख  किया  सौभाग्य  से  गाप्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  तथा  श्री  उपेन्द्र  को  भी  अपना  वादा  पूरा

 करने  का  ०ह  अवसर  प्राप्त  हुआ  है  तथा  हम  सभी  ने  उन्हें  अपना  सहथोग  दिया  मैं  उपेन्द्र  3

 को  बधाई  देता  हूं  कि  इतने  अधिक  दव्ाय  के  बावजूद  भी  उन्होंने  इतने  अधिक  प्रयास  किये  कस

 वह  काफी  निराश  हो  गए  थे  ।  मैंने  मी  उस  मुह  को  उठाया  परस्तु  अपनी  वर्तमान  लोकताप्रिक

 पद्धति  के  कारण  आज  हम  इसी  व्शियक  पर  ओर  साढ़े  चार  घंटे  के  लिए  चर्चा  कर  सके  हम

 सभी  ने  उसी  प्रक्रिया  का  ध्रनुसरण  किया  है  जो  हमने  इससे  पहले  अपनाई  उसके  करण  उन्हेंने

 कुछेक  संशोधनों  को  स्वीकार  विया  तथा  कुछेक  संशोषन  भा  प्रस्तुत  किए  जिनके  बारे  में  हम  इंकार

 नहीं  कर  सऊते  ।

 अपने  वक्‍तथ्य  के  दोरान  भी  मैंने  बुछेक  6  थ्यों  का  उल्लेख  किया  था  परन्तु  उम्होंने  मुझे  उत्तर

 नहीं  दिया  ।  मैंने  उन्हें  बताया  था  कि  मद्रास  हुरदक्षंत  किस  प्रकार  से  कार्य
 कर  रहा  जैसा  कि

 श्री  राय  ने  बताया  जब  कुछ  दल  इस  तरफ  बंठे  हुए  वे  दुख  और  बात  सोच  रहे  हैं  तथा  यब
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 oo  नि  लन्‍नओनन  जन हुए

 तम्बि  दुरं|

 वे  दूसरी  तरफ  आते  उनके  विचार  दूसरे  हो  जाते  हैं  ।  यही  ठीक
 है

 ।  जब  वे  यहां  पर  बंठे  हुए  थे

 तब  उन्होंने  दूरदर्शन  की  कार्य  पद्धति  की  आलोचना  की  वे  चाहते  थे  कि  यह  बिल्कुल  निष्पक्ष

 हो  तथा  यही  का*ण  है  कि  उन्होंने  स्वायत्तता  की  वकालत  की  परन्तु  अब  क्‍या  हो  रहा  है  ?

 मद्रास  में  उनके  सहयोगी  दल  द्रविण  मुनेत्र  कषगम  जिस  तरीके  से  इसका  दुरुपयोग  कर  रहा  था

 उसके  लिए  वह  उसे  कुछ  नहीं  कह  पाये  परन्तु  उन्होंने  उस  प्रइन  का  कभी  उत्तर  नहीं  दिया  मैं

 कोई  राजनैतिक  बात  नहीं  कह  रहा  उन्होंने  कई  कवि  मेलों  का  आयोजन  किया  है  परन्तु
 उन्होंने  उनका  प्रयोग  केवल  द्रविण  मुनेत्र  कषगम  दल  के  राजनतिक  उद्देश्यों  के  लिए  किया

 उन्हें  मुर्के  उत्तर  देना  है  कि  तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री  ने  किस  प्रकार  से  व्यवहार  किया  है  तथा  वह
 इसका  दुरुपयोग  किस  प्रकार  से  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  मी  चाहता  हूं  कि  हभारे  देश  को  और  अधिक  मजबूत  करने  के  लिए  प्रसार  माध्यम  को
 और  अधिक  स्वायत्तशासी  बनाया  यह  बात  सांस्कृतिक  रूप  से  तथा  अन्य  कई  तथ्यों  के
 कारण  महत्वपूर्ण  अखंडता  के  नाम  पर  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  हमें  देखना  है  कि
 इस  देश  की  जनता  पर  एक  संस्कृति  अथवा  एक  भाषा  को  ही  जबरदस्ती  नहीं  लादनाँ  हमें
 इस  देह  की  सारी  राष्ट्रीय  माषाभों  तथा  सारी  संस्कृतियों  का  आदर  करना  है  तथा  उन्हें  उचित
 महत्व  देना  है  ।  हम  निगम  को  सारी  शक्ति  नहीं  दे  रहे  जंसा  कि  श्री  राय  ने  कहा  हम  इसे
 किसी  भी  रूप  में  राष्ट्र  से  भ्लग  नहीं  कर  रहे  अभी  भी  चूंकि  इतनी  भ्रधिक  बातें  हैं  इसलिए
 सरकार  को  इसके  बारे  में  विचार  करना  चाहिए  ।  संसद  सर्वोपरि  निकाय  सर्वोपरि  निकाय  का
 इस  संगठन  पर  अमी  भी  अपना  नियंत्रण  इसीलिए  हम  संसदीय  समितियां  बनाते  संसदीय
 सप्तितियां  अनावश्यक  रूप  से  केवल  प्रसार  भारती  के  सम्बन्ध  में  ही  कायं  नहीं  कर  रही  निगम
 के  सम्बन्ध  में  गठित  संसदीय  समिति  रचनात्मक  तथा  अच्छे  सुझाव  मैं  समझता  हूं  कि
 श्री  उपेन्द्र  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखेंगे  तथा  निगम  को  मी  निदेश

 शी  के०  एत०  राब  :  हमारे  जसे  लोकतांत्रिक  देश  में  जहां  समी  को  स्वतंत्रता  प्राप्त
 टेलीविजन  अथवा  आकाशवाणी  की  भूमिका  के  बारे  में  सभी  एक  मत  मैं  श्री  उपेन्द्र  को

 बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  विपक्षी  दलों  द्वारा  लाए  गए  संशोषनों  तथा  ठीक  सुझावों  पर  अपनी
 स्वीकृति  दी  यह  एक  अच्छी  बात  मैं  चाहता  हूं  कि  मविष्य  में  आगे  भी  सरकार  द्वारा  लाए
 गए  सभी  विधेयकों  के  सम्बन्ध  में  मी  ऐसा  ही  किया  जाये  ।

 प्रत्येक  उप्क्ति  इसे  एक  महत्वपूर्ण  दिवस  कहता  है  ।  मैं  इसे  महत्वपूर्ण  दिन  केवल  तमी  कहूंगा
 जब  श्री  उपेन्द्र  हमें  यह  आए्वासन  दें  कि  इसमें  कोई  काट-छांट  नहीं  की  विशेषकर  यदि
 सरकार  की  आलोचना  की  जा  रही  हो  प्रथवा  यदि  जब  जनता  इसकी  आलोचना  करें  तब  सरकार
 अथवा  श्री  उपेन्द्र  प्रत्यक्ष  रूप  से  श्रथवा  अप्रत्यक्ष  रूप  से  अपनी  इच्छा  जबदंस्ती  हम  पर  न

 हर  व्यक्ति  आत्म-सम्मान  तथा  स्वायत्तता  पसन्द  करता  प  रन्तु  जब  हम
 सत्ता  में  आते  हैं  तब  हम  अतोत  भूल  जाते  तत्पष्चात्‌  हम  हर  कार्य  को  अपने  हाथ  में  ले  लेंगे
 तथा  उन  सभी  बातों  को  अस्वीकार  कर  देंगे  जिनकी  हमने  पहले  मांग  की  इसीलिए

 मैं चाहता हूं कि केवल इस अधिनियम को लाने में हो नहीं अपितु इन मान्यताओं को कार्यान्वित करने में भी उन्हें इतना ही उत्साह दिखाना मैं उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं । 288
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 प्राक्‍य.लन  सम्रिति  के  सदस्य  के  रूप  में  अनेक  बार  मैं  संबद्ध  अधिकारियों  से  मिला  मैंने स्वायत्तता  के
 जआरे  में  प्रपना  दृढ़  मत  सभी  जगह  व्यक्त  कर  दिया  पर  न्‍्सु  यदि  उन अधिकारियों  को

 स्वायत्तता  दी  जाएगी  जो  हमारे  नेतिक  मूल्यों  प्रति  बचनबद्ध  नहीं  हैं  तो  हम
 अपना  सब  नु  थे

 लो  आपने  केवल  राजनेतिक  शवित  से  स्वतवता  दी  १  र्ग्त्‌  अयोग्य
 कारियों

 क  जो
 स्वतंत्रता  दी  गई  है  उसे  रोष  जाना  चाहिए  ।  इसलिए  मैं  चाहता  हैँ  कि  समिति के  सदस्यों  की  चाहे  राष्ट्रपति  करें  अथवा  अन्य  के  साए्य  व्यक्ति  की  ईमानदारी

 आत्म  व्यक्तिगत  आलोचना  करने  की  क्षमता  और  नेतिक  मूल्यों  के  प्रति
 दृष्टिकोण  पर  भी  विचार  किया  जाना  यदि  ऐसा  नहीं  पिया  जाएगा  तो  एस  विधेयक  का
 उहू  श्य  पूरा  नहीं  होगा  ।

 ु  दूसरा
 यद्यपि  इसका  इस  विधेयक  से  कोई  सम्दन्‍्थ  गही  है--आवारभूत  संरबना

 पहले  से  ही  मोजूद  है  ओर  संकड़ों  करोड़  रुपयों  का  निवेश  किया  गया  है--7ह  सुनिए्चित  करना  है
 कि

 यह  बात  प्रामीण
 क्षेत्रों  में  जो

 करोड़ों  गरीब  रह  रहे  हैं  उन  तक  पहुंचायो  मेरा  मानमीय
 मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  पिछड़े  लोगों  के  सामुदायिक  केन्द्रों  में  मुफ्त  टेलीविजन  लगाने  पर
 विचार  किया

 अन्त  मैं  इस  विधेयक  को  समा  के  समक्ष  प्रस्तुत  करने  और  सभी  दलों  के  समबंन  से  इसे
 सवंसम्मति  द्वारा  पारित  कराने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  ।

 श्री  नानो  मष्टाचार्य  :  यह  एक  स्मरणीय  दिन  इस  स्मरणीय  दिन
 पर  सभा  को  भी  दो  उदाहरण  प्रस्तुत  करने  जब  प्रसार  भारती  को
 शामी  संस्था  बनाने  के  लिए  विधेयक  पारित  किया  गया  तो  इसे  संसद  के  प्रति  जवाबदेह  बनाया

 जाए  ।  यह  पहला  उदाहरण

 समा  में  दूसरा  प्रशासनीय  उदाहरण  यह  मी  प्रस्तुत  किया  है  कि  इस  विधेयक  को  पारित
 करने  के  लिए  लोकतं  त्रिक  प्रक्रिया  अपनायी  गयी  हमने  इसके  लिए  उदाहरण  प्रस्तुत  कर  दिया

 हैं  कि  लोकतांत्रिक  ताकतों  को  आगे  किस  प्रकार  कार्य  करना  इसलिए  मैं  श्री  पी०

 माननीय  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  ओर  अन्य  सदस्यों  को  यह  विधेयक  पारित  करने  के  लिए
 बधाई  देता  हूं  ।

 )

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  ॥ग्रेस  पार्टी  ने  इस  विधेयक  के  पारित  होने  में  घटनाओं

 के  दबाब  से  नहीं  जेसा  कि  सोमनाथ  जी  ने  कहा  है  वल्कि  सहयोग  की  भावना  से  रचनात्मक  समर्थन

 दिया  हमने  अपने  घोषणापत्र  और  सिद्धान्तों  का  पालन  किया  हमने  इन  सिद्धास्तों  के  साथ

 समभोता  नहीं  किया  हमें  इस  बात  को  प्रसम्नता  है  कि  अम्ततः  प्रधार  मारती  हमारे
 जो  कार्य  संबंधी  स्वायत्तता  और  संसद  द्वारा  पर्याप्त  नियंत्रण  रखने  के  संबंध  में  अपने  धोषणापत्र  के

 प्रावब्ानों  में  निर्धारित  किए  के  अनुरूप  साबित  हुआ  चूंकि  प्रसार  मारती  की  स्थापना  की

 जा  रही  है  इसलिए  हमें  आशा  करनी  चाहिए  कि  सरकार  इस  निमम  को  वास्तविक  झपसे

 स्वायत्तता  देगी  तथा  इसकी  स्वायत्तता  में  परोक्ष  रूप  से  भो  रुकावट  नहीं  इस  निमम  के

 प्रत्येक  ५द  के  लिए  योग्य  व्यक्तियों  जो  परंगरावादी  विगत  में  उनगा  कार्य  अच्छा  हो  और

 विश्वसनीय  नियुक्त  किया  जाता  चाहिए  ।  दस  निगम  को  सच्चे  जनसेवक  के  कप  में  कार्य  क्रमा
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 न  त्च््ि्च््  ््््  ्मग्ख्््च्  चयखच््  कण
 एस०  कृष्ण

 घाहिए  +  प्रचार  माध्यम  को  शक्ति  शालीਂ  साधन  बनाया  जाना  चाहिए  क्योंकि  इसके  द्वारा  मारत  में

 समाजवादी  और  कल्याणकारी  राज्य  की  स्थापना  को  जाएगी  ।

 )

 झो  लिर्मेल  कान्ति  चटर्जो  :  हमने  इन  घंटों  में  सहयोग  की  मावना  से  चर्चा
 की  है  और  इसे  खुशी  का  दिन  समझा  गया  है  तथा  भूतपूर्व  और  भूतपूर्व  तथा  सूचना  और

 प्रसारण  मंत्री  और  दूसरों  की  जोरदार  प्रशंसा  की  गयी  है  ।  यह  खझ्शी  का  दिन  होना  ही  चाहिए  ।
 न्तु  मैं  जो  नयी  बात  हुई  है  उस  पर  जोर  देना  चाहता  हूं  ।  मेरा  विध्वास  है  कि  संसद  के  इतिहास

 में  पहली  बार  संसद  के  प्रति  कार्यपालिका  ने  अपनी  जवाबदेही  को  निभाया  स्वायत्तता  के
 संबंध  में  चर्चा  करते  समय  हम  संसद  की  इस  सर्वोच्चता  को  बनाए  रख  सके  |  दस  दृष्टि  से  भी  यह
 संसद  और  लोक  समा  के  लिए  महत्वपूर्ण  दिन  इसके  लिए  मैं  केवल  भूतपूर्व  और  व्तेमान  मंत्री
 महोदय  को  ही  नहीं  बल्कि  समूची  समा  और  उन  सभी  सदस्यों  को  बधाई  देता  हूं  जिन्होंने  इस  तरह
 से  विधेयक  पारित  होने  पर  निगरानी  रखी  थी  ।

 श्री  हेमेना  सिह  बनेड़ा  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  दो  बातें  आपके
 सामने  रखना  एक  तो  यह  कि  विरोधी  पक्ष  के  साथियों  ने  42  वर्षों  तक  इस  मीडिया  का

 शोषण  अगने  स्वार्थ  और  अपने  हित  में  इसका  दुरुपयोग  क्रिया  ।

 एक  माननोय  सदस्य  :  आप  हमारी  ओर  से  मंत्री  महोदय  को  बधाई  दे  सकते  हैं
 परन्तु  हमें  भुखमरी  से  बचाइए  “

 श्री  हेमेशा  सिह  बनेड़ा  :  आज  जो  उन्होंने  इस  तरह  की  एकता  का  प्रदर्शन  किया  उसके

 लिए  मैं  उनको  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  पहली  बार  श्री  साठ  और  उनके
 साथी  अपनी  बात  पर  अडिग  अपनी  बात  से  नहीं  मुकरे  जिसके  लिए  मैं  उनको  धन्यवाद  देता

 राष्ट्रीय  मोर्चे  के  चुनाव  घोषणापत्र  में  जो  बहा  गया  था  इस  लोकतत्र  को  मजबूत  करने  के
 भारत  में  लोकतंत्र  की  जड़ों  को  मजबूत  करने  के  आज  उस  स्वप्न  को  हमने  इस  प्रसार

 भारती  विधेयक  के  माध्यम  से  साकार  करके  दिखाया  है  और  सरकार  ने  जिस  साहस के  साथ  यह
 काम  किया  है  उसके  लिए  मैं  उनको  घन्यवाद  देता  हूं  ।

 श्री  कपिलवेथ  शास्त्री  :  उपाध्यक्ष  इस  नौ  महीने  के  इतिहास  में  इस  देश
 की  सबसे  बड़ी  पंचायत  में  आज  यह  पहला  दिन  है  जब  बिना  किसी  लड़ाई-भगड़े  बिना  किसी
 निन्‍दा  के  प्रस्ताव  पास  हुआा  है  ।  अब  तक  प्रसार  भारती  बिल  के  लिए  रब  अंग्रेजी  में  बोलते  मैं

 संस्कृत  में  एक  इलोक  कहकर  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 सर्वे  भवन्तु  सखिनः

 सर्वे  सम्तु  निरामया
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 TA  श्र  भारती  प्रसारण  विषेषक

 प्रसार  मारती  प्रसारण  विधेवक

 सर्वे  भद्राणी  पष्यन्तु
 मां  कहिच्रद  दुख  भाव  भवेत  ।

 अर्थात  संसार  के  सारे
 प्राणी  सुखी  सब  निरोग  सब  मलाइयां  कोई  बुराई  न  फोई भी  दुख  का

 भागा
 न  यह  प्रसार  भारती  बिल  इस  उहंध्य  को  सामने  रखकर  चले  यही  मैं

 कहना  चाहता

 ु
 भी  पी०  उपेस्त्र  :  मैं  माननीय  सदस्पों  के  बारे  में  लम्बा  मापण  नहीं  देना  बाहता  हूं  ।

 उन्होंने  इस  विधेयक  के  बारे  में  चर्चा  मध्याह्न  मोजन  के  दौरान  मी  जारी  मैं  सभी  पक्षों  के
 माननीय  राजनंतिक  विशेषता  प्र  पको  घन्यवाद  देता  हैं  कि  आपने  इस  विधेषक  के
 संचालन  में  और  यह  निष्कर्ष  निकालने  में  मेरी  सहायता  की  ।  हमने  ब्य(पक  चर्चा  जो  वर्षों  से
 समा  के  अन्दर  ओर  बाहुर  चल  रही  समाप्त  कर  दिया  है  ।

 हम  इस  समा  में  इस  ऐतिहासिक  विधेयक  पर  पिछले  सप्ताह  से  चर्चा  कर  रहे  हैं  और  मुक्े
 खुशी  है  कि  हत  इसे  सर्वेसम्मति  से  पारित  करने  जा  रहे  प्रो०  कुरियत  ने  कहा  बह  नया
 विधेयक  है  तथा  यह  उनका  विधेयक  यह  विधेयक  न  उनका  है  ओर  न  यह  प्रत्येक  *्यक्ति
 का  विधेयक  ऐसी  सवंसम्मति  बहुत  कम  होती  है  ।

 बित्त  मंत्री  मधु  :  माता-पिता  हमेशा  कहते  हैं  :  हमारा  बच्चा  |

 श्री  पी०  उपेण  :  मुर्भ  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  इस  महत्वपूर्ण  विधेयक  पर  इस  समा  में
 हमारे  बीच  सर्वंसम्मति  हुई  है  तथा  हम  इस  पर  सहमत  हुए  मुझे  श्री  साठे  की  यह  बात

 सुनकर  खुशी  हुई  है  कि  प्रमुख  विपक्ष  अन्य  महत्वपूर्ण  दिधेयकों  जो  विद्या  राधीन  हैं  ध्रौर  भारत
 की  जनता  की  दृष्टि  से  इतने  ही  महत्वपूर्ण  सहयोग  की  यही  मावना  होगी  ।

 दूसरे  पक्ष  क ेमाननीय  सदस्य  मुझे  मुस्कराने  की  लगातार  याद  दिलाते  परन्तु  आज  मैं

 सबना  और  प्रसारण  मंत्री  के  रूप  में  मुस्करा  सकता  हूं  लेकिन  मुझे  अमी  संसदीय  कार्य  मंत्री  के  रूप  में

 मर  मुस्फराना  है  क्‍योंकि  अमी  52  विधेयक  पारित  होने  के  लिए  लंबित  पड़

 मैं  छोटी  पारियों  से--जो  महत्व  की  दुष्टि  से  नहीं  बल्कि  संख्या  की  दृष्टि  छोटी  हैं--भ  मा

 चाहता  हैं  कि  मैं  इस  विधेयक  की  चर्चा  के  दोरान  उन्हें  विश्वास  में  न  ले  सका  क्योंकि  व्यावहारिक
 रूप  से  22  दलों  जो  मौजूद  सहमति  जुटाना  बदा  कठिन  है  ।  परम्तु  जो  सुकाव  दिये  बये  हैं

 उन  7२  हमने  घ्यान  दिया  है  और  नियमों  और  विनियमनों  जो  छूट  गये  बनाते  समय  उनके

 समावों  पर  निश्चितशूप  से  विचार  किया  जायेगा  तथा  हम  उनके  सुक्ाबों  पर  कार्यवाही  करेंगे  ।
 न्‍

 मैं  इसे  कार्यवाही  वृताम्त  में  सम्मिलित  करना  चाहता  हूं  तवा  मैंने  इसका  कल  भी  उल्लेख

 क्रिया  था  कि  मैं  उन  समी  जिन्होंने  इस  पहलू  की  जांच  की  भौर  कीमती  घुभ्यव

 तथा  श्री  आडवाणी  समेत  अपने  पूर्व  बसताओं  ओर  अभ्य  साथियों  को  धन्यवाद  देता  हूं  मिम्होने  इश्च

 विधेयक  के  पारित  होने  के  लिए  रास्ता

 श्री  ए०के०  राय  ने  बी०बी०सी०  का  उल्लेख  किया  सेठी
 कि

 ने  मी  बी०्बी०ती०  हारा

 नियंत्रण  के  सम्बन्ध  मैं  कहा  है  ।  हम  न  तो  बी०बी०सी०  के  नियंत्रण  मेंजाते  हैं  भौर  न  थीचीओं  के  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बीबीओं  के  बारे  में  हमें  वि:वास  नहीं  है  ।
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 श्री  पी०  उपेन्द्र  :  बी०बी०सी०  विश्व  की  स्वतंत्र  प्रसारण  व्यवस्थाओं  में  से  एक  अच्छे
 मॉडल  का  उल्लेख  करना  कोई  गलत  बात  नहीं  है  परस्‍्तु  मैंने  कल  भी  कहा  था  कि  प्रबंध  मंडल  के

 गठन  समेत  यह  हमारा  अपना  मॉडल  हमने  आम  सहमति  से  अपनी  इस  व्यवस्था  को  विकसित
 किया  यह  यहां  उपस्थित  तथाकथित  कुशाग्र  बुद्धि  वाले  सदस्यों  का  विचार  है  ।

 मुर्मे  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इस  विधेयक  से  सभी  व्यक्ति  सन्तुष्ट  नहीं  हो  सकते  हैं  ।
 प्रतिदिन  जब  आप  समाचारपत्र  पढ़ते  हैं  तो आपको  हमेशा  अलग-अलग  छ्ीषंक  नजर  आते
 जीवी  और  अन्य  मीडिया  विशेषज्ञ  इसकी  आलोचना  कर  रहे  हैं  क्योंकि  उनको  आश्ाएं  ऊंची  हैं  ।

 परन्तु  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  यह  केवल  हमारी  शुरूआत  यह  अन्तिम  स्थिति  नहीं
 किसी  भी  बात  वा  अन्त  नहीं  होता  है  ।  हम  स्वायत्तशासी  संगठन  में  सुचारु  व्यवस्था  कर
 रहे  हैं  ।  हम  इससे  अनुमव  प्राप्त  करेंगे  स्‍्रोर  देश  के  हित  के  लिए  इस  संगठन  में  सुधार  करते  रहेंगे  ।
 मैं  आश्वासन  देता  हूं  कि  आम  राय  जुटाते  समय  इस  विधेयक  की  आवश्यक  मूल  उद्देश्य  को
 नजरअंदाज  नहीं  किया  गया  केवल  ब्यौरे  में  कुछ  परिवतंन  कर  दिया  गया  संसदीय  नियंत्रण
 को  सुश्चित  करमे  के  लिए  इन  प्रावधानों  को  जोड़ा  गया  जहां  तक  इस  विधेयक  के  मूल  उद्देश्य
 का  सम्बन्ध  उसकी  हमने  उपेक्षा  नहीं  की

 इस  मुह  पर  मैं  और  आलोचना  का  सामना  करने  को  तैयार  तथा  मैं  जानता  हूं
 कि  कोई  भी  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  आलोचना  से  बच  नहीं  विशेषतौर  पर  जब  वह  ऐसा
 एक  महत्वपूर्ण  मामला  उठा  रहा  हो  ।  भिन्न-भिन्न  लोगों  की  भिन्न-भिन्न  राय  हो  सकती  मैं
 उनसे  अनुरोध  करू  गा  कि  वे  इस  स्थिति  को  जिसमें  आज  हम  यह  ॒  विधेयक  पारित  कर

 व्यक्तिगततौर  पर  मेरे  लिए  यह  बहुत  संतोष  की  बात  है  कि  मैं  यह  विधेयक  प्रस्तुत  कर

 हूं  ौर  राप्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  के  महत्वपूर्ण  वादों  में  से  एक  को  पूरा  कर  रहा  मैं  बहुत  प्रसन्न

 हूं  कि  सदन  के  सभी  वर्गों  ने  इसमें  माग  लिया  है  और  मेरे  मित्र  थ्री  इंद्र  जीत  ने कागज  का  एक  पुर्जा
 भेजा  जिसमें  कहा  गया  है  कि  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  की  ओर  से  यह  एक  महान  त्याग  किसी
 सत्ताघारी  दल  के  लिये  ऐसे  महत्वपूर्ण  मीडिया  पट  नियंत्रण  खो  देता  वास्तव  में  एक  त्याग  यह
 वास्तव  में  उन  सबका  महान  बलिदान  जो  बतंमान  में  सत्तावारी  दल  हैं  या  जो  बाद  में  सत्ता  में
 वापस  आने  का  स्वप्न  देख  रहे  हैं  ।  दोनों  ही  बधाई  के  पात्र

 श्रौ  साठे  ने  उल्लेख  किया  था  कि  मैं  अपने  मंत्रालय  का  काफी  भार  छोड़  दूंगा  और  मेरे  पास
 सिर्फ  एक  ही  मत्वपूर्ण  विमाग  अर्थात्‌  फिल्‍म  और  फिल्म  स्टार  सम्बन्धी  विभाग  ही  रह  मेरे
 मंत्रालय  से  अधिकांश  महत्वपूर्ण  कर्य  ले  लिया  जाएगा  ।  परन्तु  मुझे  यहां  उपस्थित  उन  सभी  माननीय
 सदस्यों  के  समान  दर्जा  प्राप्त  करने  का  तो  संतोष  होगा  ही  जो  प्रतिदिन  खड़े  होकर  शिकायत  करते
 हैं  कि मीडिया  पर  हमारे  नामों  का  उल्लेख  नहीं  हुआ  ।  हमारे  भाषणों  की  सूचना  नहीं  दी  गई  ।

 फिर  मैं  भी  आप  में  शामिल  होकर  कहूं  कि  मेरे  भाषण  का  उल्लेख  नहीं  हुभा  ।

 थी

 जहां  तक  इस  विधेयक  पर  कार्यान्वयन  का  संबंध  इसे  दूसरे  सदन  से  पारित  हो  जाने  और
 राष्ट्रपति  की  भ्रनुमति  मिल  जाने  के  हमें  इसकी  वैधानिक  और  प्रशासनिक  औपचारिकताएं  पूरी
 करने  के  लिए  लगमग  महीने  का  समय  इन  भौपचारिकताओं  में  प्रसार  मारती  के  बोर्ड
 के  सदस्यों  का  चुनाव  कर्मचारियों  को  वरणाधिकार  देना  उनकी  पसन्द  जानना  और

 कानूनी  ओपचारिकताएं  पूरी  करना  सम्मिलित  यह  बाह्य  सीमा  मैं  सिर्फ  यही
 इंगित  कर  सकता  हूं  कि  सरकार  ने  इसे  |  जनवरी  से  छुरू  करने  का  सोचा  लेकिन  इसे
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 पारित  करने  में  विलम्ब  होने  के  का  रण--पहले  हम  इसे  बजट  सत्र  में  पारित  करना  चाहते  पर
 हम  ऐसा  नहीं  कर  सके  हमने  31  मार्च  तक  इस  निगम  को  छुरू  फरने  लक्ष्य  रखा

 कई  मामनीय  सदस्यों  ते  कहा  है  कि  इस  निगम  की  सफलता  अधिकतर  कर्मचारियों  या  प्रबन्ध
 बोर्ड  ध्रौर  संसद  पर  भी  निर्मर  यह  इन  सब  पर  निर्मर  है  कि  वे  उक्त  निगम  को  कंसे  चलाते

 मैंने  संतद  और  संसदीप  समते  का  नाम  लिया  क्योंकि  इस  निगम  की  स्वायत्तता

 इस  बात  पर  निर्मर  करेगी  कि  संसद  इस  निगम  को  कितनी  स्वतन्त्रता  देने  को  तेपार  होगी  ।

 मैं  संसद  और  इसकी  सफलता  के  लिए  उत्तरदायी  जन-संगठनों  को  भी  इसमें

 लित  करना  चाहूंगा  ।  भोडिया  प्रर्थात्‌  आकाह्वाणी  और  दूरदशंन  के  कर्मचारियों  को  बधाई  देने

 बाले  मित्रों  में  मैं  मी  सम्मिलित  होना  अपने  आठ  या  नौ  महीने  के  इस  असुमव  के  दोरान

 मैंने  यह  पाया  है  कि  वे  प्रतिभाशाली  हैं  ।  अत्यन्त  सक्षम  हैं  और  यदि  आप  एक  बार  उन्हें  कोई  काम

 सौंप  तो  वे  ही  उसे  पूरा  करते  हैं  ।

 श्री  बसंत  ताठे  :  मंत्री  मैं  एक  स्पष्टीकरण  देना  चाहता  आपने  ध्रमी  कहा  कि

 निगम  को  कार्य  शुरू  करने  में  छः  मद्दीने  TTA

 झी  पो०  उपेस्य  :  यह  अधिकतम  सीमा

 भो  बसस्‍्त  साठे  :  यह  अधिकतम  सीमा  है  या  मैं  नहीं  जानता  ।  मैं  सिर्फ  यही  अनुरोध

 कर  रहा  हूं  कि  इन  महीनों  में---जो  एक  बहुत  निर्णायक  समय  होगा  --  कृपया  वे  इसे  सिद्ध

 अब  आपका  उत्तरदायित्व  और  बढ़
 जाएगा

 ।  कल  से  वे  वास्तविक
 स्वायत्तता  भौर

 स्‍्वायत्तता  की  मावना  से  काम  करना  शुरू  कर  देंगे  ।  ये  छः  महीने  आपके  लिए  ना  पदापूर्ण

 सिद्ध  क्योंकि  इन  छ  महीनों  में  जो  कुछ  भी  उसका  पूरा  दोष  आप  पर  ऐसा

 मत  आए  देखें  कि  उन्हें  वास्तविक  स्वायत्तता  मिले  ।

 भ्षी  पी०  उपेख  :  में  इस  पर  माननीय  सदस्य  को  आद्वासन  दे  सकता  हूं  वे  भी

 मे  भाश्वासन  दें  कि  शून्यकाल  में  प्रतिदिन  बह  यह  मुद्दा  नहीं  उठाएंगे  कि  दूरद्शत  के  बारे  में  क्या

 हुआ

 परी  बसम्त  साठे  :  इस  संगठन  को  निगम  4  सौंपते  समय  जंसे  मैंने  कल  बहा
 हम

 बाहेंगे  कि  यहां  से  स्टाफ  की  पिछली  समी  ममध्याएं  सुलका  ली
 जाएं

 और  स्वाबत  निगम  मे
 हा

 कि  बारियों  के  हिंत  सुरक्षित  रहें  ।  उनहें  सरबारी
 कर्मचारी

 होने  के  लाम  भिलते  रहे  हैं
 भौर

 थह  सूनिश्िचत  करना  चाहेंगे  कि  इस  प्रक्रिया  ये  हित  छंकट  में  न  पढ़ें  ।  उन  लोगों  के
 लिए

 भी
 हा

 ्त  बडी  चुनौती  है  भोर  अपनी  योग्यता  दिखाने  का  एक  मौका  यह  सिद्ध  करने  का
 यह  एक  बहू  पिमरि  ्

 हु  क्रम  दे
 »  कि  एक  स्वायत्त  संस्थान  एक  स्वतंत्र  वाताबच्ण  वे  देश  को  बेहतर  कार्यक्रम  दे

 अ्रवसर  |  >  ३

 सकते  हैं  तथा  प्रभावी  और  कारगर  ढंग  से  काम  कर  सकते  हैं  ।

 प्रसार  मारती  देश  को  दिया  गया  एक  उपहार  यह  इस  सरकार  ह्वारा  दिया  या

 बह  एक  प्रकार  की  स्वतन्त्रता  हम  मुक्त-मीडिया  में  विश्वास  रक्षते  है  क्ष्योंकि  यह

 रहा  ोफत अम्त्रि  क  स्वरूप  को  मजबूत  मुझे  विष्वास  है  कि  राष्ट्रीय  मोर्चा  इस  बलिदान

 हम  के लोकतांत्रिक
 में  पोग  rT  रहा  है  भौर  इस  देक्ष  में  लोकतंत्र  को  मजबूत  कर के  परम्पराओं  में  पोगदान  कर  रहा  टू  ग।कत

 त्ते  देश  की  लोकतांत्रिक  हि

 रहा
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 वसंत

 मैं  दुनः  सभी  माननीय  सदस्यों  को  उनके  सहयोग  के  लिए  धन्यवाद  देना  चाहूंगा  भ्ौर  यहां

 उन्होंने  जो  एकता  दिखाई  है  और  उनके  मूल्यवान  सुझावों  के  लिए  तथा  विशेषकर  विपक्ष  और  हमारे
 समर्थक  दलों  को  '*'******

 एक  साननीय  सदस्य  :  प्राप  कांग्रेस  क्‍यों  नहीं  कहते  ?

 प्रो०  मधु  दष्डबते  :  इंटरनेशनल  कांग्रेस  !

 भरी  पी०  उपेया  :  मैं  मंत्रालय  में  अपने  समी  साथियों  को  धन्यवाद  देता  हूं  जिन्होंने  इस
 विधेयक  का  प्रारूप  तैयार  करने  संशोधनों  के  प्रारूपण  में  और  सुझावों  को  छांटने  में  कड़ा  परिश्रम
 किया  विशेषतौर  पर  महिला  सदस्यों  को  मी  धन्यवाद  देता  हुं  जो  वहां  के  लोगों  और
 चारियो ंके  हितों  के  प्रति  सतर्क  रही  इन  शब्दों  के  मैं  एक  बार  आपको  शोर  अन्य

 सदस्यों  को  धन्यवाद  देता  हूँ  ।  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  विधेयक  पारित  किया  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :
 क संशोधित  रूप  पारित  किया  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 प्रो०  नथु  दष्डबते  :  क्या  सोहादुंपूर्ण  स्वर  है  ?

 डपाध्यक्ष  महोदय  :  संशोधित  रूप  सवंसम्मति  से  पारित  हुआ  ।

 आप  सब  इतने  समय  तक  बोले  ।  अब  सुमे  बोलने  दें  ।  मैं  सचेत्रकों  को और  माननीय  सदस्यों
 को  भौर  नेताओं  प्रसार  भारती  विधेयक  पर  सफलतापूवंक़  और  सुखद  कार्यवाही  को  चलाने  के  लिए
 और  पीठासीन  अधिकारी  के  साथ  सहयोग  करने  के  लिए  धन्यवाद  देता

 भरी  पी०  उपेख  :  यदि  आप  सहमत  तो  हम  नियम  193
 के

 अधीन  चर्चा  अगले  हफ्ते  शुरू
 करेंगे  ।

 हो०  पी०  जे०  कुरियत  :  कल  ?

 झौ  पी०  डपेसा  :  कल  छुक्रवार  इसलिए  अगले  हफ्ते  ।  हम  इसे  माननीय  अध्यक्ष  पर  छोड़
 देंगे  ।

 डपाध्यकष  खहोदय  :  अब  हम  कुछ  ओप बा  रिक  काय॑  समा  पठल  पर  रखे  गए  पत्र  ।
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 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 केन्ग्रीय  भ्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  नियम  1990

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  तथा  संसवोय  कार्य  मंत्री  पी०  उपेख  )  :  भ्री  मुफ्ती  मोहम्मद
 सईद  की  ओरे

 से  मैं  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  1968  की  घारा  22  की  उपधारा
 (3)  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  1990  जो  26  1990

 के
 मारत  के  राजपन्न  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  330  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  समा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 प्रम्थालय  में  रखी  गई  ।  देखिए  संश्या  एल०टी०  1355/90)

 महापत्तन  स्थास  1963  के  अस्तर्यत  अधिसूचनाएं

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  तथा  संसदोय  काय॑  मंत्री  पी०  उपेसा  )  :  श्री  के०पी०

 उन्‍नीकृष्णन  की  ओर  से  मैं  महापत्तन  न्यास  1963  की  घारा  124  की  उप  धारा  (4)  के
 अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  समा  पटल
 पर  रखता  हू

 (1)  सा०का०नि०  449  जो  18  1990  के  मारत  के  राजपत्ष  में  प्रकाशित  हुए
 थे  तथा  जिनके  द्वारा  मारमुगाओं  पत्तन  संख्या  9  स्थित  यांत्रिक  अयस्क
 दराई  संयंत्र  से  अयस्कर  तथा  छर्रों  की  लदाई  तथा  संबंधित  1979  में

 संशोधन  का  अनुमोदन  किया  गया

 (2)  सा०का०नि०  633  जो  13  190  के  मारत  के  राजपत्र  में  प्रकान्चित  हुए
 थे  तथा  जिनके  द्वारा  मुम्बई  पत्तन  न्यास  साधारण  उप-विधियों  मैं  संशोधन  का  अगुमोदस
 किया  गया  है  ।

 में  रखी  गई  |  बेलिए  संस्या  एल०ही०  1356/90]

 मारतीय  डाक  धर  1989  के  स्रस्तगंत  अधिस्चताएं

 सूचना  भोर  प्रसारण  मंत्री  तथा  संसदोष  कार्य  मंत्री  पी०  :  श्री  जनेश्वर  मिश्र  की

 ओर  से  मैं  मारतीय  ढाक  1898  के  प्रन्तगंत  जारी  की  गई  निम्गलिलित

 अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  समा  पटल  पर  रखता

 (1)  डाक  बक्से  1990  जो  1990  के  मारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  544  में  प्रवाशित  हुआ  था  ।

 (2)  मारतीय  डाक  घर  1990  जो  5  1990  के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  545  में  प्रबाशित  हुए

 में  रखी  यह  |  देलिए  संस्या  एल०  ढी०



 पटेल  पर  रखे  गये  पत्र  30  1990

 c>  हि
 राजस्थान  राज्य  डेरी  बिकास  निगम  जयपुर  के  ब्ष  1980-81,  1981-82

 1982-83,  1983-84,  1984-85,  1985-86  भौर  1986-87  के  बाथिक

 प्रतिवेदन  तथा  कार्यफरण  की  समीक्षा  प्रादि

 एल  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नोतीक्ष  :  मैं

 लिखित  पत्र  समा  पटल  पर  रखता  ह  :

 (1)  कम्पनी  1956  को  धारा  619  के  के  अन्तगगंत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक
 प्रतत  तथा  अंग्रेजी  संस्क

 :--

 राजस्थान  राज्य  डेरी  विकास  निगम  जयपुर  के  वर्ष  190-81  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 राजस्थान  राज्य  डेरी  विकास  निगम  जयपुर  का  वर्ष  1980-81  का
 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 में  रखो  गई  |  देखिए  संख्या  एल०टी०  1358/90]

 राजश्थान  राज्य  डेरी  विकास  निगम  जयपुर  के  वर्ष  1981-82  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 राजस्थान  राज्य  डेरी  विकास  निगम  जयपुर  का  वर्ष  1981-82  का
 वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखापरोक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 में  रखी  गईं  |  देखिए  संध्या  एल०टी०  1359/90]
 -  राजस्थान  राज्य  डेरी  विकास  निगम  जयपुर  के  वर्ष  1982-83  के

 ह  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 राजस्थान  राज्य  डेरी  विकास  निगम  जयपुर  का  वर्ष  1982-83  बता
 वाधिक  लेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 में  रखी  गईं  ।  वेखिए  संख्या

 राजस्थान  राज्य  डेरी  विकास  निगम  जयपुर  के  वर्ष  1983-84  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 राजस्थान  राज्य  डेरी  विकास  निगम  जयपुर  का  वर्ष  1983-84  का
 वार्षिक  लेखापरी/क्षत  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक
 कौ  टिप्पणियां  ।

 प्रिंथालय  में  रखी  गईं  |  वेलिए  संश्या  एल०टी०  1361/90]

 (8)  राजस्थान  राज्य  डेरी  विकास  निगम  जयपुर  के  वर्ष  1984-85  के
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 296
 *



 ु
 8  1912  सरकारी  आश्वासनों  संबंधी  समिति  तीसरा  प्रतिवेदन i  न  ee  जन  ee  सन  जनन«-«--मन

 राज  डेरी  विक |  विकास  ॑*  लिपिटे राजस्थान
 राज्य  डेरी  विकास  निगम  जयपुਂ  का  वर्ष  1984-85  का

 वाषिक
 प्रतिबेदन

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियस्त्रक  महालेशापरीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 प्रंधालय  में  रखी  गईं  |  वेखिए  संश्या  एल०टी०  1362/90]
 राजत््थान  राज्य  डे-ी  विकास  निगम  जयपुर  के  वर्ष  1985-86  के
 का्यक  रण  की  सरदार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 राजस्थान  राज्य  डेरी  विकास  निगम  जयपुर  का  वर्ष  1985-86  का
 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 में  रखी  देलिए  संश्वा  एल०टी०  1363/90]
 राजस्थान  राज्य  डेरी  विकाप्त  निगम  जयपुर  का  वर्ष  1986-87  के
 कार्यक  रण  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  |

 राजस्थान  राज्य  डेरी  विकास  निगम  जयपुर  का  बर्व  1986-87  का
 वाधिक  प्रतिते  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक  मह।लेखापरीक्ष क
 की  टिप्पणियां  ।

 (  द

 में  रखी  गईं  |  देखिए  संब्या  एल०टी०  1364/90]

 (5)  उपयुक्त  (4)  में  उल्लिछित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रफने  में  हुए  विसम्य  के  कारण  दर्शाते
 वाले  सात  विवरण  तथा  अग्रेजी  |

 में  रखी  गई  ।  देलिए  संश्या  एल०हो०  1358/90  से  1364/90]

 शालमाषा  सम्बस्धी  संसरीय  समिति  फा  प्रतिवेदन  !  से  41)

 सूचना  धोर  प्रसारण  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  पी०  :  श्री  सुबोध  काम्त

 सहाय  की  ओर  से  मैं  राजमाषा  1963  की  धारा  4  उपधारा  (3)  के  ध्न्तगंत  राजमादा

 संबंधी  संसदीय  समिति  के  वर्ष  1989  के  प्रतिवेदन  |  तथा

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  समा  पटन  पर  रजता  हूं  ।

 में  रखे  गए  ।  देलिए  संक्या  एल०ही०  1365/90]

 4  33  म०१०

 सरका  रो  प्राइव/सनों  संबंधी  समिति

 ती  प्रा  प्रतिवेदन

 प्रो०  विजय  कुमार  भरहोत्रा  :  मैं  सवारी  आश्यासनों  संबंधी  ध्मिति  का

 तीस  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हू  ।

 भा
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 4,333  भ०प०

 सभा  को  बेठकों  से  सदस्यों  को  भ्रनुपस्थिति  सम्बन्धी  समित

 श्री  बबमराब  हाकणे  :  में  समा  की  बंठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  संबंधी  समिति
 का  दूसरा  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  संस्क  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 4.34  भ०  १०

 मंडल  झायोग  की  रिपोर्ट  के  बारे  में

 श्री  जे०पी०  अप्रबाल  :  उपाध्यक्ष  एल०जी०  साहब  ने  भ्रमी  कहा  है
 कि  30  दिन  तक  दिल्‍ली  के  स्‍कूल  बन्द  मुझे  इस  बात  पर  बहुत  सरूत  ऐतराज  क्‍या  यह
 माना  जाये  कि  दिल्‍ली  में  कोई  पध्िवल  वार  हो  रही  है  ?  क्या  यह  माना  जाये  कि  दिल्ली  के
 लेफ्टीनेंट  गवर्नर  और  होम  मिनिस्टर  दिल्‍ली  के  अन्दर  कानून  लागू  नहीं  कर  सकते  या  यह  माना
 जाये  कि  दिल्‍ली  के  लड़के-लड़कियां  या  स्टूडेंट  कहीं  पर  बम  फेंक  रहे  क्‍या  दिल्‍ली  के  अन्दर  इतना
 डरावना  हाल  हो  गया  है  कि  यहां  के  स्कूलों  को  बन्द  करना  यह  बहुत  दुख  की  बात  है  ।  दूसरी
 तरफ  आपके  मंत्री  यह  बहते  हैं  कि  लोगों  को  सड़कों  पर  आ  के  लड़ाई  लब्नी  इस  तरह
 से  आपकी  सरकार  लोगों  को  लड़ाने  के  लिए  मड़काना  चाहती  है  और  दूसरी  तरफ  आप  लड़कियों
 और  लड़कों  की  जिन्दगियों  से  खेल  रहे  भापने  स्कूल  बन्द  करने  के  लिए  कह  दिया  ।  मेरा  निवेदन
 है  कि  लेफ्टीनेंट  गवनंर  को  हटाइए  और  इस  आदेश  को  बापिस  लेना  भारतीय  जनता
 पार्टी  की  इस  विषय  में  दोगली  नीति  चल  रही  एक  तरफ  तो  इनके  श्री  जे०के०  जेन  भूख
 हड़ताल  पर  बंठे  मंडल  कमीशन  की  रिपोर्ट  को  लागू  करने  के  खिलाफ  और  दूसरी  तरफ  यहां  पर
 ये  लोग  इस  तरह  की  बातें  करते  हैं  |  यहां  पर  कुछ  कहते  बाहर  कुछ  कहते

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  इस  आदेश  को  वापिस  लेगी  ।  यह  बड़ी  गलत  बात
 इस  तरह  से  जनता  को  घोखा  दिया  जा  रहा  इस  आदेदहा  द्वारा  आप  दिल्‍ली  में  क्‍या  दिखाना
 चाहते  हैं  ।

 प्रो०  विलय  कुमार  मल्होत्रा  :  उपाध्यक्ष  मैंने  शुरू  में  लिल  कर  दिया
 था  इस  विषय  को  जीरो  आवर  में  उठाने  के  लेकिन  मुझे  इजाजत  नहीं  दी  मुझे  आएचयं  है
 कि  श्री  अग्रवाल  को  अनुमति  दे  दी  गई  है  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  निदिचत  रुप  से  30  दिन  के  लिए  दिल्ली  के  स्कूलों
 वे  बन्द  करना  बहुत  गलत  बात  हुई  यह  एक  तुगलकी  प्रादेश  निकाल  दिया  गया  स्कूल के
 बच्चों  ने  क्या  अपराध  किया  है  कि  उनके  लिए  30  दिन  के  लिए  रकूल  बन्द  कर  दिए  गए  मेरी
 जानकारी  में  हिन्दुस्तान  के  इतिहास  खासकर  दिल्‍ली  के  अन्दर  आज  तक  कमी  इस  तरह  से  30
 दिन  के  लिए  सरकूल  बन्द  नहीं  किये  फ्ये  अंग्रेजों  के  शासनकाल  में  भी  नहीं  किए  गये  जब
 अग्रेजों के  शासनकाल  में  बन्द  नहीं  किये  गये  हैं  तो  फिर  इस  तरह  के  आदेश  भ्ब  क्‍यों  निकाले

 सेन्ट्रल  गबनंमेंट  ने  दिल्‍ली  प्रशासन  को  मजबूर  किया  है  कि  वह  इस  तरह  का  आदेश  निकाले  ।
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 मंडल  आयोग  की  रिपोर्ट के  बारे में जज  —

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूਂ  कि  3  यूनिवसिटीज  जो  दिल्लों  में  उनको  भी  बन्द  करने  के
 भरादेश  दिए  गये  वि  न्‍्तु  तीनों  बाइस  चांसलस  को  मैं  मुब।रव  बाद  देना  चाहता  हें  कि  उन्होंने
 गवर्नंमेंट  के  इस  आदेझ्ष  के  बारे  में  बात  की  भौर  निर्णय  लिया  कि  अब  यूनिबर्सिटो  खुसेगी  ।  अंग्रेजों
 के  समय  में  भी  यूनिवर्सिटीज  को  अटानमी  और  अथारटी  को  हमेशा  रिकगनाइज  किया
 यूनिवर्सितीज  को  बन्द  करना  या  इसका  फैसला  बाइस  चांसलर  न  कि  गबर्ममेंट
 करेगी

 उपाध्यक्ष  दिल्‍ली  में  कोई  ऐसी  स्थिति  नहीं  है  कि  इस  तरह  से  30  दिन  के  लिये  स्कूल
 बन्द  कर  दिए  जायें  |  यदि  कहीं  पर  भगड़ें  भादि  की  गुंजाइश  है  तो  यह  ला  एण्ड  आइंर  की  बात
 ला  एण्ड  आर्डर  अथारिटोज  इसको  लेकिन  इस  तरह  से  स्कूल  और  यूनिवर्सिटोज  बन्द
 30  दिन  के  बन्द  करता  ठीक  नहीं  इससे  लगता  है  कि  एक  पे  नक्  के  अन्दर  गवर्न॑मेंट  काम
 कर  रही  है  इस  पेनिक  की  कोई  जरूरत  नहीं  श्सलिये  स्कूलों  और  यूनिबरसिटीज  को  खोला  जाना

 क्री  हरोश  सबत  :  उपाध्यक्ष  लोकतंत्र  के  अन्दर  लोग  विरोध  प्रकट  करते  हैं
 भौर  विरोध  एक  सीमा  तक  हो  तो  उसको  फंलाने  काम  किसी  को  नहीं  करना  लेवित

 दिल्ली  के  अन्दर  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  खड़ी  दो  रही  एक  प्रशासनिक  आदेश  के  जरिए  सारे  कालेजों

 और  स्कूलों  को  यहां  तक  कि  छोटे-छोटे  प्राइमरी  स्कूल्स  क  किश र  गाडस्स  को  भी  एक  महीने  के

 लिए  बन्द  करने  के  आदेश  दिए  गये  दण्डबते  जी  यहां  पर  में  उनका  ध्यान  इस  ओर  दिलाना

 चाहता  हू  ।  इससे  पहले  मो  एक  हफ्ते  से  स्‍कूल  इस  तरह  के  आदेदा  का  श्रमाव  दिल्‍ली  से

 किस  तरह  का  पड़  रहा  क्योंकि  यह  देश  को  राजधानी  यहां  जो  कुछ  होत  यहां  की

 छोटी-सी  घटना  प्रसर  भा  देछ्  के  दूसरे  मागा  पर  पड़ता  भआाज  यह  असर  दूसरी  प्रांतों

 में  जा  रहा  है  कि  जंस  यहां  बहुत  खतरनाक  स्थिति  आंदोलन  की  बहुत  जबरदस्त  हिंसा  हो  रही

 हो  ।  )
 यह  आपकी  सरकार  करवा  रही  यहा  मैं  कह  रहा  दिल्‍ली  प्रश्नासन  भी  तो  आपका  ही

 है  |  भाप  सममने  की  को.एरद्  करिए  ।

 उपाध्यक्ष  ये  लोग  बात  समभने  की  कोशिश  ही  नहीं  कर  रहे  समझदारी  के  अभाव

 के  कारण  ही  इस  को  यह  स्थिति  हो  रही  नहीं  तो  यह  स्थिति  नहीं  यह  इसी  का

 ज्वलंत  उदाहरण  है  कि  प्राइमरी  स्कूलों  ओर  किडर  गाइन  स्कूलों  को  बन्द  करने  के  आदेक्ष  दिए  गए

 इसका  प्रमाव  दूसरे  प्रांतों  पर  ठीक  नहीं  पड़  रहा

 उपाध्यक्ष  जो  कुछ  मैं  कह  रहा  हू  उसका  असर  इस्च  सरकार  पर  ठो  नहीं

 सेकिन  आए  तो  अपना  ध्यान  कम  से  कम  इस  तरफ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इससे  ज्यादा  फर्क  नहीं  क्योंकि  जवाब  मैंने  नहीं  देना

 यदि  आप  लीक  से  हटकर  चलेंगे  तो  मुके  आपको  बश  रोकना  होगा  ।

 रे  प्रास्तों  में  इस  तरह  का  इप्रेशन  जा  रहा  है  हि  जेसे

 के  दूसरे  सामों  में  मी
 आंदोलन  के  बहुत  ज्यादा  बढ़ने

 धर  ठ्  तर ्र  डे



 मंडल  आयोग  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  30  1990

 हरीश

 के  आसार  पैदा  हो  गए  इसकी  पूरी  जिम्मेवारी  सरकार  के  ऊपर  ओर  प्रद्यासन  के  ऊपर

 इसलिए  जो  विजय  कुमार  मल्होत्रा  जी  ने  कहा  और  जय  प्रकाश  अग्रवाल  जी  ने  मैं  उससे

 सहमति  जाहिर  करता  हूਂ  और  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  दिल्ली
 प्रशासन  को  यदि  स्कूल  और  कालेज  बरद  करने  हैं  तो  एक  मप्ताह  के  लिए  बन्द  करे  ।  एक

 महीने  के  लिए  बन्द  ब.रके  देश  के  अन्दर  मय  का  वातावरण  पंदा  न  करे  ।

 भ्रो  राजबोर  सिह  :  उपाध्यक्ष  दिल्ली  में  स्कूल  और  कॉलेज  बन्द  होने  के
 मामले  में  जिस  ढंग  से  माननीय  अग्रवाल  साहब  ने  बात  रखी  भ्रौर  मारतीय  जनता  पार्टी  के  ऊपर
 लांछन  लांछुन  लगाने  से  पहले  उन्हें  सोचना  चाहिए  अभो  हम  लोगों  ने  प्रसार  भारती
 बिल  बड़े  सोहादंपूर्ण  वातावरण  में  पास  करके  छोड़ा  उसके  बाद  तुरन्त  कठुता  पैदा  क्‍या

 ये  अपनी  पुरानी  आदत  न  छोड़ने  १र  मजबूर  मेरा  निवेदन  है  कि  इनकी  स्थिति  यह  हो  गई  है
 कि  रात  में  सोते  समय  मी  सपने  में  अगर  कुछ  होता  है  तो  इनको  बी०जे०पी०  नजर  आती  पता
 नहीं  क्‍यों  इनको  बी०जे०पी०  का  फोकिया  हो  गया  खासतौर  से  दिल्ली  वालों  को  ज्यादा  हो
 गया  इनको  बो०जे०पी०  सपने  में  नजर  आती  है  ।

 उपाध्यक्ष  मेरा  कहना  है  कि  स्कूल  और  कॉलेज  बन्द  हुए  हम  इसकों  पसन्द  नहीं
 करते  ।  मंडल  कमीशन  वी  रिपोर्ट  के  बारे  में  जंसी  इन्होंने  दोगली  बात  कही  उसको  भी  हम  पसंद
 नहीं  मंडल  कमीशन  की  रिपोर्ट  से  मेरी  पार्टी  सहमत  उसको  लागू  करने  के  तरीके  पर
 मले  ही  असहमत  हो  ।  लेकिन  इसमें  मेरा  विरोध  नहीं  मेरी  पार्टी  का  विशेध  नहीं  ये  जो
 दोगली  बात  करते  य ेगलत  बोलते  मेरा  निवेदन  है  कि  मविष्य  में  इस  तरह  की  बात  न  की
 जाये  ।

 क्रो  भजन  लाल  :  उपाध्यक्ष  यह  मसला  खाली  दिल्‍ली  का  नहीं
 मंडल  कमीशन  की  रिपोर्ट  का  हम  स्वागत  करते  दबे  पिछड़े  हुए  लोगो  को  मिलना

 इसमें  दो  राय  नहीं  हैं  ।  लेकिन  उपाध्यक्ष  जो  लागू  करने  का  तरीका  है  यह  मुनासिब  नहीं
 आप  जानते  हैं  इ१ोनॉमिकली  बंकवर्ड  उनको  मी  स्थान  मिलना  उनको  हर  हालत

 में  मिलना  एक  तरफ  कहते  हैं  कि  27  परसेंट  बंकवर्ड  का  हो  गया  और  साढ़  बाईस  परसेंट

 एेडयूल्ड  कास्टस  और  दोडयूल्ड  ट्राईब्स  का  हो  कुल  50  परसेंट  देना  बड़ा  मुश्किल  क्योंकि
 सुप्रीम  कोर्ट  का  फेसला  मेरा  कहना  यह  है  कि  मण्डल  कमीशन  की  रिपोर्ट  का  मैं  स्वागत  करता

 है  इसमें  सोच-विचार  करने  की  जरूरत  है  कि  जो  इकोनासिकली  बंकवर्ड  जिनकी  माली
 नत  अच्छी  नहीं  है  उनको  कंसे  ऐडजस्ट  किया  जा  सकता  इसके  साथ-साथ  इस  बात  पर  गहराई  से

 विचार  करके  अगर  कोई  फंसला  करते  तो  कोई  न  कोई  रास्ता  निकल  सकता  था  जिससे  देश  के  सब
 त्ञोगों  की  तसल्‍ली  हो  सक्ती  थी  ।

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  आथ  बंठिए  ।  जरा  शांत  हो  जाइये  ।  यहां  मण्डल  कमीणन  के  ऊपर  चर्चा
 रखी  है  बह  आज  करनी  मगर  वह  बाद  में  आ  रही  इसलिए  आप  इसमें  न  जाइये  ।  इंसीडैंट
 के  बारे  में  मत  प्रकट  करना  है  तो  कीजिए  ।

 झरी  मजन  लाल  :  उपाध्यक्ष  मैं  एक  मिनट  और  लेना  चाहता  हु
 ।  मेरा  कहना  यह  है

 कि  देक्ष  में  लॉ  एप्ड  आर्डर  की  स्थिति  खराब  हो  गई  सारे  मुल्क  के  अन्दर  खराब  हो  गई
 केवल  दिल्‍ली  की  बात  नहीं  8-10  दिन  से  लोगों  ने  नेशनल  हाई-वे  सारे  के  सारे  बन्द्र  किए  हुए



 8  1912  मंहल  आयोग  को  रिपोर्ट  के  आरे  में
 की  ~~. ट्रैफिक  आ  नहीं  लोगों  जन-जीवन  अस्त-ब्यस्त  हो  गया  सरकार  नाम की  कोई

 चीय
 इस  देश  में  नहीं  है।'*ਂ  आपसे  ज्यादा  हमदर्दी  हमें  बेकवर्ड  के  साथ

 हरियाणा  में  जब  मैं  चोफ  मिनिस्टर  सबसे  पहले  हमने  बेकवर्ड  क्लास  को  मदद  की  ।  मैं  उनका
 हिमाथती  हू

 a  ++++--

 लेकिन  देखने  को  बात  है  कि  उसको  कंट्रोल  करने  को  आवश्यकता  टी०बी०
 भौ  र

 भख
 बारें

 में  सारी  बात  नहीं  आ  रही  आप  यह  देखिए  कि  देक्ष  में  हालत  कया  है  भोर
 कितने

 लोगों  का  जीवन  नष्ट  हो  चुबा
 '  सारी  हाई-बे  बन्द  हो  चुकी  यह

 निवेदन
 करना  चाहता  हूं  कि  बातावरण  को  ठीक  किया  जाए  और  जो  गलतफहमी  सारे  मुल्क  में

 फल  गई  उस  गलतफहमी  को  दूर  करें।**ਂ  पचास  परसेंट  से  ज्यादा  आरक्षण  नहीं  होगा
 और  बाकी  जो  पचास  परमेंट  हैं  तसलल्‍ली  हो  जाये  और  बंकबर्ड्स  को  भी  मिलना  चाहिए''*

 )

 ]

 भी  भवानी  हांकर  होटा  :  दिल्ली  में  आम  जीवन  बहुत  प्रभावित  हुआ  है  ।
 जब  तक  कि  आधारभूत  प्रहन  का  समाधान  नहीं  हो  जाता  तब  तक  यह  सामान्य  नहीं  हो  सकता  ।
 सड़कों  को  बन्द  कर  दिया  गया  विद्याथियों  के  गुछ्  वर्ग  आंदोलन  कर  रहे  विद्या्ियों  की
 तीन  श्रेणियां  पहली  श्रंणी  में  वे  विद्यार्थी  आते  हैं  मिनका  मंहल  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  स्व  में
 मतभेद  दूसरी  श्रेणी  उन  विद्याधियों  की  है  जो  किसी  न  किसी  प्रकार  सगस्याएं  पेदा  करते
 तीसरी  श्रृणी  में  समाज  विरोधी  तत्व  आते  हैं  जो  स्थिति  का  शोषण  करना  चाहते  हैं  हैं यह नहीं कहना चाहता कि इसमें कौन से राजनेंतिक दल शामिल हैं। ag सब  “

 हैं  यह  नहीं  कहना  चाहता  कि  इसमें  कौन  से  राजनेंतिक  दल  शामिल  यह  सब  लोग  जानते  है
 सेन्ट्रल

 अमी  मल्होत्रा  जी  ने  वहा  कि  दिल्‍ली  यूनिवर्सिटी  को  बन्द  करने  के  लिए  कुछ  लोग  गये  और

 सेन्ट्रल  गवनंमेंट  ने  उसको  नहीं  माना  मैं  इस  बारे  में  बधाई  देता  हूं  भौर  आप  भी  जानते  होंगे
 कि  पहली  बार  ऐसा  नहीं  हुआ  ।  सेन्ट्रल  यूनिवर्सिटी  आप  छोड़  एमरजेंसी  में  मेरे  जैसे  आदमी
 को  नौकरी  से  निकालकर  मीसा  में  बन्द  किया  गया  यहू  पहली  बात  नहीं  है  कि  आटोनोमी  पर

 हमला  हो  रहा  है  ।  ऐसा  वातावरण  बना  यह  तो  उनका  कल्चर  जंसा  सरकार  कर  रही  है
 वह  लिमिट  में  हो  सकता  है  और  आम  राय  से  करना  चाहिए  इससे

 क्रो  मदन  लाल  खुराना  उपाध्यक्ष  दिल्‍ली  के  स्‍कूल  और  दूसरै  टंक्‍्नो
 कल  इंस्टीट्यूशन  एक  महीने  के  लिए  बन्द  कर  दिए  गये  इससे  बहुत  सदमा  पहुंचा  मैं  यह

 निवेदन  करना  चाहता  हूं  विः  हमारी  आजादी  के  बाद  एक  महीने  के  लिए  को  बरद  कर  दिया

 गया  ऐसा  १-भी  नहीं  हुआ  ।  इंदिरा  गांबी  जी  को  हत्या  के  बाद  दिल्‍ली  में  बड़े  पैमाने  पर

 लोग  मारें  गये  ये  और  व-ोधशों  रुपये  +ी  सम्पत्ति  बी  आग  लगा  ई  उम  समय  मी  दिशली  में

 महीने  के  लिए  स्कूलों  को  बन्द  नहीं  किया  ।  मेरा  कहता  यह  है  कि  किस  आद्मी  ने  और  बिन  लोगो

 ने  सरकार  को  सलाह  दी  है  जबकि  दिह्ली  प्रशासन  उसके  पक्ष  में  नहीं  था  कि  एक  महीने  के  लिए

 स्कूलों  को  बन्द  विया  जाये  ।  तोन  यूनिवर्सिटीज  ने  बहा  कि  यह  ठीक  नहीं  है  ।  इस
 तरह

 के  कदमों  से

 ऐसा लगता है कवि हृड़बड़ाहूट में ऐसा किया गया | दिल्‍ली के हालात इतने लगाव नही जहां तक
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 अययियययझायाय  _२_२/“प््पेपभ+ैपै-_+

 मदन  लाल

 दिल्ली  के  हालात  सुधा  रने  बत  सवाल  है  तो  मैंने  प  हले  भी  बुकाव  दिया  थ|  कि  दिल्‍ली  के  स्टुडेंटस  को

 बुलाकर  बातचीत  कर  ली  जाये  और  जहां  गलतफहमी  है  उसको  दूर  किया  मैं  यह  निवेदन

 करना  चाहता  हूं  कि  एक  महीने  तकः  बच्चों  की  पढ़ाई  का  नुकसान  होगा  और  उसको  पूरा  करना

 बहुत  मुध्किल  होगा

 श्री  दाऊ  दपाल  जोशी  :  एक  महीने  तक  लगातार  स्कूल  बन्द  रखने  से  वास्‍्तव  में

 स्थिति  बिगड़ने  वाली  बात  पंदा  मधु  जी  यहां  विराजमान  हैं  मैं  उनसे  पुरजोर  छाब्दों  में  अपील
 करता  हूं  कि  सरकार  राज्य  सरकार  और  दिल्ली  प्रशासन  को  आदेश  दे  कि  तुरन्त  रकूत  खोले

 वित्त  मंत्री  मधु  :  उपाध्यक्ष  यहां  कई  दलों  के  कई  सदस्यों  ने
 अपने  सुझाव  रखे  हम  लोग  यही  चाहते  हैं  कि  लोगों  को  न्याय  मिले  और  साथ  ही  साथ  किसी
 प्रकार  की  अगाजकता  पैदा  न  हो  ।  इसलिए  आपने  जो  सुभाव  दिये  हैं  हम  उसे  कैबिनेट  ओर  प्रधान
 मंत्री  के  सागने  हम  उस  पर  विचार  लेकिन  हम  लोगों  का  विचार  है  कि  आपने  जो
 उसके  मुताबिक  मांग  की  है  हम  लोगों  ने  इसको  स्पष्ट  कहा  है  कि  मंडल  भ्रायोग  को  डाइल्यूट  न
 करते  हुए  आर्थिक  आधार  पर  भी  विचार

 यह  मंथ्ल  भायोग  के  कारण  उनका  मतभेद  हो  सकता  यह  सारा  मामला  मंडल
 झायोग  की  सिफारिशों  लागू  करने  वाली  बात  से  ही  हुआ  आपने  उसके  बारे  में  जो  सुभाव  रखे

 हैं  हम  उस  पर  विचार  करेंगे  ।

 प्रो०  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :  बीजू  पटनायक  को  ह  नफी

 प्रो०  मघु  दण्डबते  :  हम  कैसे  आपको  समभा  सकते  हमारे  में  ताकत  नहीं  है  आपको

 समभाने  की

 आप  जवाब  देना  चाहते  हैं  या  आप  सुनना  नहीं  चाहते  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  यह  बता  रहा  हुं  कि  इस  सदन  की  पूरी  जानकारी  और  सुझाव  हमारे  पास
 अते  हैं  जो  कि  यहां  रखे  जाते  इस  सार्वमौम  सदन  के  सदस्य  जो  भी  सुमाव  यहां  रखते  हैं  हम
 उस  पर  विचार  करते  इस  पर  भी  हम  विचार  लेकिन  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  इस
 सवाल  पर  आगे  चलकर  चर्चा  करने  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 प्रो०  विजय  कुमार  महहोत्रा  :  ध्यानाकर्षण  तो  कल  होगा

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  हां  ।

 भ्री  रमेश  चेस्तीथाला  :  हाल  ही  सरकार  ने  भारी  मात्रा  में  रबर  का  आयात
 करने  का  निर्णय  किया  केरल  राज्य  में  रबर  के  आयात  ने  दहशत  पैदा  कर  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  इससे  संबंधित  नहीं  है'**
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 भरी  रमेश  चेग्तीषाला  :  यह  अत्यन्त  महत्वपर्ण  है  ।  वास्तव  में  हमने  ध्यान  के
 नौटिस  दिया  है  ।

 ः  ने  ध्यानाफ्ंण

 के
 लिए

 केरल  में  हजारों  रबर-उत्पादकों  को  इस  कारण  मुकसान  हो  रहा  रबर  की  कीमत  27
 रुपये  थी  और  रबर  के  आयात  के  इसकी  कीमत  घट  कर  ]8  रुपये  रह  गई  इससे  वहां
 के  किसानों  के  लिए  समस्याएं  उत्पन्न  हो  गई  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हैं  कि  वे  किसानों
 की  क्षति  बे  कम  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  रबर  के  आयात  को  शीघ्र  ही  रोक  दि
 जाना  केरल  रबर  मार्केटिंग  फैंडरेशन  और  वे  जो  इससे  सम्बन्धित
 उन्होंने  वाणिज्य  मंत्रालय  से  निवेदन  किया  है  कि  वे  रथर  के  आयात  को  रोक  दें  ।

 भी  कमल  चोधरो  :  पंजाब  में  प्रतिदिन  1°  से  20  हत्यायें  होती  बहा
 आतंकवादी  बच्चों  को  उठा  रहे  उनका  अपहरण  कर  रहे  उनके  लिए  फिरोती  मांग  रहे  हैं  और
 फिर  उनकी  हत्या  कर  रहे  वे  सावंज  नक  स्थानों  पर  भी  बमों  के  धमाके  कर  रहे  बहां
 विद्यालयों  को  कभी  इस  प्रकार  बन्द  नहीं  किया  गया  हाल  ही  जब  सिमरणजीत  सिंह  मात  ने

 11,  12  और  13  अगस्त  के  बीच  पंजाब  बन्द  का  अआहवान  किया  था  और  अ।तंकवादियों  ने  14  और
 15  तारीख  के  लिए  बन्द  का  आहवान  किया  मैं  पंजाब  गया  था  और  मैंने  अपने  पूरे  चुनाव  क्षेत्र

 का  दौरा  किया  था  मैं  पन्द्रह  शिक्षण-संस्याओं  को  चला  रहा  मेरी  समी  शिक्षण-संस्याओं  को  इन
 दिनों  खुला  रखा  गया  मैं  सरकार  से  निवेदत  करूगा  कि  बच्चों  ओर  उनके
 अमभिमावकों  को  आतंकित  करना  बन्द  दिल्‍ली  प्रशासन  पर  दबाव  डालता  और  कृपया
 शीघ्र  निर्देश  जारी  करें  कि  विद्यालयों  को  खोला

 श्री  बज  भूषण  तिवारी  :  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माम्यम  से  इस  सदन

 में  एक  बहुत  ही  गंभीर  मामला  उठाना  चाहता  रस  सदन  के  एक  माननीय  सदस्य  श्री  राजमंगल

 मिश्रा  को  22  अगस्त  को  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  के  स्पेशल  केअर  यू.नट  में  डा०

 नटराजन  ने  भर्ती  किया  मगर  24  धण्टे  के  बाद  उरहें  वहां  से  हटाकर  नत्तिष  होम  के  मं०  7  में

 रखा  गया  और  दो  दिन  बाद  अर्थात्‌  25  अगस्त  को  डा०  राकेश  धर्मा  मे  रात  को  आकर  उनसे  कहा

 कि  आपको  कुछ  नहीं  हुआ  है  और  पूछा  आपको  किसने  भर्तो  किया  ?  उन्होंने  कहा  कि  ड०

 नटराजन  ने  मर्ती  किया  था  तो  इस  पर  डा०  कर्मा  ने  बिना  डा०  नटराजन  से  पूछे  श्री  राज  मंगस

 मिश्रा  शो  अस्पताल  से  डिस्थार्ज  कर  माननीय  सदस्य  रात  फ्रो  किस  तरीके  से  अपने  घर  अ।ये

 लेकिन  आते  ही  उनकी  तबीयत  दुबारा  खराब  हो  गयी  ।  ये  सब  बातें  उस्होंने  मुझे  स्व॑य  बतायी

 3  कि  जिस  अमानवीय  तरीके  से  और  अद्िष्ट  ढंग  से  डा०  राकेश  बर्मा  ने  उनके  साथ  दुष्यंबहार  किय

 प्रह  बहुत  ही  गम्मीर  मामला  इपलिए  मैं  आउक  माध्यम  से  सरकार  से  अनु रोध  करू  गा  कि

 स्थिति  की  गंभीरता  को  देखते  हुए  इसकी  जांच  कराये  और  ऐसे  अशधिष्ट  डाक्टर  के  श्िलाफ  सब्त  से

 सख्त  कारंवाई  वे  जाये  ।

 भी  ए०के०  राघ  :  नियत्र  377  के  अबीन  मामलों  को  लिया  जाये

 ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  हम  नियम  377  के  अधीन  मामलों  को  लेते  हैं
 **

 :
 कया

 झो  पी०सो०  थासस  :  :  कया  मैं  उपाध्यक्ष  महोदय  से  एक  निवेदन  क्र
 सकता  यह  रबर  संबंधी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  समकझ्तिए  कि  ये  हू  इतना  अतिआवश्यक  विधय  नहीं

 )

 श्री  पी०सी०  चामस  :  वास्तय  हमारे  में  से  बहुतीं  ओर  जनता  दल  में  मेरे

 कुछ  मित्रों  ने  भी  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  कई  नोटिस  दिए  मेरा  निवेदन  केवल  यही  है  कि  यह
 एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  विषय  है  और  आप  कृपया  इस  पर  चर्चा  करने  में  हमारी  मदद  करे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ध्यानोकषंण  प्रस्ताव  आगामी  तारीक्ष  के  लिए  स्थगित  किया  जाता
 अब  हम  नियम  377  के  भ्रधीन  मामले  लेते

 4,59  भ०प०

 नियम  377  के  भ्रधीन  सामले

 जबाहूर  रोजगार  योजना  के  प्रन्तगंत  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  के  जिलों  के  लिए
 आबंटित  घनराशि  पर  पुमविचार  किए  जाने  की  सांग

 श्री  घमंपाल  दार्मा  :  बबाहर  रोजगार  थोज्नना  में  कई  केन्द्रीय  योजनाभों  ८
 के  अन्तर्गत  जम्मू  और  कद्मीर  राज्य  के  विशेषतयां  उधमपुर  संसदीय  चुनाव  क्षेत्र  के  लिए
 केन्द्रीय  सरकार  ने  भिन्न  रवेया  अपना  रखा  सरकार  ने  राज्य  और  केन्द्रीय  दोनों  सेक्टरों  के
 अन्तगंत  उन  जिलों  के  लिए  अधिक  मात्रा  में  घनराशि  आबंटित  कौ  जिनकी  जनसंख्या  और
 क्षेत्रफल  कम  जबकि  अधिक  जनसंख्या  भ्रौर  बड़े  क्षेत्रफल  वाले  जिलों  के  लिए  अपेक्षाक्ृत  कम  राशि
 आबंटित  की  गई  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  धनराशि  आवंटित  करने  की
 अपनी  नीति  पर  पुनविचार  राज्य  में  सन्तुलित  प्रगति  सुनिद्दितत  करने  के  लिए  समान
 परिस्थितियों  वाले  जिलों  प्रत्येक  जिले  के  खंड/पंचायत  की  संख्या  के  आधार  पर  घनराशि
 आबंटित  की  जानी  चाहिए  ।

 प्रत्येक  राज्य  में  कम  से  कम  एक  केरद्रीय  विश्वविद्यालय  बनाये  जाने  ओर  पश्चिम  रह

 उड़ीसा  में  शिक्षा  के  चहुंमुखी  विकास  के  लिए  सम्बलपुर  विश्वविधालय  को
 केग्ीय  विश्वविद्यालय  घोषित  किए  जाने  को  मांग

 भरी  भवानो  हांकर  होटा  :  ब्रिटश  शासन  के  समय  से  उपेक्षित धर .
 फुलबनी  जिले  और  ढोंकानल  का  एक  हिस्सा  क्षिक्षा  की  प्रगति
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 और  अन्य  कई  मामलों  में  पिछड़ा  रहा  प्रचुर  मात्रा  में  प्रकृतिक  जेसे  '  उपजाऊ
 पर्याप्त  वन  खनिज  और  ऐसे  जल  ख्रोत  जिन्हें  विद्युत  उत्पादन  के  काम  में  नहीं  लाया
 गया  किसी  क्षेत्र  ओर  इसके  लोगों  को  तीब्र  प्रगति  के  लिए  आधार  उपलब्ध  कराते  ऐसा
 विष्वास  क्या  गया  था  कि  1967  में  सम्बलपुर  विध्वविद्यालय  की  न  केवल  उच्च  के

 बिकास  को  बढ़ावा  अपितु  बेहतर  परिवतंन  के  लिए  उत्प्रेरक  का  काम  भी  करेगी  ।

 स-बजपुर  विश्वविद्यालय  का  स्तर  अध्यापकों  और  अन्य  गतिविधियों  में  बहुत

 ऊंचा  था  और  इसने  विभिन्न  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीय  स्तर  पर  नाम  कमाया  ख्रोतों  की  कमी  ओर  र्‌

 लगातार  उपेक्षित  रहने  के  यह  विश्वविद्यालय  उड़ीसा  सरकार  के  शिक्षा  विभाग  का  महज

 एक  उपांग  बन  कर  रह  गया

 मै  निवेदन  करता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  हर  राज्य  में  कम  से  फम  एक  विश्वविद्यालय  को

 केन्द्रीय  विए्वविद्यालय  घोषित  करे  ।  आगे  मैं  यह  मांग  करता  जो  पूरी  तरह  से  ओषचिश्यपूर्ण

 कि  देश  के  सबसे  पिछड़े  अर्थात्‌  पश्चिमी  के  शिक्षा  के  सर्वांग  बिकस  के  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  सम्बलपुर  विष्वविद्यालय  को  मी  एक  केन्द्रीय  विष्वविद्यालय  के  कप  में  स्वीकृति  प्रदान

 हआारोबाग  जिले  के  रजरप्पा  क्षेत्र  में  प्रदूषण  कम  करने  के  लिए  प्रभावी  उपाय

 करने  तथा  बहां  पर्यटन  को  बढ़ावा  दिए  जाने  को  मांग

 प्रो०  पदुनाथ  पाण्डेय  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अधीन  सूचना

 दना  चाहता  हूं  कि  मेरवी  एवं  दामोदर  नदी  के  संगम  पर  स्थित  हआरीबाग  जिला

 अन्तर्गत  रजरप्पा  का  छिन्‍्न-मस्तिका  मंदिर  छोटा  नागपुर  के  बनांचल  में  एक  पयंटक  स्पल  जहां

 भर  पर्यटक  एवं  दर्शनार्थी  आते  लेकिन  दामोदर  नदी  एवं  मैरबी  नदी  का  जल  वियाक्त  एवं

 अत्यन्त  ही  गंदा  हो  गया  जिसके  कारण  वायु  एवं  जल  प्रदूषित  हो  गया  है  और  पयंटकों  पर

 इसका  प्रतिकूल  ध्सर  पड़  रहा  जल  एवं  वायु  प्रदूषण  का  मुल्य  कारण  मैरवी  नदी  के  तट  पर

 स्थित  रजरप्पा  वाष्ष री  प्रोजेक्ट  ०सी  वाशरी  के  स्‍लरी  तालाब  की  दीवार  कई  बार

 टूट  चुकी  जिससे  प्रदूषण  को  बढ़ावा  मिला  है  और  यह  प्रोजैक्ट  रजरप्पा  प्राकृतिक

 आह  लादित  करने  वाले  वातावरण  एवं  प्राकृतिक  सुषमा  का  हनन  हो  रहा  इस  क्षेत्र  के  बम

 धिका  रियों  की  कतंब्यहीनता  एवं  निष्क्रियता  यहां  के  मूल  निवासियों  एवं  पर्यटकों  को

 बरण  में  रहने  पर  मजबूर  कर  रही  इस  प्रोजेब्ट  की  मशीनें  मी

 लगातार  बहता  रहता  अमेक  प्रकार  से विषाक्त  प्रदूषित  वाता

 हैं  और  प्रदूषित  जल  भैरवी  नदी  में
 खराब  २  की

 ब  ५

 सबंधकों  को  बताये  जाने  गंदे  जल  की  निकासी  हेतु  एक  महर  की  योजना  अभी  तक

 धीन  है  ।

 अतः  सदन  के  माध्यम  से  सरकार  से  अनुरोध  करू  गा  कि  उपभोवता  संरक्षण  1986  के

 तहत  रजरप्पा  विशेषकर  छिन्न  मस्तिका  मंदिर  ”  विषानन  जन  एव  वायु  प्रदूषण  को  दूर  करने

 के  लिए  अल्पकालीन  एवं  दीघंकालीन  व्यवस्था  की  जाये  और  पर्यटन  को  बढ़ावा  दिए  जाने  हेतु

 पम्यक्  कार्यवाही  की
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 अ्रश्चिज  बंगाल  के  क्वीरभूम  जिले  में  रेल  सेवा  के  सभप्र  सुधार  हेतु  समुचित
 छपाप  किए  जाने  को  मांग

 डा०  रास  चन्द्र  डोम  :  बीरभूम  जिले  विशेषतया  संनधिया  क्षेत्र  से
 भ्रन्दल  बरास्ता  रेल  सेवा  बहुत  खराब  स्तर  की  जिला  मुख्यालय  इस  पटरी  से  सीधा

 जुड़ा  हुआ  यह  इकहरा  रेलपथ  कुछ  पृचानी  रेल  जो  इस  पटरी  से
 जाती  अन्दल  से  सेनथिया  या  अजीमगंज  स्टेशन  तक  वाष्प-इंजिन  से  चलती  इस  क्षेत्र  में

 फास्ट  पैसेन्जरਂ  ही  एक  ऐसी  शीक्ष  गति  से  चलने  वाली  रेलगाड़ी  है  जो  रामपुरहत  से

 हावड़ा  बरास्ता  जाती  रेल-गाड़ी  भी  वाष्प-इंजिन  से  चलती
 भारी  संख्या  गें  यात्रियों  |विशेषत्या  देनिक-यात्रियों  को  कई  कठिनाइयों  का  सापना  करना

 पड़ता  इसके  अतिरिक्त  यह  महत्त्वपूर्ण  रेल  पटरी  बीरमूग  में  निर्माणाधीन

 पावर  परियोजनाਂ  से  होकर  गुजरती

 मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  फास्ट  पैसेन्‍्जरਂ  गाड़ी  में  बिजली/डीजल
 का  इंजन  प्रयोग  अन्दल  से  सेनथिया  तक  रेलपथ  को  दोहरा  अन्य  पंसेन्जर  गाड़ियों  में
 और  सूरी  स्टेशन  में  सुधार  करके  तथा  नई  रेल-गाड़ियों  को  आरम्म  करके  उस  क्षेत्र  में  रेल-सेवा  का

 सम्पूर्ण  सुबार  करने  के  लिए  उच्चित  कदम

 बिहार  के  धनबाद  जिले  में  कोकिंग  कोल  लिमिटेडਂ  की  मूनोड़ोह
 परियोजना  के  कामगारों  को  शिकायतों  पर  ध्यान  विए  जाने  की  सांग

 श्री  ए०के०  राय  :  बिहार  के  धनबाद  जिले  में  कोकिग  कोल  लिमिटेडਂ
 की  मूनीडीह  परियोजना  के  कामगार  24  1990  से  हड़ताल  और  घरने  पर  थे  ।  किसी
 समाघान  पर  पहुंचने  के  स्थान  स्थिति  को  हाथ  से  निकल  जाने  दिया  जिसका  परिणाम
 10  मई  को  हुई  निन्‍्दनीय  पुलिस  गोलीबारी  में  जिसमें  दो  कर्मचारियों  की  मृत्यु  हुई  और  कई
 भायल  हुए  ।  तैतींस  कमंचारियों  को  लोगों  में  भारी  उत्त  जना  फंलाने  के  लिए  गिरफ्तार  किया
 गया  ।

 मूनीडीह  के  कामगारों  की  मुख्य  मांग  यान्त्रिक  खानों  में  पारी  पर  काम  करने  वाले
 घारियों  के  लिए  विशेष  भत्ते  की  मांग  जिसके  लिए  एन०सी०डब्ल्यू०  राष्ट्रीय  कोयला

 मजूरी  समभौते  में  व्यवस्था  की  गयी  किन्तु  पिछले  छः  महीनों  में  दस  पर  अन्तिम  निर्णय  नहीं
 लिया  गया  |  मारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  में  ऐसी  चार  यान्त्रिक  खानें  जिनमें  से

 एक  मूनीडीह
 में

 इसके  अलावा  मारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  के  कामगारों  को  कई  कठिनाइयां  हैं  जिनका
 सदन  में  हवाला  दिया  गया  किन्तु  उसका  कोई  परिणाम  नहीं  थिकला  ।  कोयले  के  सीधे  उत्पादन
 में  लगे  कोयला-खान  मानव-दाक्ति  विभाग  में  ये  कामगार  सबसे  महत्वपूर्ण  मूमिका  निमाते  इन
 कामगारों  को  कई  परेक्षानियों  का  सामना  करना  पड़ता  खानों  में  हवा  के  आने  जाने  का  मार्ग

 नहीं  जल  का  छिड़काव  नहीं  होता  और  यहां  तक  कि  अच्छी  कंप-लेम्प्स  भी  नहीं  इनमें  से

 बहुत  से  लोग  बीमारियों  से  पीड़ित  हैं  और  अधिव.ंश  दुर्घटनाओं  में  वे  हताहत  हो  जाते  इसके

 बावजूद  उनके  लिए  कक्‍्वार्टरों  और  जल  की  व्यवस्था  नहीं

 मिलता  पि
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 a  —  —  विश  ........

 मैं  मूनीडीह  में  हुई  गोलोबारी  की  न्यायिक  दुर्घटनाग्रस्त  व्यक्तियों  को  क्षति-पूति  और
 कामगारों  के  व.ष्टों  का  निवारण  करने  हेतु  एक  उच्च-स्तरीय  समिति  बिठाने  की  मांग  करता

 (8:)  कोकों  उत्पादकों  को  उनकी  उपज  के  लिए  लाभप्रद  मूल्य  सुनिश्चित  किए
 जाने  की  सांग

 भरी  रमेश  चेस्नीयाला  :  केरल  राज्य  में  कोको  उत्पादकों  को  कई  कठिनाइयों
 सामना  करना  पड़  रहा  आरम्म  कंडयरी  दृण्डिया  जिसके  पास  कोगो  तैयार  करने
 का  एक  प्रकार  का  विशेष।धिकार  प्रति  फिलोप्राम  सीसे  कोको  के  बीजों  के  लिए  15  रुपये  से  16
 रुपये  तक  देता  बाद  उत्पादन  की  मात्रा  बढ़ने  से  कडवरी  लिमिटेड  इस  क्षेत्र  इस  विचार

 के  साथ  पीछे  हट  गया  कि  इस  क्षेत्र  में  उपलब्ध  कोको  में  अम्लता  यह  अज्छी  क्वालिटी  के
 उत्पादों  के  उत्पादन  में  अनुपशुक्त  यह  उत्पादकों  के  लिए  छार्म  कौ  बात  बाद  कैम्को

 इस  क्षेत्र  में  भाया  और  8  रुपये  प्रति  किलोप्राम  की  दर  से  कोको  खरीदनी  शुरू  कर  अम्खता

 से  सम्बन्धित  अपने  पहले  मारोप  के  कंडबरी  मे  एक  शुकदमा  दायर  कर  एस  समय

 रो  को  घटाकर  7,50  रुपये  प्रति  विलोग्राम  कर  दिया  गया  यश्ञात्रि  संशाधित  जैसे

 बोनंवीटा  और  मिल्क  चाव.लेट  इत्यादि  की  दरें  100  प्रतिशत  से  मी  अधिक  बढ़  गई  वाषि

 कोको  की  दर  अमी  तक  वही  कोको  के  उत्पादन  की  कीमत  दिन  प्रतिदिन  बढ़  रही  मैं

 सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  किसानों  को  अपने  उत्पादों  के लिए  अधिकतम  कीमत  देने  मैं

 मदद  करने  के  लिए  आवश्यक  तथा  शीघ्र  कदम

 उत्तरी  बिहार  में  कृषि  पर  श्राधारित  उच्योग  स्थापित  किए  जाते  की  मांध

 भी  मंजय  लाख  :  बिहार  मुख्यतः  कृप  आधारित  राज्य  है  उत्तरी  बिहार  में  «

 अनाजों  में  धान  एवं  गेहूं  विभिन्‍न  प्रकार  की  सब्जियां  तथा  फरनों  में

 केला  तथा  अमरूद  की  उपज  बड़े  पेमाने  पर  होती  यहां  सब्जी  एवं  फलों  पर  आधारित

 उद्योगों  की  स्थापना  की  प्रनुकूल  सुविधा  एवं  क्षमता  उपलब्ध  बेशाली  तथा

 समस्तीपुर  जिले  ऐसे  उद्योग  लगाने  के  लिए  बड़े  ही  उपयुक्त  कृषि  पदार्थों  के  लामकारी  मूध्य

 दिलाने  तथा  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करने  के  उदहंश्य  से  उत्तरी  बिहार  में  कृषि  आधारित  बढ़े

 उद्योग  की  स्थापना  की  जाए  तथा  तत्सम्बन्धी  लधु  उद्योग  की  स्थापना  को  प्रोत्माहन  देने  के  लिए

 भध्रौद्योगिक  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  की  जाए  ।

 अयोध्या  को  रेल  हारा  देश  के  अम्य  भाषों  से  जोड़े  जाने  की  भांग

 क्षी  भिज्नतेन  धादव  :  उपाध्यक्ष  महोदय  अयोध्या  देश  की  एक  प्रसिद्ध  धामिक  एवं

 महत्वपूर्ण  ऐतिहासिक  न  गरी  इसके  विकास  हेतु  आवश्यक  है  कि  देश  के  विभिसन  भागों  को  रेल

 बने  ञ्वे  हस  पवित्र  स्थल  को  सम्बद्ध  किया  जाए  ।  दक्षिण  मारत  के  तमाम  तीर्ष  स्थलों  का  अयोध्या
 +त

 ः
 न

 नगरी  रो  कोई  सम्बन्ध  नहीं  इसलिए  प्रावध्यक  है  कि  अयोध्या  में  बाबरा  नदी  पर  पुल  बनाकर

 अयोष्या-इलाहाबाद  रेलवे  मार्ग  से  दक्षिणी  मारत  के  समी  तीथ॑  स्थलों  को  सम्बद्ध  कर  दिया

 इसके  जुड़  जाने  से  उत्तर  प्रदेश  के  कई  जनपदों  का  आर्थिक  विकास  हो  जाएगा  बहिक

 इससे  सम्पूर्ण  उत्तर  दक्षिण  भारत  से  सीधा  जुड़  जाएगा  और  रेलवे  को  भारी  आधिक  समाभ

 होगा  ।
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 नियम  377  के  अधीन  मामले  30  1990

 मित्रसेन

 चूंकि  इस  योजना  की  सर्व  उपेक्षा  होती  रही  है  जिससे  लोगों  में  निराशा  और
 असंतोष  की  मावना  व्याप्त

 होती  जा  रही  हमारी  मांग  है  कि  जनहित  में  अयोष्या  और  कटरा
 के  बीच  घाघरा  नदी  पर  रेलवे  पुल  निर्माण  योजना  को  स्वीकृति  प्रदान  की  जाए  तथा  आने-जाने
 वाली  सभी  गाड़ियों  में  आरक्षण  का  कोटा  बढ़ाया  जाए  और  अन्य  रेलवे  गाड़ियों  ज॑से  हावड़ा  से

 लखनऊ  तथा  बम्बई  से  भी  अतिरिक्त  गाड़ियां  चलाकर  इसे  सम्बद्ध  किया

 श्रो०  पी  ०जे०  करियन  आपने  नियम  193  के  अधीन  मण्डल  कमीशन
 की  रिपोर्ट  पर  चर्चा  स्थगित  कर  दी  डिनन्‍्तु  यह  एक  अत्यन्त  महत्त्वपूर्ण  विषय  है  और  हम

 चाहे  कल  या  सोमवार  इस  पर  चर्चा  करना  चाहेंगे  ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कल  कर  सकते  मैं  सोचता  अब  हमें  कुछ  आराम  मिलना

 चाहिए  ।

 अनेक  साननीय  सदस्य  :  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  समा  कल  11  बजे  पर  पुनः  समवेत  होने  तक  के  लिए  स्थगित
 की  जाती

 5,11  भ०ण्प०

 तत्पदचात्‌  लोक  सभा  3  1990/9  1912  के

 भर
 ग्यारह बजे  म०पू०  तक  के  लिए  स्थगित हुई  ।

 श्री  हुर्गा  प्रिटिंग  1867,  चीरा

 308



 _
 225

 ©  1990  प्रतिलिप्पणिकार  शोक  सभा  सचिवालय

 लोक  समा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  379  और
 382  के  अन्तगंत  प्रकाशित  ओर  भ्री  दुर्गा  प्रिंटिंग  1867,  ची

 नई द्वारा मुद्रित ।


